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अस्तावना 


यह पुस्तक मेरी सबसे पहली रचना है, और अब अपने साहित्यिक 
जीवन के चालीसवोें बच में मैं इसका तेरहवां संस्करण पाठकों की सेवा में 
उपस्थित कर रहा हूँ | इस पुस्तक के पहले संस्करण ( १६१५ ) में भी 
जहाँ-तहाँ यह बताया गया था कि शासन में क्‍या सुधार होना चाहिए 
यह बात पीछे के प्रत्येक संस्करण में हमारे सामने रही । जनता की इच्छाएँ 
आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ राजनैतिक या वैधानिक आदश, शासन के दोष 

या त्र्‌ टियाँ---इन पर बराबर प्रकाश डाला जाता रहा है । 
द अब भारत स्वतंत्र है। तो भी शासन पद्धति ठीक नहीं । इसकी आलो- 
चना खासकर छुबीसवें अध्याय में की गयी है। फिर, हमने विदेशी राज्य की 
. जगह स्वदेशी राज्य अवश्य पाया, पर नग्नरूप में तो यह स्वदेशी नौकरशाही 
डी है। स्वदेशी प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्‍्त्री, स्वदेशी राष्ट्रपति और स्वदेशियों 

की बनी विधान-सभाएँ आदि इनसे कुछ आदमियों का--चाहे उनकी संख्या 
हजारों तक पहुंच जाये--हित भत्ते ही हो, जनता का, छत्तीस करोड़ भारत- 
संतानब्का, कल्याण नहीं होगा, स्वराज्य नहीं होगा । केन्द्रित शासन पद्धति 
ओर नोकरशाही का अद्वूट सम्बन्ध है । 

नोकरशाही के जाल से मुक्त होने का, वास्तविक स्वराज्य प्राप्त करने 
का उपाय क्रमशः सर्वोद्य राज की दिशा में आगे बढ़ना है | इस विषय में 
इस पुस्तक के अन्तिम पांच अध्यायों में प्रकाश डाला गया है। पाठक सोचें, 
विचारे तथा अपना कतव्य निधारित करें | राजनीति के धुरंधर विद्वानों और 
पालिमेंगटरी पद्धति के बड़े-बड़े आचायों और आलोचनात्मक ग्रंथों के 
रचयिताओं से भी शान्ति और गम्मीरता-पूबक इन अध्यायों पर विचार 
करने के लिए मेरा नम्न निवेदन है। इसके लिए. और अधिक सामग्री मेरी 
“राजव्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से! में दी गयी है । 


भगवानदास केला 


विषय-सूची 
( १) संयुक्त भारत का आदश 


वर्तमान मारत कई अंगों से वंचित--लंका--बर्मा--पा किस्तान, भारतीय 
क किक [कक ईे 
संघ का च्षेत्रफल और जनसंख्या--नेपाल, भूटान ओर सिक्‍्कसम--पुतंगाली 
ए९ 


बस्तियाँ-- हमारी कल्पना का भारत--हमारा कतव्य | पृष्ठ १ 
(२) भारत में अद्जरेजी शासन 

भारत में अंग्रेजों का आगमन--कम्पनी को राजनैतिक सत्ता का 
बढ़ना--कम्पनी का प्रबन्ध-पालिमेंट का नियंत्रण--सन्‌ १८ंगँ७ का 
संग्राम; कम्पनी का अन्त। पालिमेंट का शासन-काल--सन्‌ ई८४८ का: 
कानून, सरकारी नीति--राष्ट्रीय आन्दोलन ओर आतझ्कवाद--माले-मिन्दो 
सुधार और साम्प्रदायिक निर्वाचन-- मस्लिम लीग--हो मरूल आन्दोलन--- 
सन्‌ १६१७ की घोषणा । सन्‌ १६१६ का शासन-सुधार--सत्याग्रह ओर 
असहयोग--सन्‌ १६३५ का संविधान--मुख्य बातें--संघ-शासन; योजना . 
स्थगित--संविधान के प्रान्तों सम्बन्धी भाग का प्रयोग--किप्स योजना--- 

१६४२ की जन-क्रान्ति--वेबल-योजना--राजनैतिक परिस्थिति । 
पृष्ठ ६-२४ 

( ३ ) भारत की स्वतन्त्रता 

भारत में राष्ट्रीय सरकार--भावी संविधान-योजना--मुस्लिम-लीग का विरोध; 
भारत-विभाजन की सांग--संविधान-योजना में परिवतन; भारतीय संघ ओर 
पाकिस्तान--कांग्रे स ने विभाजन क्यों स्वीकार किया (--भारतीय स्वतन्त्रता 
विधान, सन्‌ १६४७--विधान को अमल में लाने के कार्य--मारत की 
स्वतन्त्रता; शासन-पद्धति में परिवतन--भारत का शासन-तन्‍्त्र; १५ अगस्त 
१६४७ के पहले (नक्शा)। १५ अगस्त १६४७ के बाद, स्वतंत्र भारत का 
शासन-तन्त्र (नक्शा) । (१) केन्द्रीय शासन । गवनर-जनरल--मंत्रिमंडल--- 


[ ४५ ] 


भारत सरकार का उत्तरदायित्व--पार्लिमेंट। (२) प्रान्तीय शासन | गवनरों 
के प्रान्त--प्रान्तीय विधान-मंडल । (३) देशी रियासतें | नई योजना--देशी 
रियासतें और भारतीय संघ--राजाओं का निजी खच--रियासतों की फोजें | 
ः पृष्ठ २४५---४० 
( ४ ) संविधान-निर्माण 

संविधान-समा--संविधान सभा का संगठन--उद्दे श्य-प्रस्ताव-- उप- 
समितियों की नियुक्ति--र्वतंत्रता-विधान का प्रभाव--प्रारूप (मसविदा) 
रचना--भाषावार-प्रान्त कमीशन---कुछ अन्य ज्ञालव्य बातें--संविधान-निर्माण 
की समस्याएँ; एकीकरणु-साम्प्रदायिकता--अरस्पृश्य ओर उपेक्षित जातियाँ 
--संविधान की स्वीकृति और श्रीगणेश । पृष्ठ ४ १---४६ 


( ४ ) संविधान का स्वरूप ओर विशेषताएं 
[ १ | संविधान का स्वरूप | संविधान का लक्ष्य--संविधान एकात्मक 
है या संघात्मक (--नत्ाद्य दृष्टि से संघात्मक--एकात्मक राज्य के गुणों का 
समावेश--सांसद्‌ पद्धति--मारत में सांसद पद्धति की उपयुक्तता । 
[ २] संविधान की विशेषताएँ | ( १ ) संविधान की विशालता--- 
( २ ) संसद की सर्वोच्चता--( ३ ) शक्तिशाली केन्द्र--( ४ ) संकटकाल 
में संघ शासन का एकात्मक रूप--( ४ ) संशोधन की सरलता--( ६ ) 
धर्म-निपक्षता--( ७ ) नागरिकों के मूल अधिकार--( ८ ) राज्य के नौति- 
निर्देशक तत्व--( ६ ) ख्वतंत्र न्यायपालिका आदि विशेष वक्तव्य; राष्ट्रमंडल 
की सदस्यता--संघ-शासन के स्वरूप का नक्शा | पृष्ठ ६०--६ हे 
( ६ ) भारतीय नागरिकता 
भारतीय नागरिक कौन है (नागरिकता पर प्रतिबन्ध--नागरिकता 
सम्बन्धी विविध दृष्टिकोण--इकहरी नागरिकता | पृष्ठ ६४-८८ 
( ७ ) मूल अधिकार 
मूम अधिकार किसे कहते हैं (--भारतीय संविधान में मूल अधिकार--- 
समानता का अधिकार--अस्प्ृश्यता का अन्त--पदवियों और उपाधियों का 


[ ६ | 


निषेघ--स्वतन्त्रता का अधिकार--भाषण आदि को खतंत्रता--अपराधों के 
लिए दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण--शोषण के विदुद्ध अधिकार--धामिक 
स्वतंत्रता--संस्क्ृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार--साम्पत्तिक अधिकार-- 
संविधानिक उपचारों का अधिकार--अ्रस्थायी रोक--सेना ओर मूल अधि- 
कार- मूल आपषिकारों में संशोधन--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ६६--छरे 
( ८ ) राज्य के नीति-निर्देशक तत्व 

मूल अधिकारों और नीति-निर्देशक तल्ों में अन्तर--नीति-निदेशन तत्वों 
का लक्ष्य--नीति-निर्देशक तत्व; आथिक व्यवस्था--सामाजिक ओर शिक्षा 
सम्बन्धी उन्नति--शासन-सुधार--अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति-- 
विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ८४-- ८६ 

( ६ ) निर्वाचन 

लोकंतंत्रात्मक शासन में निर्वाचन का महत्व--भारत में मताधिकार का 
विकास--वयस्क मताधिकार--संयुक्त निर्वाचन; कुछ अपवाद--निर्वा चन- 
कमीशन--निर्वाचक-सूची--निर्वाचन-त्षेत्रों का विभाजन--मताधिकार का 
उपयोग--निर्वाचन निष्पक्ष हो--नागरिकों का कतव्य--मतदाताओं को उत्तर- 
दायित्व--मतदाताओं की शिक्षा--प्रददान पद्धति; एकल संक्रमणीय सत--- 
उम्मेदवार की योग्यता; डा० भगवानदास का सत--विशेष वक्तव्य--+हला 
लोकतंत्रीय निर्वाचन । पृष्ठ ६०---१०० 

0 है 
( १० ) राष्ट्रपति ओर उप-राष्ट्रपाते 

राष्ट्रति का निर्वावन--एक उदाहरण--इस जटिल पद्धति के अ्रपनाये 
जाने के कारण--राष्ट्रतति निर्वाचित होने के लिए योग्यता--वैतन, भत्ता तथा 
शपथ--कार्यकाल--राष्ट्रति के अधिकार--( १ ) कार्यपालिका सम्बन्धी-- 
( २ ) कानून-निर्माण सम्बन्धी--( ३ ) वित्त या अथ सम्बन्धी--( ४ ) न्याय 
सम्बन्धी--( ५ ) विशेष अधिकार--( ६ ) संकटकालीन अधिकार--( के ) 
युद्ध अथत्रा आन्तरिक अशान्ति के सम॒य--- ख ) राज्यों में संविधानिक तनत्र 
के विफल हो जाने की दशा में--/ ग ) वित्तीय अर्थात्‌ आथिक संकद-- 
शष्टपति के अधिकारों की आलोचना--राष्ट्रपति के पद्‌ का महत्व-राष्ट्र का 


[ ७ ] 
अतीक---संक्रमण-काल में स्थायित्व श्रदान करने वाला--लोकतन्त्र का रक्षक-- 
संकटकाल में राष्ट्र का अधिनायक--श्रन्तर्राष्टीय जगत में राष्ट्र का प्रतिनिधि | 


उप राष्ट्रपति । राष्ट्रति और उपराष्टपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों 
का निशय | पृष्ठ १०१--ोश श्र 


( ११ ) मन्त्रिपरिषद्‌ 
सन्त्रिपरिषद्‌ का संगठन--मन्त्रियों की शपथ--मन्त्रियों की श्रेणियाँ और 
उनका वेतन--मन्त्रिपरिषद का कार्य--मन्त्री और विभाग--सेक्रेट्यी आदि 
पदाधिकारी--मन्त्रिपरिषद्‌ की कार्ये-प्रणाली--मन्त्रिपरिषद्‌ का उत्तरदायित्व--- 
उत्तरदायित्व सामूहिक है--मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य बातें--प्रधान सन्‍्त्री का 
सहत्व--मन्त्रिपरिषद्‌ को अपदस्थ कैसे किया जा सकता है (--महान्यायवादी । 
पृष्ठ ११६७-१३ १ 


[ १२ ] संसद या पालिमेंट 

संसद के दो सदन--लोकसभा--ज्ञोकसमा का पहला चुनाव, विविध दलों 
की शक्ति---वयस्क मताधिकार--हथक्‌ निर्वाचन-प्रणाली का अन्त--निर्वाचन 
ज्षेत्र--निर्वावन नामावली ओर निर्वाचक्त की योग्यता । लोकसमा की 
सदस्यता के लिए. योग्यता--अयोग्यता--ल्ञोकसभा का कार्यकाल-- 
लोकसभा का अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष--गणपूर्ति या कोरम । राज्यपरिषद-- 
राज्यपरिषदु की सदस्यता के लिए योग्यता ओर अयोग्यता--राज्य- 
परिषद्‌ का प्रथम संगठन--राज्यपरिषद्‌ का सभापति तथा उपसमापति | 
संसद के सदस्यों की शपथ--सद॒स्यता सम्बन्धी मर्यादा-खसद॒स्यों का 
विशेषाधिकार तथा वेतन--संसद की कार्यवाही सम्बन्धी नियसम--संसद के 
कार्य---( १ ) कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्य--करानून-निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र--- 
संघ-सूची--समवर्ती सूची--कानून-निर्माण; साधारण विधेयक सम्बन्धी 
कार्यप्रणाली-- घन-सम्बन्धी विधेयकों की कार्य-प्रणाली--( २ ) शासन- 
सम्बन्धी कायें--प्रश्न--संसद का सरकार पर नियंत्रण--विरोधी दल--( ३ ) 
सरकारी आय-व्यय सम्बन्धी कार्य--नियंत्रक-महालेखा परीक्षक--( ४ ) 
संविधान में संशोधन | भारतीय संसद की विशेषताएँ । संसद की प्रशुता-- 


॥ [ ८ | 
राज्यपरियद के अधिकार--राष्ट्रति का विशेषाधिकार--संसद और न्याय“ 
पालिका--संसद और कार्यपालिका | पृष्ठ १३२-- श रच 
( १३ ) उच्चतम न्यायालय 

उच्चतम न्यायालय की स्थापना ओर संगठन--्यायाधीशों की योग्यता, 
वेतन और भत्ता--विशेष प्रयोजन के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति-- 
शुपथ--कार्य-काल--न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र--अ्रधिकार-त्षेत्र की वृद्धि--- 
राष्ट्रपति को परामश देने का कार्य--उच्चतम न्यायालय के नियम आदि --- 


न्यायालय सम्बन्धी खच ओर आमदनी--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १४६--१५६५७ 


( १४ ) संघ के राज्य 
भारत के राजनैतिक भाग; वतमान राज्यों के भेद--( १) क' वर्ग 
के राज्य--( २ ) ख' वग के राज्य--हैद्राबाद---कश्मीर--मैलूर--मध्य--- 
भारत--मठियाला तथा पंजाब राज्य-संघ--राजस्थान--सौराष्ट्र--त्रावनकोर- 
कोचीन--( ३ ) ग! वर्ग के राज्य--कुछ राज्यों सम्बन्धी जानने योग्य 
बातें; दिल्‍ली---अ्रजमेर--विन्ध्य प्रदेश--ग” वग के राज्यों का भविष्य-- 
वग का राज्य--भाषावर राज्यों का निर्माण; व्यावहारिक कठिनाइयाँ--- 
नये राज्य बनाने की व्यवस्था--राज्यों की शासन-पद्धति ( नकशा )। 
पृष्ठ १६६०-१७ ४ 


(१४) राज्यों की काय्येपालिकाएं 

“क! वग के राज्यों की कार्ययालिका, राज्यपाल--राज्यपाल की नियुक्ति 
ओर कार्यकाल--राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता--राज्यपाल की 
शपथ--वेतन ओर भत्ते--राज्यपाल के अधिकार--( १ ) कार्यपाल्रिका 
सम्बन्धी अधिकार--( २ ) विधायनी शक्ति सम्बन्धी अधिकार--( ३ ) वित्त 
सम्बन्धी अधिकार--( ४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार--मम्त्रिपरिषदु-- 
सन्त्रियरिषद का संगठन--मन्त्रियों का पद और वेतन--पन्त्रिपरिषद्‌ का 
काम--सेक्रेटरी आदि पदाधिकारी- मन्त्रिपरिषद की कार्य-पद्धति--सामूहिक 
उत्तरदायितव--मद्य घिवक्ता (एड्वोकेट-जनरल )। “ख? वग के राज्यों की 


[६] 


कार्यपालिकाएँ । परामशदाता--ऊुछ राज्यों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था+-- 
आावनकोर-कोचीन*“मैसूर---मध्य-भा रत--कश्मीर । “ग? वर्ग के राज्यों का 
शासन । राष्ट्रपति और संसद के अधिकार--कार्यपालिका; लेफ्टिनेंट गवनर या 
चीफ-कमिश्नर--मन्त्रिपरिषदू-राजप्रमुखों का भविष्य ओर अन्य विचारणीय 
बातें | अन्दसान-निकोवार । इस क्षेत्र का नया रूप | पृष्ठ १७४--१६ ०- 


[ १६ ] राज्यों के विधान-मंडल 

“क' वग के राज्यों के विधान-मंडल | विधान-मंडलों के सदन और अधि- 
वेशन--विधान-सभा और उसका संगठन--सदुस्य-संख्या--विधान-सभा के 
सदस्यों की योग्यता--विधान-सभा के पदाधिकारी और कार्य-काल | विधान- 
परिषद्‌ की स्थापना तथा समाप्ति की व्यवस्था--विधान-परिषद्‌ का संगठन--- 
संगठन की रीति--सदस्य-संख्या--सदस्यों की योग्यता---सभापति, उपसभापति' 
--विधान-मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार, “वेतन तथा शपथ--सदस्यों के 
पद-की रिक्तता--विधान-मंडल की कार्यपदति--कार्य-क्षेत्र; राज्य-सूची--विधि- 
निर्माण; साधारण विधेयवक--धन सम्बन्धी विधेयक--राज्यपाल की अनुमति--- 
राष्ट्रपति के विचाराथ रोके हुए विधेवक--राज्य का आय-व्यय निश्चित करना-- 
विधान-मंडलों की विधि-निर्माण सम्बन्धी सीमा--दूसरे सदन की उपयोगिता 
का विचार | 'ख? वर्ग के राज्यों के विधान-मंडल--काय-च्ेत्र | ग” वर्ग के 
राज्यों की विधान सभाएँ--विशेष वक्तव्य--विधान सभाओ्रों का चुनाव; विविध 
दलों की शक्ति | ३, टेठ १६१-२१०: 

(१७) राज्यों की न्‍्यायपालिकाएं 

८? वर्ग के राज्यों की न्यायपालिका । उच्च न्यायालय--्यायाघीशों 
की नियुक्ति और वेतन-न्यायाधीशों की शपथ--उच्च न्यायालयों का 
अधिकार; न्याय सम्बन्धी--प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार--अ्रधीन न्यायालयों 
का नियंत्रण--जिला नन्‍्यायाघीश--अन्य न्‍्याय-विभागीय कर्मचारी--दीवानी 
अदालतें--फौजदारी अदालतें--रेवन्यू कोट । पंचायतें, इनका संगठन | 
व? वग के राज्यों की न्यायपालिका ।ग' वर्ग के राज्य की न्‍्याय-व्यवस्था--- 
कुछ विचारणीय बाते | द पृष्ठ २११-२१७ 


हक 


(१८) राज्यों का संघ से सम्बन्ध 
विधायी सम्बन्ध। शासकीय सम्बन्ध । न्यायिक सम्बन्ध | वित्तीय 
सम्बन्ध--संचित और आकस्मिक निधि--संघ-सरकार के आय के साधन--- 
स्वायत्त राज्यों की आय के साधन--संघ तथा राज्यों में आय का वितरण । 
ख! वर्ग के राज्यों से समकौते--वित्त आयोग--कुछ उपबन्ध--राजाओं का 
निजी व्यय--संघ-सरकार तथा राज्यों की सरकारों का व्यय---ऋण सम्बन्धी 
व्यवस्था--वित्त व्यवस्था की आलोचना । पृष्ठ २१८-२२७ 
(१६) आदिम जातियों ओर हरिजनों का शासन 

आदिम जातियों की उपेक्षा--ये जातियाँ और नया संविधान--अनुसूचित 
जन-जातियाँ और तक्षेत्र--श्रादिम-जा ति-मंत्रणा-परिषदू--आदिम जातियों की 
उन्नति की योजना--आयोग की व्यवस्या--अआसाम के अनुसूचित क्षेत्रों का 

ग्रशासन--आदिम जातियों और हरिजनों का विधान-मंडर्जों में प्रतिनिधित्व । 
पृष्ठ श्श्ट्ू-२३२५ 

(२०) जिले का शासन 
राज्य के भाग--क्रमिश्नरियाँ--जिले, उनका क्षेत्रफल और संख्या-- 
शासन-व्यवस्था में जिले का स्थान--जिलाधीश का महत्व--राजस्व या साल 
सम्बन्धी--न्याय और शान्ति सम्बन्धी--अञन्य अधिकार--शासन और न्याय 
का प्रथक्करण--जिले के अन्य कार्याकर्ता--जिले के भाग और उनके अधि- 
कारी-गाँवों के अधिकारी--अ्रधिकार-विकेन्द्रीकरण की आ्रावश्यकता | 
५८ पृष्ठ २३६-२४३ 
(२१) स्थानीय शा सन-संस्थाएं; [१] पंचायते' आदि 

स्थानीय स्वराज्य'---स्थानीय संस्थाओं का महत्व--वर्तमान स्थानीय 
'शासन संस्थाएं | (क) पद्मायतें--स्वतंत्र भारत और पद्मायत-राज--उत्तर 
प्रदेश का उदाहरण--आ्रमसमा का संगठन--सदुस्यता की अवधि--सभापतति 
और उपसभापति--आम-सभा के अधिवेशन--गाँव-पश्चायत की स्थापना और 
'संगठन--निर्वाचन--पद्चायत के कर्मचारी--पएश्चायत के अधिकार और 
कतव्य--अनिवार्य कार्य--ऐच्छिक कार्य--आ्रय के साधन--पद्मायतों के नये 


हु  .] 


ग्रधिकार--पञ्चायती अ्रदालतें और उनका संगठन--पश्चायती अदालत के: 
अ्रधिकार--सरकारी नियंत्रण । (व) जिला-बोड' आदि । बोड के भेद--बोर्डों 
का संगठन; सदुस्य--समापति--सेक्रेटरी आदि-“कारययद्ध ति; कमेटियाँ--- 
जिला-बोड के कार्य--बोर्डों की आय--सरकारी नियंत्रण-चजोडों ओर 
्चायतों का सम्बन्ध | (ग) जनपदु-समाएँ--जनपद्‌ सभा का त्षेत्र और सदस्य 
+-स्थायी समितियाँ--आश्िक व्यवस्था--जनपद सभा के अधिकार--गाँव 
वालों का उत्तरदायित्व । पृष्ठ २४४-२६ १ 


( २२ ) रथानीय शासन-स स्थाएँ, [२] म्युनिसपेलटियाँ आदि: 
शदरों का विचार--म्युनिसपेलटियों का संगठन--सदस्य-- समापति, 
उपसभापति-- कर्मचा री--म्युनिसपेल टियों के कार्य--कार्यपद्धति--आमदनी के: 
साधन-खच ओर उसका ढंग--सरकारी नियंत्रण । म्युनिसपल कारपोरेशन |: 
टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया । केन्दूनमेंट बोड | इम्प्रवमेंट ट्स्ट्र | 

पोट ट्रस्ट | स्थानीय संस्थाओं की आशिक स्थिति--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ २६२-२७ ६, 


( २३ ) सरकारी नोकरियाँ; [१] असेनिक 
असेनिक सेवकों का सहत्व--वतंमान व्यवस्था--असैनिक सेवाओं के. 
मेद--कर्मचारियों सम्बन्धी नियसम--लोकसेवा आयोग, नियुक्ति और पद- 
निवृत्ति-ञआायोगों का कार्य और व्यय--आयोगों का वार्षिक विवरण--- 
आयोगों की सफलता--सरकारी नोकरों का वेतन और सेवा भाव - विशेष 
वक्तव्य | । प्रष्ठ २७२-२७७. 
( २४ ) सरकारी नोकरियाँ; [२] सेनिक 
“सेना की आवश्यकता क्यों (--मभारतीय सैनिक व्यवस्था--थल सेना-- 
जल सेना--हवाई सेना--सैनिक शिक्षा--दूसरी पंक्ति--सेना और सामाजिक 
कार्य--विशेष वक्तब्य | पृष्ठ २७८-र८२ 
( २४ ) राजभाषा ओर राजचिन्ह 
राजभाषा सम्बन्धी समकोता--संघ की भाषा--राज्यों की भाषाएँ--- 


|: 


उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा--राजमाषा के लिए 
आयोग। और समिति--विशेष निर्देश--हमारा उत्तरदायित्व । राजचिन्ह; 
अशोक-स्तम्म | जनतन्त्रीय पताका। राष्ट्रति का नवीन ध्वज। विशेष 
वक्तव्य | पृष्ठ र८३-२६ ० 


( २६ ) संविधान की आलोचना 
पहले कही हुई बातों का उल्लेख--संविधान अंग्रेजी भाषा में |--संवि- 
कान, केवल सन्‌ १६३५ के अधिनियम का बदला हुआ रूप १-भारतीयता 
से रहित (--'गाँधीवाद! की उपेक्ञा--उच्च अधिकारियों के शाही वेतन-- 
बहुत खर्चीला शासन; संविधान का भविष्य--जनता का कृतंव्य--विशेष 
वक्तव्य । पृष्ठ २६ ९-२६६ 





सर्वोदय विचार 


( २७ » स्वदेशी राज हुआ, स्वराज्य नहीं 


क्‍ पृष्ठ २६६-३०५ 
( २८ ?2 नयी दृष्टि की आवश्यकता 
| पृष्ठ २०६-३१२ 
( २६ ) सर्वोदय में राज्य के काये 
पृष्ठ ३१३-३२० 
( ३० ) स्वोदय में राज्य-व्यवस्था 
पृष्ठ ३२२१-३३ १ 


( ३१ ) मार्ग-दश न 
पृष्ठ २३२२-३४० 


पहला अध्याय 


संयुक्त भारत का आदश्श 


बहुत प्राचीन काल से ठेठ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में 
हिन्द महासागर तथा ल्का तक, और इसी तरह पश्चिम में काबुल- 
- कंधार से लेकर पूर्व में आप्ताम-बर्मा तक के भू-खंड को हम एक देश 
मानते ओर पूजते आये हैं । 

(५ ० गं बा कर >.५ 

वतमान भारत कई अंगों से वंचित-इस पुस्तक में भारत की 
शासनपद्धति का विवेचन करना है, पहिले इसके आकार प्रकार का विचार 
करलें | बात यह है कि हमारा वर्तमान भारत अपने कई अंगों से वंचित है | 
यह वह महान्‌ भारत नहीं है जिसकी, सांस्कृतिक दृष्टि से, हम चिरकाल से 
कल्पना और आराधना करते 'रहे हैं। अंग्रेजों ने उन्नीसवीं सदी के आरम्भ 
में ही लड्ढा को भारत से जुदा कर दिया था। सन्‌ १६३७ में उन्होंने बर्माः 
को अलग कर डाला था | अन्त में उन्होंने यहाँ से जाते-जाते, साम्प्रदायिक 
नेताओं की दुर्मांचनाओं से लाभ उठाकर, अगस्त १६४७ में कुछ अन्य 
प्रदेशों को भारत से अलग करके पाकिस्तान! नाम का राज्य बना डाला । 
इस प्रकार उनकी कूटनीति के फलस्वरूप भारत अब लंड्डा, बर्मा और पाकि- 
स्‍्तान से वंचित है, यद्यपि इनके निवासी कई बातों में भारतवासियों के बहुत 
ही निकट हैं और समान स्वाथ वाले हैं | 

लड्ढा “यहाँ अज्भरेजों का अधिकार अठारहवीं सदी में हुआ । इसका 
क्षेत्रफल २५,३३२ मील ओर जन-संख्या लगमग ६४ लाख है। इसका और 
भारत का बहुत प्राचीन काल से खासकर रामायण के समय से गदरा सम्बन्ध 
रहा है। दोनों की संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज आदि में बहुत समानता है । 
यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मानुयायी हैं। ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ 
श्य०२ से ही इसे मारत से जुदा कर दिया था। फरवरी १६४८ से यह 
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स्वतन्त्र है, इसकी अलग सरकार है । यह राज्य राष्ट्रमंडल का सदस्य है ओर 
इसका ब्रिटिश सरकार से वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा राष्ट्रमंडल के अन्य 
स्वराज्य-प्रात्त प्रदेशों का है ।&8 यह सवब-विदित है कि जब इस प्रदेश के 
विकास के लिए लड़ में यथेष्ट श्रमी न॒मिले थे तो मारत के ही नर-नारियों 
ने वहाँ. जाकर इसे उन्नत किया था । खासकर दन्षिण मारतीयों ने ही वहाँ 
चाय, रबड़ और नारियल आदि की पेदावार बढ़ाकर इसे इतना सुख-समृद्धि 
पूर्ण बनाया | इस समय वहाँ आठ लाख मारतीय रहते हैं । 

भारतीयों के पुराने सम्बन्ध और सहयोग को कृतज्ञता-पूवक यदि रखते 
हुए लड्डा की सरकार तथा जनता को चाहिए कि वे वहाँ के भारतीयों के 
सुख-पूतरक रहने की व्यवस्था करें | लड्ढा और भारत का सहयोग दोनों के 
लिए हितकर है | 


वर्मा--उन्नीसवीं सदी के मध्य में, भारत पर अधिकार कर लेने के बाद 
ग्रह़्रेजों ने उस सदी के अन्त तक बर्मा प्राप्त करके उसे ब्रिटिश भारत का 
ही एक ्रान्त बना दिया था | बा को जीतने म॑ भारत के ही जन-धघन का 
उपयोग हुआ था | यह प्रदेश अपनी चावल आदि की पदावार के कारण, अड्भ- 
रेजों के लिए बहुत लाभदायक रहा | मिद्दी के तेल के कारण, आधुनिक 
मोटर ओर हवाई जहाजों के युग में, राजनैतिक दृष्टि से भी ब्रिटिश साम्राज्य 
के लिए इसका बहत उपयोगी होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त, सिंगा- 
पुर में जल-सेना का केन्द्र बनाने से बर्मा का महत्व और भी बढ़ गया। 
ठेश भारत मे स्वतन्त्रता-आन्दोलन क्रमशः अधिक्राधिक प्रबल होने पर 





8 राष्ट्रसंडल --इस संस्था के सदस्यों म॑ ब्रिटिश संयुक्त राज्य के अति- 
रिक्त निम्नलिखित सात प्रदेश हें--- (क) स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश--(१) 
केनेडा, (२) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, (३) आस्ट्र लिया और (४) 
न्यूजीलंड । (ख) स्वाधीन राज्य--(५) मारत, (६) पाकिस्तान और (७) 
लंका । इस संगठन का उद्दश्य सदस्यों का शान्ति, आजादी और उन्नति के 
लिए स्वतंत्रता-पूवक सहयोग करना है | इस संस्था के सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी हमारी राष्ट्रमंडल शासन पुस्तक में दी गयी है । 
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अज्जरेजों को मारत के साथ बर्मा के भी स्वतन्त्र होने की आशझ्ढला हुई और 
. उन्होंने भारत का मत लिये बिना, तथा बर्मा की कौंसिल के मत के विरुद्ध, 
सन्‌ १६३४ के शासन-विधान द्वारा उसे भारत से अलग कर दिया और 
उसके लिए पृथक शासनपद्धति बना दी, यद्यपि वह संस्कृति और धर्म आदि 
में भारत के बहुत निकट था अद्ञरेजों का इसमें उद्देश्य यह था कि यदि 
भारत स्वतन्त्र हो' जाय तो भी बर्मा उनके अधीन रहे | 

अज्गञरेजों की यह सफलता दीघ-काल तक न रही । भारत से प्रथक होंने 
पर भी वर्मा में स्वतन्त्रता-आ्रान्दोलन चलता रहा, और सन्‌ १६४७ में वह 
स्वाधीन हो गया; स्वाधीन होने के साथ ही वह ब्रिटिश राष्ट्रटसंडल से भी 
प्रथक हो गया | 
. पाकिस्तान-पाकिस्तान कोई पुराना नास नहीं है। यह भारत के 
कुछ प्रदेशों को मिलाकर उन्हें दिया हुआ एक नया नाम है । इस राज्य के 
दो माग हैं-पर्वी और पश्चिमी । पूर्वी पाकिस्तान में पर्वी बंगाल का प्रान्त 
ओर सिलहट का जिला है। मुख्य पाकिस्तान पश्चिम में है। इसमें पश्चिमी 
पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त तथा इस ओर 
की रियासतें हैं । कुल पाकिस्तान का त्षेत्रफल ३ लाख ६१ हजार वर्ग मील _ 
है | पाकिस्तान बनाने के समय, ( सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार) इस 
राज्य की कुल आबादी लगभग सात करोड़ थी | पर पश्चिमी पाकिस्तान में 
हिन्दुओं (ओर खासकर सिक्‍खों) के प्रति बहुत दुग्यवहार हुआ और मार- 
तीय संघ के कुछ मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना ने उग्र रूप घारण 
किया । यही बात पीछे पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में हुईं | इससे इन दोनों 
राज्यों के लाखों आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में गये।| पर पाकिस्तान 
जाने वालों की अपेक्षा वहाँ से भारत आने वालों की संख्या अधिक रही | 
फिर, जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गये थे, उनमें से कितने ही यहाँ 
लोग आये । हाँ पिछले वर्षों में जन-संख्या कुछ बढ़ी भी होगी। इस प्रकार 
पाकिस्तान की आबादी अब लगभग आठ करोड़ होने का अनुमान है । 

इस राज्य का नया संविधान अभी (मार्च १६५५) तक नहीं बना है। 
प्रायः नेताओं का मत है कि यहाँ 'इस्लामी' गणतन्त्र हो और पश्चिमी भाग 
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को एक इकाई माना जाय | पिछले वर्षों में पाकिस्तान और भारत के आपसी) 
सम्बन्ध में बहुत तनातनी रही | इस समय भी कश्मीर, भारत में आये हुए. 
शरणार्थियों की सम्पत्ति और सिनन्‍्ध तथा पश्माब की नदियों के पानी आदि 
के विषय में , बहुत उलमने हैं। आवश्यकता है कि पाकिस्तान अपनी 
साम्पदायिकता हटाकर भारत के साथ एक अच्छे सहयोगी पड़ोसी का ब्यवहार 
करे | आधुनिक जगत में किसी राज्य का एक विशेष सम्प्रदाय के अनुसार 
संचालित होना अन्ततः अव्यावह्रिक और अनिष्टकर होता है । 


भारतीय संघ का क्षेत्रफल ओर जनसंख्या--पाकिस्तान का 
अलग राज्य बन जाने पर भारतीय संघ का क्षेत्रफल १२,६६,६४० वगभील 
रह गया | भारतीय सड्छ' की जनसंख्या, १६५१ की गणना में ३५,६८,२६,- 
४८५ थी। पिछले दस वर्षों में चार करोड़ बीस लाख की, अर्थात्‌ १२॥ प्रति 
सैकड़ा की वृद्धि हुई | इन आँकड़ों में जम्मू-काश्मीर ओर आसाम के कबायली 
क्षेत्र शामिल नहीं हैं | जम्मू-काश्मीर में विशेष परिस्थितियों के कारण सन्‌ 
१६५१ म॑ जस-गणुना न हो सकी थी | यहाँ जनसंख्या ४४ लाख १० हजार 
होने का अनुमान किया गया | आसाम के कबायली क्षेत्रों में कमी नियमित 
रूप से जन-गणना हुई ही नहीं | स्थानीय अनुमान के अनुसार सन्‌ १६५१ 
में यहाँ को आबादी ५ लाख ६० हजार थी। इस प्रकार भारतीय संघ की 
कुल जनसंख्या २६ करोड़ से ऊपर है। इसमें कोन-कोन से राज्य सम्मिलित 
हैं, यह आगे बताया जायगा । यहाँ कुछ श्रन्य बातों का विचार करना है | 


नेपाल, भूटान ओर सिकम--ये तीन राज्य ऐसे हैं जो भारत से 
मिले हुए. हैं, पर भारतीय सद्ठ के अंग नहीं हैं | नेपाल राज्य हिमालय के 
दक्षिण में, अधिकांश में पहाड़ी राज्य है | इसकी लम्बाई पाँच सो मील से 
अधिक ओर चोड़ाई एक सो चालीस मील है | यहाँ की जनसंख्या साठ. 
लाख है । क्षेत्रफल छप्पन हजार वगमील है | नेपाल के छोटे-बड़े कुल २२ 
भाग हैं। यहाँ का प्रधान शासक 'महाराजाधिराज श्री पाँच सरकार! कहलाता 
है | शासन-सत्ता प्रधान मन्त्री के हाथ में रहती थ्रायी है, यह 'महाराज तीन 


सरकार कहलाता है। भारत की पराधीनता के समय यहाँ शासन स्वेछाचारी 
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रहा; शासक साम्राज्यवादी अंग्रेजों के समर्थक और सहायक रहे | जनता 
आथ्िक तथा राजनैतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई रही | पर भारत के स्वाधीन 
हो जाने पर परिस्थिति में क्रमशः परिवर्तन हुआ | इसकी स्वतंत्र भारत से 
मित्रता की सन्धि होकर वेदेशिक सम्बन्ध स्थापित हों गया और यहाँ भारत का 
राजदूत रहने लगा । भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू से परामश॒ करके यहाँ 
लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया हैं। 
लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित हो जाने से यह राज्य भारत की, उत्तरी पहरे- 
दार के रूप में, एक वलवान इकाई होगा | 
भूठान का क्षेत्रफल बीस हजार वर्गमील और जनस' ख्या लगभग ढाई 
लाख है। यहाँ की सरकार बाहरी मामलों में भारत-सरकार की सलाह से 
काम करती है, भीतरी मामलों में स्वतंत्र है। प्रधान शासक महाराज कहलाता 
है| भारत-भूठान सन्धि के अनुसार मठान को पूरी आंतरिक आजादी होगी | 
लेकिन जहाँ तक विदेश-नीति का ताल्लुक है, वह भारत के अन्तगंत है | 
भूठान भारत का एक संरक्षित राज्य है । 
सिक्‍क्रम भी हिमालय-प्रदेशीय छोटा सा राज्य है | इसकी भारत के साथ 
जो सन्धि हुईं है, उसमें इसे संरक्षित राज्य कहा गया है। इसकी भी विदेश- 
नीति भारत के अन्तगंत है । लक 
जैसा कि आगे बताया जायगा, भारतीय सट्ठढ के राज्य 'क', 'ख' और 
“ग! वग के हैं ,इनके अतिरिक्त घ? वंग का भी एक राज्य ( अंदसान-निको- 
आर ) है, जो सट्ठा की सीमा के बाहर है | । 
पुत गाली बस्तियाँ--सतरहवीं सदी में वहाँ व्यापार करने के लिए 
कई यूरोपीय जातियों के आदमी आये थे। पीछे समय पाकर इन्होंने यहाँ 
अधिकार जमाने का यत्न किया | कुछ लड़ाइयों की हार-जीत तथा सन्धियों 
के बाद अधिकांश मारतवष में अंग्रेजों का अधिकार या प्रभाव हो गया। 
कुछ स्थान फ्रांसीसी ओर पुतंगाली लोगों के पास रह गये । १६४७ से भारत 
से अंग्रेजी सत्ता हट गयी, फ्रांसीसी बस्तियों में से चन्द्रनगगर में अगस्त १६४८ 
सें जनमत लिया गया था । वह प्रचंड रूप से मारत के पक्ष में रहा | इस पर 
वह नगर भारतीय सद्ठ' में मिलाया गया। अन्य चार बस्तियाँ--पांडेचरी, 
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आवश्यक भौगोलिक, ग्रारथिक सामाजिक ओर राजनैतिक जानकारी मिल सके | 
हम यद्द जानें कि वहाँ कैसी कलाओं और उद्योग-धंधों का प्रचार है, र 

सहन कैसा है| उनके सुख-दुख, उनके विचार, उनके अभात आदि को 
जानते हए हम उनके साथ प्रेम बढ़ावें ओर अपने सेवा-माव द्वारा उन्हे 


अपना बनावे । 

भारत का संसार से सांस्कृतिक सम्बन्ध की व्यवस्था करने के लिए गुरु 
द्वेव ने विश्व-भारती की स्थापना का महान कार्य किया | देश के विविध भागों 
का आपसी सम्बन्ध बढ़ाने के लिए जगह-जगह ग्रन्तर्भारती' संस्थाओं की 
आवश्यकता बनी हुई है। महाराष्ट्र के स्वर्गीय सन्त श्री पॉडरग सदाशतर 
साने उफ साने गुरू जी ने; जो एक गर्म्भीर ओर उच्चकोयि के लोक सेवक थें, 
ऐसी ही एक संस्था का सपना देखा था, ओर उस सपने को अमली रूप दने 
के लिए आपने यथेष्ट उद्योग मी किया था। अब महाराष्ट्र के सज्जना न 
इस कल्याणकारी कार्य का बीड़ा उठाया है । सभी प्रान्त वालों को इसम 
सहयोग करना ओर संयुक्त मारत के आदुश को चरिताथ करना चाहिए । 


दूसरा अध्याय... 
भारत में अंग्रेज़ी शासन 


भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का रहस्थ यही था कि अंग्रेजों 
ने इस देश के एक भाग के आदमियों तथा यहाँ के घन हो के सहारे 
दूसरे देश के भाग को प्राप्त किया; यह हमारी राष्ट्रीयीवा की कमी का 
स्पष्ट प्रमाण था । 
लीक छू अल 
“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना जन्म- 
सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्व॒तन्त्र होकर रहें, अपने परिश्रम का 
फल भोगें और हमें जीवन-निर्बाह के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त 
हों, जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले ।...अतः हम शपथ- 
पूवक संकल्प करते है. कि पूण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेस 
समय-समय पर जो आज्ञाएँ देगी, उनका हम पालन करते रहेंगे |” 
. “भारतीय स्वाधीनता की घोषणा, सन्‌ १६३० 
भारत या इण्डियन यूनियन ( भारतीय संघ ) का नया संविधान २६ 
नवम्बर १६४६ को स्वीकार किया गया | वास्तव में यह २६ जनवरी १६५४० 
से लागू हुआ | इसके अनुसार जो शासनपद्धति यहाँ प्रचलित है उसका ही 
विवेचन करना इस पुस्तक का मुख्य विषय हैं। पर उत्ते समझने के लिए यह 
जान लेना उपयोगी है कि उसकी प्रष्ठभमि क्‍या है। उसमें पहले की कोन सी 
बात कुछ विकासत या परिवातत रूप से साम्मालत है | या ता वतसान पर स॒त 
काल की थोड़ी बहुत छाया हमेशा ही रहती है, हमारे वतमान संविधान में तो 
कितनी ही बातें ऐसी हैं, जिनका सूत्रपात अंग्रेजों के शासन-काल में ही हो 
गया था, इसलिए भारतीय शासन का क्रमागत परिचय देने के लिए हमें 
& 
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संक्षेप में यह भी बताना है कि अंग्रेजी राज्य में यहाँ शासन-प्रबन्ध किस 

किक हि" धर हि 
प्रकार आरम्म हुआ, और उसमें समय-समय पर क्‍या परिवतन हुआ, उसके 
विक्रास की क्‍या दिशा रही | 


भारत में अंग्र जों का आगमन-अंग्रेज यहाँ सोलह॒वीं रुदी में 

आने लगे। आरम्म में वे व्यापार के लिए ही आये थे | अंग्रेजों के रूप में 
भारत का ऐसे देश के निवासियों से सम्पक हुआ जो अपने वैधानिक विकास 
के लिए, अपने विधान-मंडल ( पालियामेंट ) की प्राचीनता के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है, जिसकी पालियामेंट को पालियामेंटों की माता! कहा जाता है.। हाँ, 
यह ठीक है कि अंग्रेज पूं जीवादी ओर साम्राज्यवादी रहे हैं। वे अपने लाभ के 
लिए यहाँ आये थे | अपने कार्यों में उनकी निगाह खासकर अपने स्वाथ पर 
रहती थी | श्रपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस देश में क्‍या, नहीं 
किया, ओर मारत को उससे क्या हानि नहीं पहुँची ! उसका विचार करने का 
यहाँ स्थान नहीं है । यहाँ तो पाठकों का ध्यान इसी बात की ओर दिलाना है 
कि हमने उनकी शासनपद्धति से कई बातें ली हैं। अंग्रेज अब यहाँ से चले 
गए हैं | पर उनकी चलाई हुई शासन-पद्धति हमारे संविधान को स्पष्ट रूप से 
प्रभावित किये हुए है। अस्ठ, अंग्रेजों का भारत आना भारतीय इतिहास की 
एक महत्वपूर्ण घटना है | 


कम्पनी की राजनेतिक सत्ता का बढ़ना-सन्‌ १६०० में महारानी 
एलिजबेथ से सनद ( चाटर ) लेकर लगमग दो सो अंग्रेज व्यापारियों ने एक 
कम्पनी स्थापित की, उसका नाम ईस्ट इंडिया कम्पनी! था। क्रमशः उसके 
व्यापार की वृद्धि होती गयी | धीरे-धीरे उसके डच (हालेंड वासी), पुतंगाली. 
ओर फ्रांसीसी प्रतिद्वन्दियों का हास होता गया। भारत की राजनैतिक: 
दुरावस्था से लाभ उठाकर वह अपनी सत्ता बढ़ाने लगी, सन्‌ १७४७ में उसका 
बंगाल के नवाब सिराज़ुद्दौला से संघ हुआ । नवाब के लोभी सेनापति मीर- 
जाफर ने उसे ऐन समय पर धोखा दिया तथा अंग्रेज सेनापति क्लाइब और 
वाटसन ने बड़ी चालाकी और मककारी से काम लिया | कृटनीति के वल पर 
सन्‌ १७२१७ को प्लासी की लड़ाई में कम्पनी ने विजय प्राप्त की । उसने मीर- 
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जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। पर वह तो नाम सात्र का नवाब 
था; असली शक्ति कम्पनी के हाथ में थी | 

... सन्‌ १७६७४ में मुगल सम्राट ने सन्धि के रूप में कम्पनी को बंगाल बिहार 
और उड़ीसा की दीवानी अर्थात्‌ मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दे 
दिया। इससे कम्पनी को इन॑ स्थानों में कानूनी हक मिल गया । कम्पनी: 
केवल व्यापार करनेवाली संस्था न रही, वह राज्य भी करने लगी | वह माल-- 
गुजारी वसूल करती, अपनी सेना रखती, ओर अपनी रक्षा करने के अलावा 
अधिक भूमि प्राप्त करने के वास्ते दूसरों पर आक्रमण भी करती थी। अब 
उसके लिए भारत में राज्य-स्थापना का मार्ग साफ हो गया। उत्तर भारत में 
एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उसके पास 
यथेष्ट धन-जन होता गया। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का रहस्य यही: 
था कि अंग्रेजों ने इसी देश के एक भाग के आदमियों तथा यहाँल्‍के ही घन के 
सहारे यहाँ के दूसरे भाग को प्राप्त किया; इसमें हमारी राष्ट्रीयता की कमी का 
स्पष्ट भाग है । 


पालियामेंट का नियंत्रण--सन्‌ १७५४७ से कंम्पनी के राज्य का 
विस्तार होता गया | कम्पनी की प्रभुता स्थापित होने तथा उसके कर्मचारियों 
के अधिकाधिक धनवान होने पर इद्धलेड की जनता का ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित हुआ । कम्पनी का राजप्रबन्ध बहुत खराब था। स्वयं अंग्रेज नेता 
उसकी निन्‍्दा करते थे | इसके अतिरिक्त उसकी माली हालत खराब हो जाने 
से उसे रुपये की सख्त जरूरत हुईं। पार्लियामेंट से ऋण माँगने पर उसे 
कम्पनी के अधिकारों में खुला हस्तक्षेप करने का अवसर मिला | इस प्रकार 
सन्‌ १७७३ में उसने कम्पनी के प्रदेशों के सुशासन के लिए रिेग्यलेटिंग 
एक्ट नाम का कानून बनाया | भारत के सम्बन्ध में पालियामेंट का यह 
सबसे पहला कानून था । इसके द्वारा कम्पनी पर पालियामेंट का नियंत्रण 
अधिक हो गया। 

सन्‌ १७८४ में कम्पनी के शासन प्रबन्ध की देख रेख करने के लिए 
पालियामेंट की ओर से बोड-आफ-कंट्रोल' नास की कमेटी बनायी गयी, 
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जिसमें ६ सदस्य रखे गये | धीरे-धीरे मारत के अंग्रेजी राज्य पर पालियामेंट 
का नियंत्रण बढ़ता गया | गवनर-जनरल की कोंसिल में चार की जगह तीन 
सदस्य रहने लगे ।इस प्रकार केवल एक सदस्य द्वारा समथन हाने पर भी 
गवनर-जनरल अपनी इच्छानुसार कार्य करता था| पीछे जाकर यह नियम 
कर ठिया गया कि विशेष दशाओं में वह कौंसिल के मत के विरुद्ध भी कार्य 
कर सके | ह 

सन्‌ १७७१३ के बाद प्रति बीसवें वर्ष कम्पनी को नयी सनद्‌ दी जाने 
लगी | सनद बदलते समय पालियामेंद भारतवप के शासन-सुधार के कानून 
बनाती थी, जिन्हें चाटर एक्ट कहा जाता था। ये कानून १७६२, १८१३, 
'श्य२३, ओर १८५३ म॑ बने | ््ि 


सत्‌ १८५७ का सम्राम काग्पनी का अन्त--भारतीयों को अंग्रेजों 
की अधीनता अधिकाधिक असझह्य होती जा रही थी, उनका आंथक, 
धामिक, राजनैतिक और सामाजिक असनन्‍्तोष बढ़ता जा रहा था। वे समय- 
समय पर उनसे लड़कर अपने स्वाधीनता-ग्रेम का परिचय देते रहे | लाड 

जी के शासन में ऐसा मालूम पड़ा कि भारत के एक हिस्से के बाद 
दूसरे हिस्से को किसी-न-किसी बहाने में, तेजी से अंग्रेजों की अधीनता में 
लाया जा रहा है, इस पर सन्‌ श्य५७ में मारतीय स्वतंत्रता का सुप्रसिद्ध 
संग्राम हुआ । हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर भारत में अंग्रेजी सत्ता को 
नष्ट करने का प्रयत्न किया; परन्तु संगठन की कमी, उद्देश्य की असमानता 
और सुयोग्य नेतृत्व के अभाव के कारण वे असकल रहे । कुछ देशद्रोही 
भारतीयों की सहायता से अंग्रेजों की विजय रही | 

सन्‌ १्८#८ से कम्पनी का अन्त हो गया, मारत का शासन-प्रबन्ध उसके 
हाथ से निकलकर पालियामेंट के अधीन हो गया । स्मरण रहे कि कम्पनी को 
अपने अन्तिम समय तक भारत में हुकूमत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त 
न था, उसके बड़े से बड़े अधिकारी अपने आपको सुगल सम्राद के 'फिद्विए 
खास' अर्थात्‌ विशेष सेवक कहते थे और सनदों और कानूनी कागजों में 
लिखते थे । १८४७ की राजक्रान्ति तक सब राजकाज यहाँ मुगल-सम्राद के 
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नाम से होता था।. पीछे अंग्रेजों ने असफल बहादुरशाह को नजरबन्द 
करके रंगून भेज दिया । तब से इंज्धलेंड का बादशाह भारत-सम्राद कहा 
जाने लगा । 

कम्पनी के समय की भारतीय शासन-व्यवस्था पर विचार करने से यह 
स्पष्ट है कि इस समय इसमें मारतवासियों का कोई हाथ न था; शांसक जैसा 
चाहते थे, प्रबन्ध करते थे; यदि उन्होंने कोई सुधार किया तो उसमें उनकी. 
सुविधा य ४3 इच्छा ही प्रधान रही । 

पालिय।मेंट का शासन-काल--पार्लिया मैं का शासन लगभग नब्बे 
वर्ष रहा | भारतीय शासन-नीति की दृष्टि से इसके स्थूल रूप से तीन भाग 
किये जा सकते हैं-- 

(क) सन्‌ श्युश्८ से १६ १८ तक । दृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना, और 
शासन-कार्य में भारतीयों के सहयोग की वृद्धि । 

. (ख) सन्‌ १६१६ से १६४६ तक । क्रमशः उत्तरदायी शासन ओर प्रांतीय 

स्वराज्य | ' 
(ग) सन्‌ १६४६ से १५ अगस्त १६४७ तक | भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति,. 
परन्‍्त साथ ही विभाजन; पाकिस्तान राज्य का निर्माण | 


सन्‌ १८५८ का कानून $ सरकारी नीति--इस वर्ष पार्लियामेंट 
ने 'भारतवष के बेहतर शासन” का कानून पास किया । इसके अनुसार भारत 
का शासन प्रबन्ध कम्पनी के हाथ से हटाकर इद्धलेंड के शासक को सौंपा 
गया; जो भारत का सम्राट (या साम्राज्ञी ) कहा जाने लगा। भारतीय 
शासन-प्रबन्ध की देख-रेख के लिए भारत-मंत्री की नियुक्त की गयी। उसे 
सहायता देने के लिए १५ सदस्यों की एक इण्डिया-क्रॉसिल बनायी गयी। 
भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल को अब वाइसराय ( सम्राद-अतिनिधि ) भी कहा- 
जाने लगा | ब्रिटेश पालियामेंट की सम्मति से महारानी विक्टोरिया ने भारतीय 
शासन सम्बन्धी सब अधिकार अपने द्वाथ में लिये | उनकी घोषणा ( नवम्बर 
श्य्लणो में पुरानी संधियों को पालन करने, भारतीयों की घामिक भावना की 
रक्षा, उनके साथ समानता का व्यवहार करने और उन्हें योग्यतानुसार सरकारी. 
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देने, देश की औद्रोगिक उन्नति करने और शासन-कार्य को लोकहित की 
्टि सं संचालित करने का आश्वासन दिया गया | पर इस नीति पर अमल 
हुआ, ओर जनता की शिकायतें ओर असंतोष बढ़ता ही गया । 


नि ४ 
राष्ट्राय आन्दोलन ओर आत कवाद--सन्‌ १८८४ ई० से भार- 
तीब राष्ट्रतलभा (कांग्रेस ) का शासन-सुधार सम्बन्धी वैध और सल्भठित 
आन्दोलन आरंभ हथ्ाा | क्रमशः उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रहो थी 
यह अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। वे कांग्रेस को हिन्दुओं की संस्था कहते 
हुए. मुसलमानों को उससे अलग रखने की कोशिश करते रहें | सन्‌ १६०४ 
में लाई कजन ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिये, जिससे बंगाल के नये प्रान्त में 
मुसझानों का हिन्दुओं से मेल कम रहे और (पूर्वी बंगाल और आसास' प्रांत में 
मुसलमानों का बहुमत हो | इसका जनता ने बहुत विरोध किया | देशव्यापी 
स्वदेशी आन्दोलन और विदेशी वस्तु-बहिष्कार का सूत्रपात हुआ | खासकर 
श्री अरविन्द ओर तिलक के नेतृत्व मं राष्ट्रीय दल ( गरम दल ) का सन्भठन 
हुआ | श्री दादाभाई नोरोजी ने बतलाया कि भारत का ध्येय स्वराज्य है। 
सन्‌ १६०७ के सूरत मे होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन में गरम ओर नरम दल 
का स्पप्ट विवाद सासने आया | सरकार द्वारा घोर दमन होने के बाद कांग्रेस 
म॑ नरम दुल का बोलवाला रह गया । द 
इधर कुछ लोगों, विशेषतया युवर्कों का कांग्रेस के वैध आन्दोलन पर से 
विश्वास उठ गया | उन्होंने आतंक-माग को-ग्रहण किया | जगह-जगह गुप्त 
सभायें संगठित की गयीं । अख्र-शसत्र ओर घनस ग्रह करने के लिये 'डाके! 
डाले गये | कहीं एक अंग्रेज अफसर को मार डालने को योजना की गयी 
कहीं दूसर को गोली का निशाना बनाया गया । कहीं-कहीं गवनर आदि की 
रेल उलटने का भी प्रयत्न किया गया | 


मालें-मिन्टो सुधार ओर साम्प्रदायिक निर्वाचन-सन्‌ १६०८ 
से नरम दल वाले ही कांग्रेस का अधिवेशन करने लगे थे | गवनर-जनरल 
लाइड मिन्‍्टो ने उन्हें सन्त॒ष्ट करने के लिये भारत-मन्त्री लाड साले से विचार- 
विनिसय किया । फल-स्वरूप सन्‌ १६०६ में मालें-मिन्टो सुधार-कानून बना | 


को हल 


| 
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इसके अनुसार जहाँ एक ओर विधान समाओं में भारतीयों का बल बढ़ाया 
गया दूसरी ओर उसे घटाने की भी योजना कर ली गयी । स्वय॑ 
सरकार के इशारे पर मुसलमानों का डेप्यूटेशन लाड मिन्‍्टो से मिला था । नये 
सुधारों में, मुसलमानों के लिए भारतीय विधान-सभा में, ओर पंजाब को 
( जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक थी ) छोड़कर अन्य प्रान्तों की विधान 
परिषदों में प्रथक साम्प्रदायिक निवाचन प्रथा जारी कर दी गयी | इस प्रकार 
जातिगत निर्वाचन के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के लिए एक विष-बृत्ष लगा 
दिया गया, जो पीछे उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | 

मुस्लि म लीग-.अधिकारियों की भेद-माव नीति, मेहरबानी या रिया- 
यतों से मुसलमान प्रभावित होते रहे। उन्होंने कांग्रेस में विशेष भाग लेना 
पसन्द न किया । अपने राजनैतिक आन्दोलन की ख्वतंत्र व्यवस्था करने के 
लिए उन्होंने सन्‌ १६०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली । उसने 
यंगाल के दो टुकड़े किये जाने की सराहना की और साम्प्रदायिकता का खूब 
ग्रचार किया | 


होम रूल आन्दोलन--सन्‌ १६११ में मारतीय लोकमत से प्रभावित 
होकर सरकार ने बच्च-भद्भ को रद किया | इससे देश में प्रसन्नता ओर कृत- 
ज्ञता की लहर दौड़ती मालूम हुई, पर जनता के असंतोष के कितने ही कारण 
बने रहे | प्रथम यूरोपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) में इंगलेंड' ओर उसके 
मित्र-राष्टरों ने पराधीन देशों के लिए आत्म-निणय के सिद्धांत की घोषणा 
की | इससे भारतीय जनता में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए नयी आशा और 
उत्साह का उदय हुआ । इसी समय लोकमान्य तिलक ओर श्रीमती एनी 
विसेंट ने 'होमरूल-लीग” ( स्वशासन संब्र ) स्थापित की | देश मर में जगह- 
जगह इसकी शा|खाएँ फैज्ञ गयीं । लोकमान्य का यह वाक्य आदसी-आदमी 
की जबान पर चढ़ गया--स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और में 
इसे लूँगा । 


सन्‌ १६१७ की घोषणा-7लियामेंड कुछ समय से भारत के 
शासन-कार्ये में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की नीति अपना रही थी, 
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पर उसकी गति बहत घीमी थी; फिर खासकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रोर राष्ट्रीय 
साहित्य के प्रचार, यातायात को सुविधाएं, शासन की एकता, पाश्चात्य देशों 
की प्रजातंत्रात्मक शासन-यद्धति के ज्ञान, तथा स्वतत्र देशों के इतिहास से 
प्रभावित होकर भारतीयों की राष्ट्रीय भावना बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस 
नता के असंतोष को अधिकाधिक व्यक्त करती जा रही थी। ऐसी दशा में 
शासन-कार्य में मारतीयों के सहयोग मात्र से कास नहीं चल सकता था। 
जनता की जोरदार माँग थी कि सरकार अपनी नीति में मोलिक सुधार 
करे | 
ग्रगस्त १६१७ में भारत-मंत्री श्री मंटिग्यू ने ब्रिटिश पालियामेंट में 
भारतीय शासन सम्बन्धी नीति की घोषणा की; उसकी मुख्य बात यह थी कि 
भारत में क्रमशः उत्तरदायों शासन स्थापित किया जाए ओर इसके लिए 
भारतीयों का शासन के प्रत्येक विभाग में अधिकाधिक सम्पक हो। इस समय 
रत का वाइसराय चेम्सफो्ड था | 


सन्‌ १६१६ का शासन-छुधार--मांदफोड ( संटिग्यू-्चेम्सफोड ) 
सुधार्योजना के आधार पर ब्रिटिश पालियामेंट ने सन्‌ १६१६ म॑ एक्ट 
पास किया, उसके अनुसार मारतीय शासन में निम्नलिखित परिवतन किये 
गये ;--- 

१-विधान-सभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी ओर जनता के 
प्रतिनिधियों की संख्या नामजद सदस्यों से अधिक की गयी। मताधिकार का 
क्षेत्र बढ़ाया गया लगभग ७५ लाख व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त हुआ । 
केन्द्रीय विधान-मंडल में एक की जगह दो सभमाएं का गयां--भारतीय 

धान-सभा ओर राज-परिंपद | 

भारतीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या १४० निर्धारित की गयी। 
उसके ४० नामजद सदस्यों में से २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते थे । 
कुल सदस्यों में कम-से-क्म १०० सदस्य निर्वाचित होने आवश्यक थे । प्रांतों 
के सदस्यों की संख्या अलग-अलग थी । इस समा की आयु तीन व थी, 
राज-परिषद्‌ भें ६० सदस्य होने लगे--३३ निर्वाचित और २७ नामजद | 


५७ ० | 
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नामजद सदस्यों में .सरकारी सदस्यों की संख्या २० से अधिक नहीं होती 
थी। निर्वाचर्कों के लिए योग्यता का आथिक परिमाण बहुत अधिक निर्धारित 
किया गया था। इस लिए यह भारतीय विधान-सभा की अपेज्षा बहुत कम 
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निर्वांचकों का प्रतिनिधित्व करती थी | इस सभा की आयु ५ वष थी। 

प्रान्तों की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या जुदा-जुदा थी | सब । 
से अधिक सदस्य बंगाल में थे; वहाँ १३६ सदस्य थे | विधान परिषदों की 
आय तीन वष होती थी । साम्प्रदायिक निर्वाचन अब पहले से भी 
अधिक था | 

२--केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों को अलग-अश्रलग करके प्रान्तीय विषय 
को दो भागों में विभक्त किया गया--हस्तान्तरित और रक्त । हस्तान्तरित 
विषय भारतीय सन्त्रियों को सौंपे गये | दूसरे प्रकार के विषय रक्षित कहे गये, 
इन पर गवर्नर की कायकारिणी का अधिकार रहा; इनके लिए कायकारिणी 
के सदस्य विधान-परिषद्‌ के अधीन न होकर गवनर के प्रति उत्तरदायी होते 
थे। इस प्रकार उत्तरदायी शासन पद्धति आंशिक रूप में, नो प्रान्तों में 
आरम्म की गयी--बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रांत, पंजाब, बिहार-उड़ीसा, 
मध्यप्रान्त-बरार, बर्मा ओर आसाम में । द 

३--इस कानून से केन्द्र में उत्तरदायी शासन आरम्म नहीं किया गया; 
भारत सरकार ब्रिटिश पालियामेंट के प्रति ही उत्तरदायी रही । हाँ, उसम 
तीन सद॒स्य भारतीय होने लगे । 

स कानून से इन्डिया-क्रॉसिल के सदस्यों की संख्या ८ और १२ 
के बीच में निश्चित की गयी। कौंसिल की आय पाँच वष ठहरायी गई । 
अब तक सकौंसिल का खर्च भारतीय खजाने से दिया जाता था; अब यह 
निश्चित किया कि भारत-मंत्री का वेतन ब्रियिश-कोष से दिया जाया करे। 
यह इसलिए किया गया कि पालियामेन्द मारत-मंत्री के कार्यों पर नियंत्रण 
रख सके | ह 

इस कानन में यह बात स्पष्ट की गयी कि दस व्ष बाद एक कमीशन 
नियुक्त किया जाएगा, जो इस बात की जाँच करेगा कि सन्‌ १६१६ में जो 
द्‌ 
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उत्तरदायी शासन प्रचलित किया गया, उसे कहाँ तक बढ़ाना, बदलना या 
घटाना ठीक होगा | 

सत्याग्रह ओर असहयोग---साच १६१६ में सरकार ने भारतीय 
_ लोकमत की नितान्त उपेक्षा करके रौलेट एक्ट' नाम से कुप्रसिद्ध दमनकारी 
कानून बना दिया | इस पर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जगह-जगह हजारों 
आदमियों ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस का सन्देश गाँव-गाँव और घर-घर 
पहुँचा । कांग्रेस ने १६१६ के शासन-सुधारों को अपूण, असनन्‍्तोषगप्रद ओर 
निराशाजनक ठहराया और उनका बहिष्कार किया | सन्‌ १६२० में कांग्रेस 
के उद्द श्य में से भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहने की बात निकाल 
दी गयी | इस वर्ष नये सुधारों के अनुसार विधान सभाओं का पहले निर्वा- 
चन हुआ, बहुत से योग्य व्यक्तियों ने असहयोगी होने के कारण उसमें भाग 
नहीं लिया | दिसम्बर १६२१ के अन्त में राजनैतिक कैदी बीस हजार हो 
गये | पीछे इनकी सख्या ओर बढ़कर तीस हजार तक पहुँच गयी | 

सन्‌ १६२२ में, कांग्रेस में एक ऐसा दल बन गया, जिसने चुनाव में 
भाग लेकर इन थोथे सुधारों को नष्ट करना उचित समझता | यह 'स्वराज्य 
दुल' था | इसने १६२३ के चुनाव में बच्धाल ओर मध्यप्रान्त में बहुमत प्राप्त 
किया | इससे इन प्रान्तों में मन्त्रियों का वेतन अस्वीकृत या नाममात्र को 
स्वीकृत हुआ, ओर सरकार की बार-बार हार हुईं पर वह अपना काम 
चलाती रही । 


सन्‌ १६३४ का सविधान--भारतोीय शासनपद्धति की जाँच के 
लिए ब्रिटिश पालियामेन्ट ने सन्‌ १६२७ ई० मे 'साइमन कमीशन” नियुक्त 
किया | इसके सातों सदस्य अँग्रेज थे, ओर वे मी अनुदार विचार वाले | 
इस कमीशन की रिपो”८ सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुई | पश्चात्‌ १६३० से 
१६३२ ई० तक लंदन में तीन वार गोलमेज सभा? हुई, इसमें से केवल 
दूसरी में कांग्रेस ने, महात्मा गांधी द्वारा, मांग लिया। गोलमेज सभाओं 
तथा विविध कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर पालियामेन्ट ने सन्‌ १६३५७ 
का शासन-विधान बनाया | इसकी मुख्य बातें ये थीं--- 
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१--इम्पू्ण भारत ( ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों ) के लिए संघ- 
शासन को योजना बनायी गयी। जब कुछ स्वतन्त्र राज्य आत्म-रक्षा या 
आधिक अथवा राजनैतिक उन्नति के लिए अपनी सेना, व्यापार या राशेन्नति 
आदि विभागों का प्रबन्ध सामूद्िक रूप से करना चाहते है, और इस उद्देश्य 
से अपना संगठन करते हे तो यद कहा जाता है कि उन्होंने अपना संघ 
(फेडरेशन) बनाया। संघ-शासन में संघान्तरित राज्यों की सरकारें अपने- 
अपने राज्य सम्बन्धी शिक्ष, स्वास्थ्य आदि विषयों में स्वाधीन रहती हैं । 

२-:्रान्तीय स्वराज्य को स्थापना की गयी, परन्तु गवनरों को अनेक 
विशेषाधिकार दिये गये । 

बर्मा प्रान्त ब्रिटिश भारत से अलग किया गया | पहले बर्मा के अलावा 
आठ प्रान्तों में गवनर थे--वंगाल, बम्बई, सद्रास, संयक्तप्रान्त पञ्माब, 
बिहार-उड़ीसा, सध्यप्रान्त-बरार और आसाम में | सन्‌ १६३५ के संविधान से 
इनमें तीन प्रांत ओर बढ़े। सिंध को बम्बई से और उड़ीसा को बिहार से अलग 
करके दो नये प्रांत बनाये गये | पश्चिमोत्तर सीमा“ प्रान्तः का शासक पहले 
चीफ कमिश्नर होता था, वह प्रान्त भी गवनर का प्रान्त बनाया गया | इस 
प्रकार कुल मिलाकर इस समय गवनरों के प्रान्त ग्यारह हो गये। 

इन ग्यारह ग्रांतों में विधान-मंडलों का पुनः संगठन किया गया | विधान 
सभा तो इन सभी प्रान्तों में रही | इनमें से छः प्रांतों ( बंगाल, बम्बई, मद्रास 
संयुक्तप्रान्त, बिहार और आख़ाम में दूसरी सभा ( विधान-परिषद्‌ ) भी 

थापित की गयी । 

चीफ कमिश्नरों के प्रांतों में पश्चिमोत्तर प्रांत के न रहने की बात कही 
जा चुकी है| इस विधान से एक चीफ-कमिश्नरी नयी बढ़ायी गयी--वयंथ- 
पिपलोदा । यह प्रदेश पहले होलकर राज्य का ही अंग था। 

 ३--सारे भारत के प्रमुख न्यायालय के तोर पर संघ न्यायालय स्थापित 

करने की व्यवस्था की गयी | 

संघ शासन होने की दशा में जब केन्द्रीय सरकार का किसी प्रान्तीय 
सरकार से, अथवा दो प्रान्तीय सरकारों का परस्पर में क्रिसी विषय में मतभेद 
हो, या शासन-विधान की किसी घारा का अलगन्ञ्नलग अर्थ लगाया जाता 
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हो, तो उसका निर्णय संघ-न्यायालय द्वारा होता है। सन्‌ १६२४ के विधान 
से यहाँ १६३७ में जो संघ न्यायालय बना, उसके अधिकार विस्तृत न थे। 
वह न्यायालय यहाँ के किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय कानून को, यदि वह संवि- 
धान की घाराओं के विरुद्ध होता, गैर-कानूनी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि 
ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बना सकती थी, जो १६२३४ के 
संविधान के ही विरुद्ध हो। फिर, भारत का गवनेर-जनरल किन-किन बातों 
में अपने विवेकानुसार कार्य करे, इसका निर्णय संघ न्यायालय नहीं वरन्‌ 
स्वयं गवर्नर-जनरल ही कर सकता था | इसके ग्रतिरिक्त संघ न्यायालय भारत 
का अंतिम न्यायालय नहीं था, इसके निर्णयों की अपील इंगलेड की प्रिवी 
कोसिल में हो सकती थी | 

सं घ-शासन: योजना स्थगित --सन्‌ १६३४ से पहले ब्रिटिश भारत 
में लोकरुत्तात्मक शासन-पद्धति और संस्थाएँ, कुछ अपूर्ण रूप में ही सही, 
विद्यमान थीं; जब कि अधिकांश देशी राज्यों में अवेध राजसत्तात्मक शासन- 
पद्धति थी, प्रजा-प्रतिनिधियों का उसमें प्रायः कुछ मी भाग नहीं था। सच्च- 
योजना में इनके अन्तर को घटाने के लिए यह व्यवस्था भी नहीं की गयी कि 
देशी राज्यों में क्रमशः उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित की जाय | इसके 
विपरीत, उनका सम्राट से प्रथक्‌ और सीधा सम्बन्ध रहने की व्यवस्था करके 
उन्हें ब्रिटिश भारत से और भी दूर करने की योजना की गयी | 

पुनः यह योजना इस देश को न केवल विदेश-नीति ओर व्यापार के 
सम्बन्ध में, वरन्‌ अपनी रक्षा और आनन्‍्तरिक प्रबन्ध में भी परतंत्र बनाये हुए 
थी | केन्द्रीय कार्यों के संचालन के लिए प्रायः समस्त शक्तियाँ और अधिकार 
मंत्रिमंडल को न देकर गवर्नर-जनरल को सौंप दिये गये थे, संघीय विधान- 
संडरः का संगठन और कार्य-पद्धति अत्यन्त दूषित थी, तथा इसके कानून- 
निर्माण सम्बन्धी एवं आथिक अधिकार बहुत कम थे। ऐसे दूषित संविधान का 
जनता द्वारा प्रबल विरोध होना स्वाभाविक ही था । इसकी योजना कार्य-रूप 
में परिशत होने से पहले ही स्थगित कर दी गयी। 

इसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार और विधान मंडल अद्दाईस 
वर्ष, सन्‌ १६४७ तक, सन्‌ १६१६ के ही अधिनियम के अनुसार, बना रहा। 
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हाँ, सन्‌ १६३७ में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना होने पर केन्द्र और प्रान्तों का 
सम्बन्ध सन्‌ १६३४ में अधिनियम के अनुसार होने लगा। 

. संविधान के प्रान्तों सम्बन्धी भाग का प्रयोग “सच १६३४ के 
संविधान का केवल प्रान्तों सम्बन्धी भांग सन्‌ १६३७ से अमल में आया | 
इसके अनुसार प्रान्तीय विधान-मण्डलों का प्रथम चुनाव होने पर ६ प्रान्तों 
( बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, और मध्य प्रान्त ) में कांग्रेस 
दल का बहुमत था । परन्तु कांग्रेस ने इन प्रान्तों में मन्त्रिपद्‌ ग्रहण करना उस 
समय स्वीकार किया, जब गवनर-जनरल ने यह आश्वासन दे दिया कि गवनर 
रोजमर्रा के शासन-कार्य में, वे अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे | 
पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त ओर आसाम में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल हों जाने 
से, गवनरों के ग्यारह प्रान्तों में से आठ में कांग्रेस-शासन स्थापित हो गया । 

कांग्रेस द्वारा पद-ग्रहण किये जाने से कांग्रेसी प्रांतों में नया राजनैतिक 
बातावरण हो गया । अंत्रियों ने जनता की असुविधाओं को दर करने के लिए 
यथा-शक्ति प्रयज्ञ किया | 

सन्‌ १६३६ ईं० में यूरोप में ( दूसरा ) महायुद्ध छिड़ा । इजद्जलेण्ड ने 
जमनी के विरुद्ध युद्ध आरम्म किया तो उसने भारतवपष् का मत लिये बिना ही 
इसे अपने साथ युद्ध-संलग्न घोषित कर दिया ओर केन्द्रीय सरकार के अधि- 
कारियों को प्रांतों में कई प्रकार के काम करवाने के लिए विशेष अधिकार दे 
दिये | कांग्रेसी सरकारों ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य पूछा, ओर यह 
माँग उपस्थित की कि युद्ध समाप्त होने पर भारतवासियों को अपनी संविधान- 
सभा द्वारा स्वयं ही अपनी शासनपद्धति निश्चित करने का अधिकार रहे । 
ब्रिटिश सरकार का उत्तर सवथा असन्तोंषपद्‌ रहा | इस पर कांग्रेसी सरकारों 
ने त्यागपत्र' दे दिया ओर नया संविधान प्रायः स्थगित हो गया । 

क्रप्स-याजना- जब कि मारतत्रप पर जापान के आक्रमण की आशंका 
थी, फरवरी सन्‌ १६४२ में, ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमंडल की ओर से सर स्टेफड 
क्रिप्स मारतव्ष के भावी शासन की एक योजना लेकर यहाँ आये; साधारण 
बोलचाल में उसे “क्रिप्स योजना” कहते हैं | इसकी मुख्य बाते युद्ध के बाद 
अमल में आनेवाली थीं; वे इस प्रकार थीं ।--- 
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( १ ) भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य के 
स्वाधीन उपनिवेशों का पद दिया जाए । द 

(२ ) भारतीय “यूनियन ( संघ ) की संविधान-सभा को यह निश्चय 
करने का अधिकार होगा कि भारतीय यूनियन त्रिटिश साम्राज्य के अन्दर 
रहे या बाहर | 

(३ ) जो ग्रान्त या राज्य भारतीय यूनियन में सम्मिलित न होना चाहें 
वें अपना यूनियन अलग बना सकते हैं; उनका ब्रियिश साम्राज्य से सीधा 

युद्ध-काल के बारे में बताया गया कि भारतवष की रक्षा के कार्य पर 
अधिकार और उसके संचालन की जिम्मेदारी ब्रियिश जद्भी लाद पर होगी, जो 
ब्रिटिश चुद्ध-संतरिमएडल के प्रति जिम्मेवार होगा । रक्षा को छोड़कर शेष सब 
विषय भारतवप के प्रमुख दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से बनायी 
हुई राष्ट्रीय सरकार को सोंपे जाएँगे । 

वास्तव में यह योजना एक ऐसी हुन्डी की तरह थी, जिस पर आगे की 
मिति शली हुई हो, जिसका तत्कान्न मूल्य न हो | आ्रावश्यक सत्ता के अमाव 
में कांग्रेस ने क्रिप्स-योजना अस्वीकार कर दी | अन्य दलों ने भी उसे स्वीकार 
नहीं किया | 


सन्‌ १६४२ की जन-क्रान्ति-क्रिप्स-योजना की असफलता पर देश 
में घोर असन्तोष ओर क्षोम का वातावरण हो गया। विदेशी शासन असझ्य 
हो रहा था | लोगों में कोई जोरदार कदम उठाने की भावना बढ़ती गयी | 
१४ जुलाई १६४२ को कांग्रस कार्यसमिति ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का 
आग्रह करनेवाला 'भारत-छोड़ो' प्रस्ताव पास किया | उस पर ८ अगस्त को 
बम्बई में विचार होकर जो महत्व-पूण प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसने 
उस तारीख को भारतीय राजनीति के इतिहास में अमर बना दिया। इसे 
उपस्थित करते हुए म० गांधी ने कहा “कांग्रेस से मैंने आज यह बाजी 
लगवायी हैं कि वह या तो देश को आजाद करेगी अ्रथवा खुद फना हो 
जाएगी ! करो या मरो' हमारा मूल मंत्र होगा |” 


भारत में अंग्रेजी शासन श्हृ 


कांग्रेस कमेटी का कार्य समाप्त होने से पूथ €£ अगस्त को बहुत सबेरे देश 
के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके सरकार ने बिना चाहे ही जन-संधरष 
को आसन्त्रित कर डाला | जनता पर म० गांधी का जो सोम्य नियंत्रण था, 
वह न रहा | इधर १० अगस्त को भारतमंत्री श्री एमरी का वक्तव्य प्रकाशित 
हुआ कि कांग्रेस का कार्यक्रम रेल की पठरी उखाड़ना, तार तोड़ना, सरकारी 
इमारतों को नष्ट करना आदि है | बस, जगह-जगह तोड़फोड़ का काम होने 
लगा | यह जनता का खुला विद्रोह था | इसे दबाने के लिए सरकार ने 
अंधाधुंध दमन किया। अनेक स्थानों में जन-समूह पर गोलियाँ चलीं, गाँव 
जलाये गये, सामूहिक जुरमाने हुए, लोगों का सामान नीलाम किया गया, 
नागरिक स्वतन्त्रता छीन ली गयी | दमन ने आन्दोलन को बाहरी दृष्टि से 
शान्त कर दिया, पर वह जनता की स्वतंत्रता की भावना को न दवा सका | 

इस जनक्रान्ति के ही समय, देश की पूर्वी सीमा पर इसे स्वतंत्र करने के 
लिए आजाद-हिन्द आन्दोलन, श्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में हुआ | 
आजाद-हिन्द सरकार ने अपने कार्यों से चमत्कार-पूण साहस, त्याग और 
संगठन का परिचय दिया । द 

वेवल योजना --मई १ ६४४ में म० गांधी जेल से छूटे । आपने फिर 
यह कहा कि देश में राष्ट्रीय सरकार का स्थापित हो जाना आवश्यक है। 
आपने तथा श्री राजगोपालाचारीजी ने मुस्लिम लीग के क्ता-घतता श्री जिन्ना 
से बातचीत की । परन्तु जैसी कि आशंका थी, वह सफल नहीं हुई । 

जुलाई १६४५ में ब्रियेश पालियामेंठ के चुनाव होने वाले थे। श्री 
अखिल की फिर प्रधान मन्त्री बनने की इच्छा थी, अपनी सफलता के उद्देश्य 
से उसने मारत के राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिए वायसराय लाड 
वेबल 'को आदेश दिया। लाड ववल ने एक योजना बनाकर उस पर 
विचार करने के लिए २४ जून को शिमले में भारतीय नेताओं की कान्फ्रेन्स 
बुलायी । योजना में कई दोष जानते हुए भी जनता के युद्ध-कालीन 
सड्डूट दूर करने और देश की आजादी का रास्ता साफ होने की आशा से कांग्रेस 
ने कान्फ्रेंस में माग लिया | यह निश्चय किया गया कि वायसराय की नयी 
कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रकार हॉ--आंग्रेस ५, मुस्लिम लीग ५, सिक्‍्ख १, 
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भारतीय ईसाई १, और दलित जातियाँ २। पर श्री जिन्ना ने यह हठ की कि पाँचों 
मुसलमान सदस्यों का चुनाव सिफ मुस्लिम लीग ही करें; जिसका अथ यह 
होता था कि कांग्रेस कोई राष्ट्रीय संस्था नहीं है, उसका मुसलमानों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है | जिन्नां की यह बात असत्य 4 सै; योजना पर विचार होते 
समय भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के सभापति की हैसियत 
से कान्फेंस में माग ले रहे थे | अस्तु, वेवल योजना अमल में नहीं आयी | 

राजनेतिक प्रिस्थिति-.१६४६ में प्रांतीय विधान-सभाश्रों का जो 
चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को प्रचंड विजय प्रांत हुई | औाठ प्रांतों में उसके 
मंत्रिमंडल बन गये | उधर, दूसरे महायुद्ध में यद्रपि इगलेंड विजयी हुआ 
था, पर वह अब यूरोप में प्रथम श्रेणी का राष्ट्र न रह कर, दूसरी ही नहीं, तीसरी 
प्रेणी का राष्ट्र रद गया था। वह भारत जैसे देश के सहयोग को उपेक्षा 
नहीं कर सकता था | किर, वहाँ के १६४५ के चुनावों ने अनुदार दल की 
हटा कर शासन की बागडोर मजदूर दल के नेताओं को सांप दी थी | ब्रिटिश 
सरकार भारत पर से अपना नियंत्रण शिथिल करने को आबश्यकता अ्रनुभत्र 
कर ही रही थी. कि फरवरी १६४६ में बम्बई में नौसैनिक संघर्ष हुआ, जो 
क्रमशः दूर-दूर तक फैल गया, और जिसे अन्त में श्री सरदार पटेल आदि ने 
बीच में पड़कर शांत किया | यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश विरोधी भावना 
अब सेना को भी ग्रस्त कर चुकी है, और उस पर भी भरोसा नहीं किया जा 
सकता | इस प्रकार इच्चलेंड के सूत्रधारों को यह दिखाई देने लग गया कि 
भारत पर उनकी हुकूमत चलनी कठिन है। अ्रब से भारतीय स्वतंत्रता की 
योजना होने लगी | 


तीसरा अध्याय 


भारत की स्वतन्त्रता 


भारत में राष्ट्रीय सरकार --ता्च १६४६ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल 
तीन सदस्य (लाड पेथिक लारेन्स, सर स्टेफड क्रिप्स, और अलब एलेग्जेंडर)- 
भावी मारतीय शासन के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने के लिए 
भारत आये। मन्त्रिमिशन ने नया संविधान बनने तक कांग्रेस ओर मुस्लिम 
लीग से सम्मिलित अस्थायी सरकार बनाने को कहा और, उनके द्वारा न 
बनाये जाने पर १६ जून १६४६ को १४ सदस्यों की अन्तर्कालीन सरकार 
बनाने की योजना उपस्थित की | उसके अमल में न आ सकने पर जुलाई १६४६ 
में लाड वेवल ने अन्तकॉलीन सरकार बनाने का फिर प्रवत्म किया। उन्होंने 
कांग्रेस-अध्यक्ष श्री० जवाहरलाल नेहरू, तथा श्री० जिन्ना को क्रमशः ६ और 
५ व्यक्तियों की सूची भेजने को कहा ओर यह आश्वासन दिया . कि अ्ल्प्- 
ख्यकों के तीन सदस्य दोनों बड़े दलों के परामश से नियुक्त किये जाएँगे | 
श्री० जिन्न ने सूची न भेजकर आन्दोलन द्वारा पाकिस्तान श्राप्त करने की 
धमकी दी | अन्त में २ सितम्बर को लीग के सहयोग के बिना ही १२ सदस्यों 
की राष्ट्रीय सरकार बनायी गयी; जिसमें देश क्रे अन्य सब प्रमुख हितों के 
प्रतिनिधि थे | 

ब कि राष्टीय सरकार बनाने की बात हो ही रही थी, श्री० जिन्ना ने 
विरोध-रूप में १६ अगस्त को प्रत्यक्ष संघष! ( डायरेक्ट एक्शन” ) दिन 
सनाये जाने की घोषणु। कर दी । इससे देश में खूब साम्प्रदायिक्र उपद्रत् हुए; 
इंषघार्नि फेल गयी | लीग-सरकार वाले बचद्चाल प्रान्त के अमानपिक अत्या- 
चारों की प्रति क्रिया विहार में हुई | पर म० गांधी की अनशन की घोषणा 
तथा केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकार की तत्यरता से स्थिति जल्दी. 
सम्हल गयी | 

+ आ 
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लीग के अलग रहने और विरोधी काय करने के कारण राष्ट्रीय सरकार 
मेनतोंकांग्रेस को सन्‍्तोष था, और न वायसराय को । लीग से फिर बात- 
चीत चली ओर आखिर, मुस्लिम लीग के पाँच सदस्यों ने ग्रन्तकालीन सर- 
कार में आना स्वीकार कर लिया । अब, अन्तर्कालीन सरकार के उपयेक्त 
बारद सदस्यों में से तीन को हटाकर लीग के ५ सदस्य ले लिये गये। इस 
प्रकार १४ सदस्यों की राष्ट्रीय सरकार बन गयी। प्ररन्ठ लीग के सदस्य सर- 
कार में शामिल होकर अड़ज्धा ही लगाते रहें । 

भावी सविधान-योजना १६४६ में मन्त्रमिशन ने भारत का 

भावी संविधान बनाने के लिए. संविधान-सभा के सड़्ठन की योजना बनायी 
और यह सिफारिश की कि एक अखिल भारतीय यूनियन या सच्च होना 
चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों भाग सम्मिलित हाँ । 
उसके अधीन ये विषय रहने चाहिएँ--विदेशी मामले, रक्षा और यातायात | 
इन विषयों को छोड़ कर शेष सब अधिकार पग्रान्तों को हों। कोई मी प्रांत 
अपनी विधान-समा के बहुमत से प्रथम दस वष बाद विधान की शर्तों पर पुन- 
विचार कर सकेगा | 

मंत्रिमिशन ने सुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को स्पष्ट रूप से 
अ्रस्वीकार करके मी भारतवर्ष को तीन समूहों में बाँठने पर जोर दिया । 
उनमें से पूर्वी और पश्चिमी समूहों में ऐसे प्रांन्तों का समावेश किया गया, 
जिनमें कुल मिलाकर मुस्लिम बहुमत था। उसने 'क' समूह में सद्रास, 
ब्म्बई; संयुक्तग्रांत, विहार, सध्यप्रांत और उड़ीसा रखें; ख' (पश्चिमी) समूह 
में पन्नाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत' और सिंध ओर “गः पूर्वी समूह में बज्ञाल 
और आसाम | संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत के सदस्यों की संख्या 
२६६ निश्चित की गयी--दुस लाख व्यक्तियों पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब 
से | देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या ६३ निश्चित हुई । 

इस योजना में प्रान्तों का समूहीकरण आदि कई दोष थे | परन्तु ग्ंत 


में पूर्ण स्वराज्य ग्रा्त करने की आशा से,कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार 
कर लिया | विधान-समा में प्रान्तों की ओर से लिये जाने वाले सदस्यों का _ 


चुनाव किया गया । मुस्लिम लीग ने भी छुनावों में भाग लिया । 


न की ज +म जद क लक जनक मिड सकी जा 35:00 कक हट: 277 की हक 


भारत की स्वतत्रन्ता ५२७ 


मुस्लिम लीग का विरोध; भारत विभाजन की मांग-जुलाई 
२६४६ में मंत्रिमिशन की योजना के अनुसार संयुक्त भारत का संविधान बनाने 
के लिए प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 
हुआ । उसमें २६६ सदस्यों में से २०८ कांग्रेसी थे, ओर यदि ३ स्वतंत्र मुस- 
लमान भी उनमें मिला दिये जाएँ तो कांग्रेस समर्थकों की संख्या २११ थी, 
जब की मुस्लिम लीग को केवल ७३ स्थान मिले थे। यह देखकर जिन्ना 
साहब बहुत उद्विग्न हो उठे । उन्होंने मुस्लिम लीग के सदस्यों को संविधान 
सभा से असहयोग करने का आदेश दिया। अब मुस्लिस लीग ने खुले आम 
यह नीति अपना ली कि दम संयुक्त भारत की संविधान सभा को सफल नहीं 
होने दंगे, भारत का विभाजन चाहते हैं; पाकिस्तान राज्य अलग होना चाहिए, 
ओऔर उसकी संविधान सभा अलग सक्गभठित हो । 


२० फरवरी सन्‌ १६४७ को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री एयली ने यह प्रसिद्ध 
घोषणा को कि अधिक-से-अधिक जून १६४८ तक भारत से अंग्रेजी सत्ता हटा 
ली जाएगी | 


स'विधान-योजना में परिवर्तन, भारतीय संघ और पाकिस्तान- 
मुस्लिम लीग मंत्रिमिशन योजना का विरोध, और पाकिस्तान के लिए 
आन्दोलन करती रही | भारतवष के खंडित होने की आशंका देखकर कांग्रंस 
ने ( बद्धाल, पलञ्ञाब और आसाम के उन भागों को ध्यान में रखकर जिनमें 
मुस्लिम बहुमत नहीं था ) इस बात पर जोर दिया कि किसी प्रदेश पर उसकी 
इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं लादा जा सकता ! आखिर, तत्कालीन गवनर 
जनरल लाड माउन्टबेटन ने विधान नेताओं से मिलकर तथा ब्रिटिश मंत्रि- 
मंडल की स्वीकृति से ३ जून ४७ को संविधान सम्बन्धी नयी योजना प्रकट 
की | इस योजना के अनुसार शासन की दृष्टि से भारतवष के दो अलग- 
अलग स्वतंत्र राज्य हो गएः:--भारतीय सट्ठ ओर पाकिस्तान | 
पाकिस्तान के पूर्वी भाग में पूर्वी बच्चाल, ओर आसाम के सिलहट जिले 
का अधिकांश भाग रहा | पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी पंजाब, 
सिनन्‍्ध तथा बिलोचिस्तान रखे गये, ओर निश्चय किया गया कि पश्चिमोत्तर 
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सीमाप्रान्त के लोगों का मत लिया जाए । इस प्रान्त की अधिकांश जनता 
पाकिस्तान विरोधी थी। पर मुस्लिम लीगियाँ के सद्नष से बचने के लिए उसने 
भारतीय सद्ज में शामिल होना पसन्द नहीं किया । उसने अपने स्वतंत्र पठा- 
निस्तान की साँग की, लेकिन प्रस्ठ॒त योजना में उसकी गुंजायश नहीं थी। 
इसलिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के बहुत से आदमियाँ ने अपना मत नहीं 
दिया | नतीजा यद्द हुआ कि पाकिस्तान के समर्थक लीगियों की विजय रही | 
सीमाप्रांत को ( वहाँ के निवासियों के न चाहते हुए भी ) पाकिस्तान में 
मिलना पड़ा । द 

' ५ च. न ७ हक जूः की घोषणा 

कांग्रेस ने विभाजन क्‍यों खीकार किया 7 हेश के हा 
से होने वाले देश के विभाजन से राष्ट्रीय नेता प्रसन्न नहीं थे । पर उनके _ 
सासने, तत्कालीन परिस्थितियों में स्वाधीनता प्राप्ति का ओर कोई उपाय भी 
नहीं था । महात्मा गांधी ने ४जुन के प्राथेना-भाषण में कहा था कि जनता _ 
को यद न भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस को इस स्थिति में आने के लिए. 
विवश किया गया हैं ।' कांग्रेस ने अखंड भारत का लक्स्‍य सामने रखा था। ल्‍ 
परन्तु बिना मुस्लिस लीग के सहयोग के उस सिद्धांत पर डटे रहने का मतलब 
देश में भयानक यहयुद्ध को आमन्त्रित करना था । अंग्रेजों की कृपा से मुसल- 
सन अख-शख्र से खूब सुसज्जित थे; उनके पीछे ब्रियिश सत्ता का हाथ था। द 
मुस्लिम लीग वाले जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे ही नहीं, लूट, मार, आगजनीः 
थ्रादि हिंसा कांड कर रहे थे । एक वात यह भी थी कि अस्थायी सरकार के 
समय लीगी नेताओं ने पद पद पर बाधाएँ उपस्थित को, शासन-कार्य ठीक तरह 
नहीं होने दिया । इस दशा में, कांग्रेस नेताओं को न चादते हुए भी देश का 
विभाजन स्वीकार करना पड़ा, जिससे अंग्रेज यहाँ से चले जाएँ ओर खंडित 
भारत की ही सदी, आजादी मिल जाए । द 


.. भारतीय खतंत्रता विधान, सन्‌ १६४७ 7४ डइजाई हत्छ | 
: ब्रिडिश पालियामेंट में मारतीय स्वतन्त्रता का मसविदा पेश किया गया, ओर 
श्८जलाई को इसे शाही अनुमति से कानून का रूप मिल गया | इसके उद्देश्य 
इस प्रकार थे--दो स्वतन्त्र राज्यों ( मारत और पाकिस्तान ) के निर्माण की 
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ब्यवस्था करना, भारतीय शासन सम्बन्धी सन्‌ १६३४ के संविधान की उन 
धाराओं के बदले नयी घाराओं को स्थान देना, जिनका सम्बन्ध इन राज्यों 
के बाहर की बातों से है, ओर इन राज्यों के निर्मासु के फलस्वरूप तथा 
सम्बन्धित अन्य बातों की व्यवस्था करना ।? द 

इस प्रकार नया संविधान बन कर अमल में आने (२६ जनवरी १६५०) 
तक इन दोनों राज्यों का तथा इनके प्रान्तों का शासन भारत के सन्‌ १६३४ 
के विधान के अनुसार हुआ, इन राज्यों के गवनर-जनरलों द्वारा संशोधित 
ओर परिवर्तित था। गवनर जनरल ओर गवनर वैधानिक शासक थे | इनके 
व्यक्तिगत निशंय ओर विवेक सम्बन्धी विशेषाधिकारों की इति श्री हो गयी | 
इन दोनों राज्यों पर ब्रिगिश सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण न रहा। 
इनकी विधान सभाओं को पू्ण अधिकार थे, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
न था । उन्हें सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी । ः क्‍ 

भारतीय रियासतों को एक या दूसरे राज्य में सम्मिलित होने की 
स्वतन्त्रता दी गयी परन्तु कोई रियासत पू्ण स्वतन्त्र नहीं रह सकती थी; 
एक या दूसरे राज्य में मिलने का कानूनी अधिकार भी बहुत कुछ सीमित 
था, क्योंकि कुछ भोगोलिक अनिवार्यताएँ ऐसी थीं, जिनसे बचा नहीं जा 
सकता था | 

भारत के स्वतन्त्र हो जाने से भारत-मन्त्री और उसके सलाहकार अनाव- 
श्यक हो गये; उन्हें हटाने की व्यवस्था की गयी । 

विधान को अमल में लाने के काये ऊपर कहा गया है कि भार- 
तीय स्वतन्त्रता: विधान का मसविदा ४ जुलाई १६४७ को पालियामेंट में पेश 
किया गया; यह स्पष्ट था कि उसे स्वीकृति जल्दी ही मिल जायगी | इसलिए 
डुसी समय से उसे अमल में लाने के कार्य किये गये । 

१--स्वतन्त्रता-विघान में यह व्यवस्था की गयी थी कि मारत और पाकि- 
स्तान दोनों राज्यों के लिए. एकं-एक गवरनर-जनरल होगा, ( इसमें यह शत 
रखी गयी थी कि जब तक इनमें से किसी राज्य का विधानमंडल विरोधात्मक 
नियस न बनाये, एक ही व्यक्ति दोनों राज्यों का गवनर-जनरल नियुक्त किया 
जा सके )। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की के दूसरे राज्यों म॑ गवनर-जनरल को सम्राट 
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उस राज्य के मंत्रिमंडल सिफारिश पर नियुक्त करता हैं, पर भारत और 
पाकिस्तान में १५ अगस्त १६४७ से पूथ अलग-अलग मन्त्रिमन्डल हीन 
थे। इसलिए ब्रियटिश' सरकार ने मुस्लिम लीग की सिंझ्रारेश के अनुसार 
पाकिस्तान में श्री जिन्ना को गवनर-जनरल बनाया और मारतीय विधान समा 
की इच्छानुसार मारत में माउंडबेटन को गवनर-जनरल रहने दिया । 

२-इस विधान के अनुसार पाकिस्तान के प्रदेश निर्धारित कर दिये गये 
और ब्रिथिश-भारत के शेष प्रदेशों को भारत का नाम दिया गया । प्रदेश- 
निर्धारण का ग्राधार निवासियों का साम्प्रदायिक बहुमत था, पर व्यीरवार 
अन्तिम निर्णय बंगाल और पंजाब के सीमा-निर्धारण-कमीशनों पर छोड़ दिया 
गया, जो अपना निर्णय देते समय साम्प्रदायिक बहुमत के अतिरिक्त कुछ 
अन्य बातों पर भी विचार करने वाले सीमा-निर्धारण-कमीशन सर रेड- 
क्लिफ की अध्यक्षता में नियुक्त हुए | परन्तु उनके एकमत न होने के कारण 
उनकी अनुमति से सर रेडक्लिफ ने स्वयं अपना निणय दिया | 

३-- भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग औ्ोर देशी रियासतों के. 
प्रतिनिधि भाग लेने लगे, और यह घोषित कर दिया गया कि १० अगस्त से 
पाकिस्तान की संविधान सभा कराँची में कार्य आरम्म करेगी । द 

४--विभाजन-कौंसिल ने सेना का बंटवारा करना शुरू कर दिया ओर 
अंग्रेजी सैनिक भारत से जाने की तैयारी करने लगे । द 

५--विदेशों में भारतीय राजदूत नियुक्त किये गये | 

६---संविधान सभा ने कांग्रेस के तिरंगे मंडे में चरखे की जगह सम्राट: 
अशोक के चक्र को स्थान देकर, उसे भारतवष का सरकारी झंडा स्वीकार 
किया | 

७--पयान्तों के लिए भारतीय गवनरों की नियुक्ति की गयी और आवश्य- 
कतानसार प्रान्तीय सन्त्रिमंडलों में परिवतन किये गये | 
. ८<--लाड माउंय्बेटन ने रियासतों को मारतीय संघ में सम्मिलित होने 
के लिए आमंत्रित करते हुए उनका स्वतन्त्रता सम्बन्धी श्रम दूर किया | इसः 
इस प्रकार भारतीय संघ के विविध भागों का सुसंगठन होने लगा | 
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. भारत की स्वतन्त्रता; शासनपद्धति में परिवतेन--.भारत स्वतन्त्र 
होने के साथ ही खंडित भी हो गया | १५ अगस्त हमारी स्वतन्त्रता का दिन 
है, पर्दु साथ ही विभाजन का भी | इस दिन से दो स्वतन्त्र सरकारों की 
स्थापना हुईं, एक दहली में, दूसरी कराँची में | देश को सारी सावजनिक 
सम्पत्ति रेल, तार, डाक, कारखानों, फोज का सामान तथा रिजव बेंक का धन 
भारत और पाकिस्तान में बांदने की व्यवस्था की गयी। भारत के स्वतन्त्र होने 
पर यहाँ की शासनपद्धति में जो परिवतन हुआ उसका परिचय पाठकों को 
आगे दिये हुए दो नकक्‍्शों की तुलना करने पर सहज ही मिल जाएगा | 

१ अगस्त १६४७ से भारत में किस प्रकार की शासनपद्धति प्रचलित 
हुई; भारत सरकार, और भारतीय पार्लियामेंद तथा प्रान्तीय सरकारों और 
प्रान्तीय विधान मंडलों आदि का रूप क्‍या हुआ, ये किस प्रकार सम्राद ओर 
ब्रिटिश पालियामेंठ के नियंत्रण से मुक्त हुए और देशी रियासतों को स्थिति 
में क्‍या परिवर्तन हुआ इन बातों का अ्रब कुछ ब्योरेवार वर्णन किया 
जायगा । यह शासनपद्धति भारत का नया संविधान बन कर अमल में आने 
( २६ जनवरी १६५० ) तक के लिए थी | इस प्रकार यहाँ बतायी हुईं स्थिति 
अन्तकोलीन व्यवस्था के रूप में थी 


क्‍ (१ ) केन्द्रीय शासन 
भारत के स्वतन्त्र होने से पहले मारत-सरकार का अ्रथ था, कौंसिल-युक्त 
गवनर-जनरल, ( गवनर-जनरल ओर उसकी कार्यक्रारिणी सभा ) अ्रब मारत 
सरकार का अथ होगा गवनर-जनरल ओर मंत्रिमंडल । 
गवनेर-जनरल्‌---7हले गवनर-जनरल की नियुक्ति सम्राट, ब्रिटिश 
प्रधान मन्‍्त्री की सिफारिश से करता था | उसका कार्य-कराल प्रायः पाच वषर 
होता था। १६४७ को मारत स्वतन्त्र हों गया, अब नये गवनर-जनरल की 
नियुक्ति के लिए सम्राठ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री की सिफारिश की आवश्यकता 
रही । उसने यहाँ के मन्त्रिमण्डल की इच्छानुसार माउंटवेटन को गवनर- 
जनरल बनाये रखने के लिए स्वीकृति दें दी। अंग्रेज गवनर-जनरलों में 
यह अन्तिम थे। जून सन्‌ १६४८ में लाड साउंटबेटन के अवकाश प्राप्त 
श्र 
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करने पर केन्द्रीय मंत्रिमएडल की इच्छानुसार सम्राट द्वारा श्री राजगोपालाचार्य 
गवनर-जनरल नियुक्ति किये गये | यह नियुक्ति नया संविधान स्वीकार होने 
तक ( २६ नवम्बर १६४६ तक ) रही | उसके बाद गवनर-जनरल का पद 
समाप्त हो गया । 

स्वतंत्रता-विधान से गवनर-जनरल की शक्ति बहुत कम हो गयी। वह 
केवल वेधानिक शासक रह गया | अब उसके लिए प्रत्येक काय मंत्रिमएडल 
के परासश के अनुसार ही करना आवश्यक हो गया | 


माँत्रेमेडलु-._वनर जनरल की सहायता के लिए. एक कॉोंसिल या 
कार्यकारिणी सभा उस पद के आरम्भ से ही रहती आयी थी । पहले उसके 
सब सदस्य अंग्रेज होते थे। पीछे उसमें भारतीयों को भी स्थान मिलने 
लगा | परन्तु भारतीय सदस्यों को सेना, अथ और ग्रह-विभाग नहीं सौंपे जाते 
थे | सब सदस्य सम्राट की अनुमति से पाँच वष के लिए नियुक्त किये जाते थे | 
और उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे | भारत के स्वतंत्र हो जाने पर गवनर- 
जनरल की कार्यकारिणी के जो सदस्य हुए उनका उत्तरदायित्व भारतीय 
राष्ट्र के प्रति था, वे राष्ट्रननेता श्री नेहरू ( प्रधान मन्‍त्री ) द्वारा चुने हुए थे, 
श्री नेहरू को विधान-समा ( मारतीय पालियामेंट ) का यथेष्ठ समथन प्राप्त 
था, ओर वे उसके प्रति उत्तरदायी थे | गवनर-जनरल की यह कार्यकारिणी 
“मंत्रिमंडल' कहलाती थी | इसमें १४ मंत्री थे | मारत-सरकार के सब विभाग 
इन मंत्रियों में बंटे हुए थे | मन्त्रियों को नियुक्त करने ( और बर्खास्त करने ) 
का अधिकार नियमानुसार तो गवनर-जनरल को था । परंतु अब व्यवहार में 
उसके लिए आवश्यक था कि वह केन्द्रीय विधान मंडल के बहुमत वाले दल 
के नेता को प्रधान सन्त्री नियुक्त करे ओर ग्रधान सन्‍्त्री की सिफारिश पर अन्य 
सत्रियों को नियुक्त करे | 

भारत-सरकार का उत्तरदायित्व --भारत के स्वतंत्र होने तक भारत- 
सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थी। 
पालियामेंट उस पर भारत-मत्री के द्वारा नियंत्रण रखती थी। मारत-सरकार 
पर, वेधानिक दृष्टि से मारतीय विधान-सण्डल का कोई नियंत्रण नहीं था । 
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न्च्प 


भारतीय स्वतन्त्रता-विधान से भारतीय शासन में ब्रिटिश णलियामेंट काः 
कोई स्थान नहीं रहा । भारतमंत्री ओर उसके सल्ाहकारों का पद तोड़ ही 
दिया गया, केवल सम्राट ही भारतीय शासन विधान का अंग रहा, पर वह 
भारत के सम्बंध में यहाँ के उत्तदायी मंत्रियों के परामश से ही अपने अधि- 
कारों का प्रयोग करने लगा, व्यवहार में उसके भी अधिकार नहीं के बराबर 
रह गये ।' द 

ग मेड रा आर 

पालियामेंट -पहले बत्रियिश भारत के २६६ और देशी राज्यों के ६३, कुल 

मिला कर ३८६ सदस्यों से पालियामेंट बनायी गयी। पीछे पाकिस्तान का 
अलग राज्य बनाये जाने की योजना होने पर इनमें से उस क्षेत्र के ६६ सदस्य 
अलग हो गये, ओर भारतीय पालियामेंट ३२० में सदस्य रह गये । पालियामेंट 
की हेसियत से काम कारने के समय उसका सभापति अलग होने लगा । उसके 
अधिवेशनों में संविधान सभा के वे सदस्य भाग नहीं लेते थे, जो प्रांतीय 
विधान मण्डलों के सदस्य थे | 

पहले भारतीय विघान-पम्रण्डल के अधिकार बहुत ही सीमित ये | भारतीय 
स्वतंत्रता-विधान से भारतीय पालियामेंद को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किये 
हुए कानूनों तथा तत्सम्बंधी नियमों को रद करने तथा उनसे असंगत कानून 
बनाने का भी अधिकार हो गया । इस प्रकार भारतीय पालियामेंट एक सर्वोच्च 
सत्ता सम्पन्न विधान संस्था हो गयी । 

(२ ) प्रांतीय शासन 

स्वतंत्र होने से पहले, शासन की दृष्टि से इस देश के मुख्य दो तरह के 
भाग थे--प्रांत और राज्य । प्रान्तों के दो भेद थे--गवनरों के प्रान्त और 
चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त) इनमें से चीक-क्रमिश्नरों के प्रान्तों का शासन 
केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा होता था। और इनके लिए कानून भी 
केन्द्रीय विधान-मणडल ही बनाता था । 

चीफ-कमिश्नरों के प्रान्त ये थे--( १ ) देहली, ( २ ) अजमेर-प्रेखाड़ा, 
(३ ) कुग, (४ ) पंथ-पिपलोदा और ( ५) अन्दुमन-निकोबार | अगस्त 
१६४७ के बाद इन प्रान्तों में बहुत वृद्धि हुईं | देशी राज्यों में से अधिकांश; 
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भारतीय संध में विलीन हो गये ओर इनमें से कुछ राज्यों या उनके समूहों को 
चीफ कमिश्नर आदि का प्रान्त बनाया गया। इनकी नियुक्ति गवनर-जनरल 
करता था और वे उसके प्रति ही उत्तरदायी होते थे | द 

गवनेरों के प्रांत--गवनरों के प्रान्त बहुत कुछ स्वायत्त या स्व- 
राज्द-पराप्त थे । भारत के स्वतन्त्र होने ( और पाकिस्तान बनने ) के बाद 
प्रान्त निम्नलिखित हुए--( १ ) मद्रास (२) बम्बई (३ ) संयुक्त प्रान्त 
(४ ) बिहार (५ ) सध्य-प्रान्त बरार ( ६ ) पश्चिमी बंगाल | पहले गवनरां 
की नियक्तियाँ सम्राट द्वारा होती थीं। भारत के स्वतंत्र होने के समय अथांत्‌ 
१५ ग्रगस्त १६४७ से पूव सब गवनरों ने त्याग-पत्र दे दिया था। पर मद्रास 
बम्बई, और आसाम के गवनरों को अपने पद्‌ पर बने रहने दिया गया | 
अन्य प्रांतों के लिए नये गवनरों को सम्राद की स्वीकृति से नियुक्त किया 
गया और यह निश्चय हो गया कि भविष्य में रिक्त होने वाले स्थानों की 
पूर्ति गवनर-जनरल द्वारा की जाएगी | 

अब गवनर द्वारा ग्रान्त का मुख्य मन्त्री तथा अन्य सन्त्री उसी प्रकार नियुक्त 
होने लगे, जैसे गवनर-जनरल द्वारा केन्द्रीय प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्री | 
भारतीय स्वतन्त्रता विधान, सन्‌ १६४७, से गवनर के विशेष अधिकारों का 
अन्त हो कर वह वैधानिक शासक मात्र रह गया। वह शासन-कार्य सन्त्रि- 
मण्डल के मतानसार करने लगा जो प्रान्तीय विधान मंण्डल के प्रति उत्तर- 
दायी हो गया । 

प्रान्तीय विधान मंडल --प्रान्तीय विधान सण्डलों के पिछले चुनाव 
सन्‌ १६४६ मे हुए थे। ये चुनाव, १६३४ के विधान के अनुसार प्रथक्‌ 
साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रथा के आधार पर हुए थे, और निर्वाचक-संघ १६ 
प्रकार के माने गये थे। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और उड़ीसा को छोड़कर 
अन्य पत्वेक प्रान्त के विधान-मंडल में कुछ स्थान यूरोपियनों को दिये हुए 
थे। स्वतन्त्रता विधान से ये स्थान समान्त समके गये | अरब प्रान्तीय विधान 
सभाओं के सदस्य इस प्रकार रह गये-मद्रास २१२, बम्बई १७२, पश्चिमी 
बंगाल ६५; संयुक्तप्रान्त २२६, पंजाब ८१, उड़ीसा ६०, बिहार १५४०, मध्य- 
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प्रान्त बरार १११, और आसाम ७५४ | विशन सभाओं के अधिक से अधिक - 
पाँच वष रहने और इसके बाद मंग हो जाने का नियम था। द 

सन्‌ १६४३ के चुनावों के समय (१६३४ के शासन-विधान के अनुसार) 
छः प्रान्तों में दूसरी समाएँ ( विधान-परिषदें ) थों। भारतीय स्वतन्त्रता 
विधान के अनुसार पश्चिमी बंगाल और आसाम की विधान-परिषदे तोड़ 
दी गयीं, अब चार प्रान्तों में ही दो-दो सभाएँ रह गयीं | इनके सदस्यों की 
आअधधेकतस संख्या इस प्रकार थीं :--प्रद्रास ५५४, बम्बई २६, संयुक्तप्रान्त ५६, 
बदार २६ | विधान परिषदें स्थायी संस्थाएँ थीं, वे कभी मंग नहीं होती थीं | 
इनके लगभग एक-तिद्वाई सदस्य निर्धारित रीति से तीन-तीन साल में बदलने 
(अर्थात्‌ प्रत्येक तीन साल के बाद इसके एक-तिहाई का नया चुनाव होने) 
का नियम था। कोन-कौन से सदस्य पहले तीन साल बादु और कोन-कोन 
से पहले छः साल बाद इससे प्रथक्‌ हों, इसका निशय गवनर करता था । 


सन्‌ १६३४ के विधान के अनुसार प्रन्तीव विधान-मंड्लों के कार्य-सम्पा- 
दुन के संबंध में अनेक सीमाएँ थीं। सन्‌ १६४७ के भारतीय स्वतंत्रता 
विधान द्वारा सब रुकावट हटा दी गयीं। अब प्रान्तीय विधान मंडल अपने 
क्षेत्र के विषयों के लिए यथेष्ट कानून बना सकते थे | 


(३) देशी रियासतें 

भारतीय के स्वतंत्र होने से पहले रियासतें दोहरी अधीनता में थीं 
राजाओं की तथा अंग्रेजों की | रियासतों की जागीरी जनता तो तेहरी अधी- 
नता मं थी, कारण वह जागीरदारों के भी अधोन थी। भारत के स्वतंत्र 
होने पर रियासतों के शासन-प्रबंध में विलक्षुण परिवतन हुआ | वे क्रमशः 
प्रान्तों के स्तर पर आने लगीं | 

नयी योजना “नयी योजना ने रियासतों के लिए तीन मांग छो 
दिये (१) वे भारतीय संघ म॑ शामिल हों, (२) पाकिस्तान में शामिल हों, 
या (३) १५ अगस्त को ब्रिटिश सत्ता का अन्त होने पर वे स्वतंत्र हो जाएँ | 
हाँ, वायसराय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अपने हितों की रक्त! करने का 
भार स्वयं देशी राज्यों पर रहेगा; हम भारतवष की सावभौस सत्ता भारतीयों 


रद भारतीय शासन 


के हाथ में दे रहे हैं, देशी राज्यों को भारत (या पाकिस्तान) सरकार से बात 
करनी चाहिए। सम्राट की सरकार और राजाओं के बीच किसी प्रत्यक्ष सम- 
भोते या संधि की बात न हो सकेगी | राजाओं की सहायता के लिए ब्रिटिश 
सेनाएँ नहीं रहेंगी ।! इस प्रकार राजाओं के लिए उपयु क्त तीन रास्तों में से 
आखिरी रास्ता कुछ बन्द सा हो गया | तथापि कुछ शासक अपनी स्वतंत्रता 
का स्वप्न देखने लगे, और वे उसे चरिताथ करने के लिए कूटनीतिक उपाय 
काम में लाये । 


देशी रियासत ओर भारतीय संघ--भारत की लगभग ४६६० 
रियासतों में से एक दजन से भी कम पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा में थीं। 
वे पाकिस्तान में सम्मिलित हो गयीं। शेष सब भारतीय सचल्ठः के प्रान्तों से 
मिली हुई या इन प्रान्तों के बीच में थीं। ये क्रमशः प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर 
करके भारतीय संघ में शामिल होती गयीं। केवल भोपाल, इन्दोर और 
आावशणकोर ने ढील की, और कश्मीर, जूनागढ़ ओर हेदराबाद का कुछ 
विरोधी रुख रहा । अन्त में ये भी भारतीय संघ में सम्मिलित हो गयीं | सब 
ने तीन अनिवाय विषय--रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध और संचार--केन्द्रीय सर- 
कार को सोंप दिये | इन रियासतों के प्रतिनिधियों ने भारत का नया संविधान 
बनाने के लिए संविधान-सभा में भाग लिया | 

कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना दावा किया और उसका कुछ हिस्सा 
दबा लिया | यह मामला संयुक्तराष्ट्र की सुरक्षा समिति के सामने पेश हुआ, 
पर उसने निणय करने में बहुत ढील की और पाकिस्तान को आक्रमण या 
हसला करने वाला घोषित नहीं किया | अब कश्मीर की संविधान-समा ने 
इस राज्य को भारतीय संघ में मिलाने का निश्चय कर लिया है। 

पहले कहा जा चुका है कि अधिकांश रियासतें बहुत ही छोदी-छोटी थीं । 
उनका क्षेत्रफल, जनसंख्या ओर आय अच्छे शासन की सुविधा की दृष्टि से 
काफी नहीं थी। इसलिए उन्हें प्रान्तों में मिलाने या उनके संघ बनाने का 
विचार किया गया। रियासती विभाग के सुयोग्य अध्यक्ष सरदार पटेल ने 
रियासती कायकतांशों तथा राजाओं से इस विषय पर क्रमश; समझोता करके 

उन्हें प्रार््तों के स्तर पर लाने का प्रयत्ष किया । 


भारत की स्वतंत्रता रे६ 


इस प्रकार ५४२ रियासतें सम्मिलित हो गयीं | तीन रियासतें-हैदराबाद, 
मैसूर और जम्मू-कश्मीर अलग-अलग इकाई रहीं | उत्तर पूव की खासी 

डी रियासतों को मिलाकर आसास का एक अलग स्वायत्त जिला बना 
दिया गया । 


राजाओं का निजी बच: आजीओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति निश्चित 
कर दी गयी । खजाने उत्तराधिकारी सरकारों को दे दिये गये। राजाओं 
को केवल निजी खच के लिए. निर्धारित धन मिलने की गारंटी दी गयी । 
उसकी रकम इस दूर पर ठहरायी गयी :--राज्य की औसत वाषिक आय के 
ग्रथम लाख पर १५ प्रतिशत, २ से ५» लाख तक १० प्रतिशत, तथा उसके 
ऊपर ७| प्रतिशत | व्यक्तिगत खच के लिए प्रायः अधिक-सें-्रधिक १० 
लाख रु० तक दिया गया है| केवल कुछ बड़े राज्यों में घन इससे अधिक 
निर्धारित किया गया है; वह केवल वतमान शासक को दिया जायगा। 
आगामी पीढ़ी में कोई शासक १० लाख २० से अधिक व्यक्तिगत खच के 
लिए नहीं पाएगा । इस व्यक्तिगत खच के शासक, उसके परिवार के निवास 
स्थान सम्बंधी और विवाह तथा अन्य संस्कारों के खच भी सम्मिलित हैं । 

राजाओं को निजी खच के लिए जो धन मिल रहा है, इसकी कुल 
रकम ४, ६६, ७३, ५३५ रु० वाषिक होगी। क्योंकि भविष्य में किसी राजा 
के उत्तराधिकारी को दस लाख रु० से अधिक नहीं मिलेगा, अन्त मे यह 
राशि ३, ८६, ध्ट, ५३५ ० रह जाएगी। स्मरण रहें के १५ अगस्त 
१६४७ से पहले राजाओं का निजी खच लगमग २५ करोड़ २० हो जाता 
था, जिसमें उनके परिवारों का तथा विवाह शादी आदि का खच शामिल 
नहीं था | अवश्य ही यह कुछ अजीब बात है कि राजाओं को निजी खच 
के लिए लाखों रुपये प्रति वध मिलें ओर उनके पास कई कई महल, हाथी 
मोटर आदि शान-शौकत और विल्ञासिता का सामान रहे, जब कि अनेक 
साधारण नागरिकों को दिन भर मेहनत करके भी मामूली जरूरतें पूरी करने 
की नौबत न आए । आशा है, ज्यॉ-ज्यों समय व्यतीत होगा, राजाओं को . 
अपनी अजीब और अन्याययुक्त स्थिति का अनुभव होगा, ओर वे किसी 
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बाहरी दबाव के बिना ही त्याग, समता और प्रजातंत्रात्मकता का परिचय 
दगे। 

रियासतों की फोजें--रियासतों के राजप्रसुख रियासती सेनाओं के 
प्रमुख रहेंगे, परन्तु सेनाएँ भारत-संघ की सेनाश्रों का भांग होंगी। आनन्‍्तरिक 
व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार उनकी शक्ति ओर संख्या 
निर्धारित करेगी | प्रत्येक रियासत अथवा संध में राजप्रमुखः की सलाह से 
भारत सरकार अपना सैनिक अधिकारी ( जनरल आ्राफिसर कमांडिंग ) नियुक्त 
करेंगी | रियासती सेनाओं का स्तर भारतीय सेनाओं के समान होगा | 





चौथा अध्याय 
$ # हु रे 
सावधान-नभमाणु 


इतिहास में यह पहला अवसर है जब यह सारा देश, काश्मीर से 
कन्याकुमारी तक और काठियाबाड़ और कच्छ से कोकोनाड़ा और 
कासरूप तक एक संविधान के शासन-सूत्र में बँधकर बत्तीस करोड़ 
मनुष्यों के सुख-दुःख की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रहा हे और 
उसके सब कारोबार सम्भालने जा रहा है; इस देश में आज से न कोई 
राजा रहा और न कोई प्रजा, या तो सबके सब राजा हैं, या सब 
प्रजा है। 
--डा० राजेन्द्र प्रसाद 
इस अध्याय में यह विचार करना है कि भारत का नया संविधान किस 
प्रकार बना, उसे बनाने वाली सभा का संगठन कैसा था और उसकी कार्य- 
पद्धति क्‍या रही | पहिले यह जान लें कि संविधान-सभा वास्तत्र में किसे 
कहते हैं और उसका क्‍या महत्व ओर उत्तरदायित्व होता है । 
संविधान-सभा--.संविधा व-सभा उस सभा को कहते हैं, जो देश का 
( लिखित ) शासन-विधान बनाने के लिए. बुलायी जाती है | उस सभा में 
प्रायः जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं । संयुक्तराज्य-अमरीका, फ्रांस,. 
जर्मनी तथा रूस में संविधान-सभा बुलाकर उसी के द्वारा संविधान तैयार 
कराया गया था। प्रजातंत्र में राजनैतिक सत्ता जनता के हाथ में निहित 
होती है| वही सब शासन-कार्य का संचालन करती है | उसी पर सब जिम्में- 
दारी रहती है। अतः यद उचित समझता जाता है कि वही देश के लिए 
संविधान भी तैयार करे | जैसे शासन का कार्य प्रजा की ओर से उसके प्रति- 
निधि करते हैं, उसी तरह संविधान बनाने का कार्य भी प्रतिनिधियों द्वारा 
सम्पादित होता है। गआ्राज के युग में यदि किसी देश की जनता निरंकुशता,. 
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तानाशाही अथवा पराधीनता से मुक्त होने के लिए आंदोलन करती हे तो 
यह माँग भी उपस्थित करती है कि संविधान बनाने के लिए संविधान-सभा 
की योजना की जाय | भारत की ओर से भी ब्रिविश अधिकारियों से यह मांग 
की गयी। उसी का फल है कि भारत को स्वाघीनता देने की तैयारी करने 
के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने संविधान-सभा का संगठन कर दिया । 


सविधान-सभा का से गठन---व्रिटिश मंत्रिमिशन की मई १६४६ 
की योज़ना के अनुसार भारत की संविधान-सभा बनाने का निरचय किया 
गया । इसके सदस्यों के चुनाव की पद्धति यह थी --८ 

१--मोटे तौर पर प्रत्येक प्रान्त का उसकी जनसंख्या के आधार पर दुस 
लाख पीछे १ प्रतिनिधि रहें । 

२--सब प्रतिनिधियों के स्थान, ग्रान्तों में उनकी मुख्य जातियों को 
जनसंख्या के अनुपात से बॉट दिये जाये | 

३-- प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक जाति के निर्धारित प्रतिनिधि असेम्बली 
अर्थात विधान-सभा में उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो। 

४--इस कार्य के लिए भारत की केवल तीन मुख्य जातियाँ स्वीकार 
की जायें :--साधा रण, मुस्लिम तथा सिक्‍ख । असंम्बलियाँ के इन जातियों 
के सदस्य सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने-अपने प्रतिनिधि चुनें । 

५--ब्रियिश भारत'के विविध प्रांतों के कुल प्रतिनिधियों की संख्या 
“२€६ ही । है 

६---रियासतों को सानुपातिक प्रतिनिधितल प्राप्त हो तथा.ब्रियिश भारत के 
प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर उनके ६३ से अधिक प्रतिनिधि न हों। 

इस योजना के अनुसार संविधान-सभा के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव 
हुआ | प्रान्तीय विधान-सभाओं ने. इस चुनाव में निवाचन-त्ेत्र का काम 
किया । इस प्रकार चुनाव परोक्ष रहा ओर उसमें प्रथक्‌ निर्वाचन का ही 
सिद्धान्त माना गया | # प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने निर्वाचनन्तेत्र से, 

६8 वास्तव में चुनाव बालिग सताधिकार के आधार पर होना चाहिए 
था, परन्तु संविधान बनने का कार्य जल्दी हो, इसलिए सिद्धान्त की उपेक्षा 
करके व्यावह्रिकता का ध्यान रखा गया | 


संविधान-निर्माण ७३ 


जितने प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित थी, उतने मत देने का अधिकार 
था | कांग्रेस की इच्छा के अनुसार संविधान-सभा में बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, 
विधानवेत्ता, इतिहास-ज्ञाता, दाशनिक, समाजशास्त्री आदि सभी प्रकार के 
व्यक्ति लिये गये, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि सभी आदमी संविधान- 
निर्माण के लिये यथेष्ट योग्य और कत्तेव्य-परायण थे | ब्रियिश भारत में, 
विविध दलों की दृष्टि से, कुल २६६ प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार 
रही :--कांग्रेस २०८, मुस्लिम लीग ७३, ख्तंत्र साघारण ८, स्वतंत्र मुसल- 
मान ३, सिक्‍क्ख ४ | द 


देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ ठहरायी गयी थी । ये प्रति- 
निधि राजाओं ओर कार्यकर्ताओं के विचार-विनिमय करके लिये गये | इस 


 ग्रकार तत्कालीन योजना के अनुभार भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों 


की संख्या र८६ थी | द 

पोछे पाकिस्तान राज्य का निर्माण होने से उसके प्रांतों के ६६ सदस्य 
अलग हो गये। उनका हिसाब इस प्रकार था :--मुस्लिम ४० साधारण 
९७, सिक्‍ख २ | 

संविधान सभा का उद्घाटन ६ दिसम्बर १६४६ को हुआ | मुस्लिस 
लीग के प्रतिनिधियों ने उसमें कोई भाग नहीं लिया। पालियामेंटरी पद्धति 
के सुप्रसिद्ध ज्ञाता डा० सच्िदानन्द सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गये; 
पीछे डा० राजेन्द्रप्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए | 

उद्दश्य-प्रस्ताव---संविधान-सभा का पहला अधिवेशन २३ दिसम्बर 
१६४६ को समाप्त हुआ | इसमें कार्यप्रणाली के नियमादि तैयार करने के 
लिए समिति की नियुक्ति के अतिरिक्त उद्देश्य-प्रस्ताव पर विचार हुआ | इसे 
उपस्थित करते हुए श्री नेहरू ने कहा था कि इसमें सिद्धांत की बुनियादी बातें 
बतायी गयी हैं | यह प्रस्ताव होते हुए मी प्रस्ताव से बहुत ज्यादा है। यह 


_ एक घोषणा है, एक दृढ़ निश्चय है, एक प्रतिज्ञा ओर दायित्व है और हस 


सब के लिए तो यह एक ब्रत है। हम इस प्रस्ताव द्वारा संसार को यह बत- 
लाना चाहते हैं कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा कर रखी 
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थी, हमारा स्वप्न क्या था | यह प्रस्ताव जिसे हस भारतीय स्वतंत्रता का 
घोषणा-पत्र कह सकते हैं, इस प्रकार 


सावधान-सभा भारत को पूण सत्ताधारी स्वतंत्र जनतंत्र घोषित 
करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने का. 
गम्भार ओर दृढ़ निश्चय करती है । 


इस शासन-वधान में उन सभी अदेशों का एक संघ रहेगा, जो अब 
जाटश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत हैं, तथा उनके. 
वाहर भी हैं, और जो आगे स्व॒तन्त्र मारत में सम्मिलित होना _ 

ते हैं। और 


इस संविधान में उपयुक्त सभी प्रदेशों के, जिनकी वर्तमान सीमा चाहे 
कायम रह या संविधान सभा ओर पीछे संविधान के नियमानुसार 
बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दजां मिलेगा व 
रहगा। उन्हें वे सब अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे, जो संघ को 
नहीं सॉपे जायेंगे, और बे शासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सभी 
अधिकारों को बरतेंगे, सिधाय उन कार्यों और अधिकारों के जो 
संघ को सोंपे जाएँ, जो संघ में स्वभावत निहित या समाविष्ट 
हां, या जो उससे निकलते हों | औ द 


इस सावधान म पूर्ण सत्तावारों स्वतन्त्र भारत तथा उसझे अंगभूत 
प्रदेशों और शासन के सभी अझ्ों की सारी शक्ति ओर सत्ता 
जनता द्वारा प्राप्त होगी | तथा 

इस सावधान द्वारा भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और 

. साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर 
सामाजक, आथिक व राजनेतिक न्याय के आई धकार, वेयक्तिक 
0 वें सुविधा कु, तथा भानवी समानता के अधिकार और 
विचारा को, विचारों के प्रकट करने की विश्वास व धर्म की, काम 
“था को, सघ बनाने व काम करने की स्वतन्त्रता के अधिकार 
रहेंगे और माने जाएँगे | द 


संविधान-निर्माण छू 


इस संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबायली प्रदेशों 
के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुईं जातियों के लिए काफी संर- 
क्षण रहेंगे । और द 
इस संविधान के द्वारा इस जनतन्त्र के क्षेत्र की आन्तरिक एकता रक्ित 
रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय 
और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे। और 
यह देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान ग्राप्त करने और 
संसार की शान्ति तथा मानवजाति का हित-साधन करने में अपनी 
इच्छा से पूण योग देगा । 
इस प्रस्ताव का चारों ओर से समथन हुआ किंतु लीग वालों का सहयोग 
य्राप्त होने की दृष्टि से उस समय इस पर विचार करना स्थगित किया गया । 
पीछे यह २२ जनवरी १६४७ को सवसम्मति से पास हुआ । यह प्रस्ताव 
संविधान का अछ्ल नहीं बना, किंठु इसका सार भाग उसकी ग्रस्तावना में रखा 
गया है, यों सारा संविधान उसी से प्रेरित होकर बनाया गया है | ः 
उपसमितियों की नियुक्ति--संविधान-सभा का दूसरा अधिवेशन 
२० जनवरी १६४७ ई० से ५ दिन के लिए हुआ । एक कार्य-संचालन-समिति 
( स्टीयरिंग कमेटी) नियुक्त की गयी। सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक 
सलाहकार-समिति बनायी गयी | यह सबसे बड़ी समिति थी। इसने चार 
उपसमितियाँ नियुक्त कीं--(१) अल्पसंख्यक-उप्समिति, श्री एच० सी० 
मुकर्जी की अध्यक्षता में; (२) मूल अधिकार उपसमिति, आचार्य झपलानी 
की अध्यक्षता में; (३) उत्तर-पूर्वी सीमा (आसाम) आदिम जाति तथा एथक्‌ 
प्रदेश उपसमिति, श्री गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में, (४) आदिम 
जाति और एथक प्रदेश उपसमिति, श्री ठक्कर बापा की अध्यक्षता में | सभा 
का तीसरा अधिवेशन र८ अग्रेल १६४७ को प्रारम्भ हुआ । यह भी पाँच 
दिन तक रहा | इस अधिवेशन में बड़ोदा, बीकानेर, कोचीन, पटियाला, जय- 
पुर, रीवा तथा भाषनगर के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए | 
संविधान-सभा ने पहले ही अधिवेशन में श्री नेहरू की अध्यक्षता में एक 
समिति नरेन्द्रमएडल की वार्ता-समिति से परामश करने के लिए बना दी थी 
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ताकि यह तय हो जाए कि देशी राज्यों के लिए नियत ६३ जगर्दी का बंटवारा 
किस प्रकार हो | उसी का परिणाम था कि संविधान सभा में देशी राज्यों के: 
भी प्रतिनिधि सम्मिलित होने लगे | सद्ग संविधान के सिद्धांत स्थिर करने के 
लिए एक समिति नेहरू जी की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी। इसी प्रकार एक 
समिति प्रांतीय विधान के सिद्धांतों के सम्बन्धमें बनायी गयी, जिसके अध्यक्ष 
सरदार पटेल नियुक्त किये गये। संविधान-सभा के अध्यक्ष ने यह घोषित 
किया कि ज्यों-ज्यों संविधान बनता जाएगा, उसका राष्ट्रभाषा में अनुवाद भी. 
होता जाएगा । 

स्व॒तन्त्रता-विधान का प्रभाव संविधान सभा का अगला (चौथा) 
अधिवेशन जो १४ जुलाई १६४७ को प्रारम्भ हुआ, बड़ा महत्व-पूएु था । 
विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार किया गया और संविधान की रूप- 
रेखा स्थिर की गयी | इसी अधिवेशन-काल में मारत स्वाधीन हुआ, संविधान- 
समा के हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ गयी । उसने अपना राष्ट्रीय कएडा भी स्थिर 
किया । यह बात भी उल्लेखनीय है कि १५ अगस्त को जब भारतीय स्वतं- 
त्रता-विधान अमल में आया तो भारत के उन भागों के प्रतिनिधि, जो 
पाकिस्तान में चले गये, संविधान-समा से अलग हो गये | इससे संविधान- 
सभा के अधिकार पर जो बंधन थे, वे सब दूर हो गये। अब संविधान-सभा 
को भारतीय विधान-मण्डल अर्थात्‌ पार्लियामेंट के रूप में भी काम करने का 
अधिकार प्राप्त हो गया; कानून बनाने के काम करने के लिए. इसका अधिवेशन: 
अलग किया जाता था, उसका अध्यक्ष (स्पीकर) दूसरा व्यक्ति होता था | 

प्रारूप (मसबिदा) रचना--संविधान-सभा के चौथे अधिवेशन में ही. 
संविधान का मसविदा बनाने के लिए. सात सज्जनों कौ एक कमेयी बनायी. 
गयी | इसके अध्यक्ष डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ( कानून-मंत्री) निर्वाचित 
हुए। संविधान का हिंदी अनुवाद करने के लिए श्री घनश्यास सिंद गुछ्त 
(अध्यक्ष, सध्यप्रदेश विधान-सभा) के समापतित्व में तथा हिंदुस्तानी अनुवाद 
करने के लिए पंडित सुन्दन्दरलाल जी के समापतित्व में एक-एक अनुटाद 
कमेणी नियुक्त की गयी | मसविदा फरवरी १६४८ में संविधान सभा के अ्रध्यक्षु 
की सेवा में उपस्थित किया गया | यह २५ फरवरी को प्रकाशित हुआ । 


संविधान-निर्माण क्‍ । छ- 


भाषावार-प्रांत-कर्मीशन-प्रारूय समिति ने भाषावार प्रांत कमीशन 
नियुक्त करने की सिफारिश की | संविधान-सभा में भी इसकी माँस की गर्यी- 
थीं। श्रतः जुलाई १६४८ में श्री एस० के० दर की अध्यक्षता में यह कमीशन 
नियुक्त किया गया | डा० पन्नालाल और श्री जगतनारायण लाल इसके सदस्य 
थे | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ( दिसम्बर १६४८ ) में स्वीकार किया कि देश 
में भाषा के आधार पर प्रांतों की पुनरचना की जाने की प्रबल माँग है | ' 
परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता को शक्तिशाली बनाये रखने की आवश्यकता: 
प्रसुख है; प्रत्येक माँग का इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए | 
कमीशन का सत है कि भाषाओं के आधार पर प्रांतों की पुनरंचना होने से 
देश की एकता को आघात पहुँचेगा । हे 

संविधान-निर्माण की समायाएं, एकीकरण--ंग्रेजों ने भारत में 
अपने स्वार्थ के लिए साढ़े पाँच सो से अधिक जुंदा-जुदा रियासतें कायम 
करके इस देश का बुरी तरह अद्भ-मद्ध कर रखा था। इस प्रकार अब से 
पहले जितने शासन-विधान बने थे वे भारत के केवल “ब्रिटिश मारत' कहे 
जाने वाले भाग पर लागू होते थे, रियासतों पर नहीं। भारत से हटते समय 
भी अंग्र जो ने इन सैकड़ों 'राज्यों' को नयी मारत सरकार के अधीन न करके 
केन्द्रीय सरकार को बहुत निबल अवस्था में छोड़ा | सरदार पटेल की राज- 
नेतिक कुशलता ने ही इन्हें भारतीय सट्ठ में मिलाया। तो भी संविधान- 
निर्माताओं के सामने यह समस्या थी कि जाल्दी-से-जल्दी इनके शासन-प्रबंध 
में जनता का यथेष्ट प्रतिनिधित्व हो और ये भाग परांतों के स्तर पर आ जाएँ। 
नया स विधान देश के दोनों प्रांतों और देशी राज्यों पर लागू होगा; दोनों 
भागों को अब राज्य ही कहा जायगा।.... 

साम्प्रदायि कहता --इूसरी महत्वपूर्ण समस्या सांग्रदायिकता की थी। इसी 
के फल-स्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। यद्यपि देश के विभाजन से 
सांप्रदायिक समस्या का कुछ हल हो गया था, फिर भी ऐसी व्यवस्था को 
आवश्यकता थी जिससे कि इस समस्या की वृद्धि न हो। सांप्रदायिक आधार 
पर निर्वाचन होना ही इस समस्या का मूलभूत कारण था, जिससे हमारे 
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सामाजिक जीवन को विषाक्त बना रखा था। इसलिए नये विधान-मंडलों में 
सांप्रदायिक आधार पर स्थान सुरक्षित रखने की प्रथा का अन्त कर दिया 
गया; केवल अछूतों ओर अनुसूचित जातियों के लिए संविधान लागू होने से 
१० वष तक स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी । 


हि 


अरुएबय ओर उपेक्षित जातियाँ-- ग्रछप्रण्यता बहत समय से 
. भारतीय समाज का कलंक बनी हुई थी। भारत के लाखों नहीं, करोड़ों 
आदसी अपने ही देश-बन्खुओं की निगाह में अपमानित थे और रोजमर्रा की 
साधारण आवश्यकताओं की पूति में पग-पग पर बाधाओं का अनुभव करने 
के कारण विकास के साधनों से वश्चित थे। संविधान ने अस्पृश्यता का अन्त 
करके एक महान कार्य कर दिया | 

अस्पृश्य' माने जाने वाले लोगों के अतिरिक्त; भारत में दो ढाई करोड़ 
व्यक्ति आदिम जातियों के-थे | इनकी अंग्रेजी राज्य में घोर उपेक्षा हुई; यहाँ 
तक कि राष्ट्रीय सुधारकों को भी उनकी सेवा-सहायता करने से रोका गया | 
नये संविधान ने इनकी उन्नति और विक्रास का मांग प्रशस्त कर दिया । 


स'विधान की स्वीकृति ओर श्रीगणेश--संविधान-सभा के अधि- 
वेशन समय-समय पर होते रहे । आखिर संविधान की एक-एक धारा तथा 
उसके खंडों पर विशद रूप से विचार तथा आवश्यक संशोधन, परिवतन ओर 
पारवद्धन होकर वह २६ नवम्बर १६४६ को अन्तिम रूप से स्वीकृति हुआ । 
इसमे ३६७४ घाराएँ ओर ८ परिशिष्ट हैं। संविधान को २६ जनवरी १६५० 
से अमल में लाने का निश्चय किया गया। यह तारीख इसलिए निश्चित 
की गयी कि बीस वर्ष पहले इसी तारीख को, सहात्मा गांधी के नेतृत्व में, 
भा जनता ने अपनी स्वाघीनता प्राप्त करने 'का दृढ़ संकल्प किया था 
ओर सन्‌ १६३० से वह प्रति बषे २६ जनवरी को ही स्वाधीनता-द्वस सनाती 
ञ्रा रही थी | द 

अस्ठ, यद्यपि व्यवह्ार-रूप में मारत १५४ अगस्त १६४७ को ही अपने 
भाग्य का विधाता वन गया था, कानूनी रूप में वह २६ जनवरी १६४० ई० 
से पृण स्वतंत्र हुआ है| यहाँ गणु-राज्य की स्थापना हुई है । इस तारीख से. 


संविधान-निर्माण ड्ट्‌ 


इज्चलैंड के राजा की सव्वोपरि सत्ता समाप्त हो गयी; उसकी ओर से नियुक्त 
होने वाले गवनर-जनरलों की इतिश्री हो गयी। डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद नये 
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त हुए । 

विशेष वक्तव्य --संविधान बनाने में संविधान सभा ने ११ अधिवेशनों 
में भाग लिया; वद कुल १६४ दिन बैठी, जिसमें ११४ दिन संविधान के वाचन 
आऔर उस पर विवाद में खच हुए। कुल ७६३५ संशोधन आये, जिनमें 
२४७३ विचारार्थ उपस्थित हुए । संविधान-सभा में कुल ३०८ सदस्य थे | 
भारत का संयू् संविधान बनने में ६४ लाख रुपये ओर तीन साल का 
समय लगा । द 


क्‍ पाँचवाँ अध्याय 
संविधान का स्वरूप ओर विशेषताएँ 


भारत प्रभुत्वपूर्ण होगा, यह स्वधीन होगा और गणतन्त्र होगा। 
--जवाहरलाल नेहरू 


(१) संविधान का स्वरूप 
स विधान का लक्ष्य --तंविधान का स्वरूप जानने के लिए, पहले उसका 


क्यू जान लें, इस पर उसकी प्रस्तावना से अच्छा प्रक्राश पढ़ता हे। 
हले बताया जा चुका है कि संविधान-निर्माए के समय जो उद्देश्य-प्रस्ताव 
प्ल्थित किया गया था, उसका ही सार-रूप यह प्रस्तावना है। इसमें कहा 
या है :-- द क्‍ 

पु घह्म भारत के लोग भारत को एक सम्पूणु-प्रभुत्व-संपन्न लोक- 
आरत्मक गशराज्य बनाने के लिए 

“तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आथिक और राज- 
(तिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धमे और उपासना की 
बतन्त्रता, ग्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए 
“तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित 
रने वाली बंघुता बढ़ाने के लिए 

“हृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में ता० २६ नवम्बर 
६४६ ( मिति मार्गशोषे शुक्ला सप्तमी, सम्बत्‌ २००६ विक्रमी ) के दिन 
ग़ज़ की इस कारवाई से इस संविधान को अपनाते हैं, कानून बनाते 
/ और स्वयं अपने को देते हैं ।” 
' संविधान भारत को 'सम्पूण-प्रभुख-सम्पन्न', लोकतंत्रात्मकः और “गणराज्य 
षित करता है। भारत सम्पूण-प्रभुत्व-सम्पन्न तो इस कारण है कि संविधान 
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इस के ऊपर किसी भी राष्ट्र का वेधानिक प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता | मारत 
गणराज्य इसलिए है कि इसका प्रधान, वंशानुगत क्रप्त से कोई सन्नाद 
या राजा न होकर निर्वाचन द्वारा राष्ट्रति होगा, और इसके लोकतन्त्रात्मक 
होने का प्रमाण यददी है कि लोकलन्त्र के आधार-भूत सिद्धान्तों--स्वतन्त्रता, 
समानता, बन्धुत्ल, न्याय आदि--का संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख स्थान 
है और किसी भी प्रकार की ग्राथिक अथवा सामाजिक व्यवस्था को लादने का 
प्रयत्ञ नहीं किया गया है । इन सिद्धान्तों की प्राप्ति राज्य का उद्देश्य बतलाया 
गया है। लोकतन्त्र के विरोबी तत्वॉ---सांप्रदायिकता, असम्तानता, छुआछूत 
आदि---का अन्त कर दिया है | संविधान में वयस्क मताधिकार, नागरिकों के 
मूल अधिकारों और स्वतन्त्र न्यायपालिका को स्थान देकर लोकतमन्त्रात्मक 
प्रणाली को सफल और चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया गया है | 

संविधान एकात्मक हे या सघात्मक १--संग्थिन के विचार 
से भारत को 'फेडरेशन? (संधात्मक राज्य) कहा जाय या यूनियन! (एकात्मक 
राज्य)! संघात्मक ओर एकात्मक राज्य में मुख्य भेद यह होता है कि सद्भात्मक 
राज्य में शासन तथा कानून-निर्माण सम्बन्धी सब्र अधिकार केन्द्र ओर इकाइयों 
में बेटे होते हैं, और केन्द्र और इकाइयाँ अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में 
स्वतन्त्र होती हैं। यदि कभी सच्ञ-सरकार और उसकी किसी इकाई की सरकार 
में कोई मत-भेद उपस्थित हो तो उसका निपटदारा सद्च-न्यायालय करता 
है| इसके विपरीत, एकात्मक शासनपद्धति में सब शासन-कार्य केन्द्र से होता 
है; प्रांतीय सरकारों या स्थानीय संस्थाओं को जो अधिकार दिये जाते हैं, वे 
केवल सुभीते की दृष्टि से; केन्द्रीय सरकार जब चाहे, उन्हें वापिस ले सकटी 
है। इस शासनपद्धति में एक केन्द्रीय सरकार, एक केन्द्रीय बिघान-सणडल 
ओर एक केन्द्रीय न्यायालय की शक्ति प्रमुख होती है | प्रांतीय या स्थानीय 
संस्थाएँ इनके अधीन तथा इनके नियंत्रण में काम करती हैं । 

वाह्य दृष्टि से सघात्मक---यद्रपि भारतीय संविधान में फेडरेशन 
शब्द का उपयोग न होकर “यूनियन” का उपयोग हुआ है,# उस पर विचार 
“४ संविधान के हिन्दी के सरकारी प्रकाशन में यूनियन! का अनुवाद 
सद्ठ किया गया है । 


पर भारतीय शासन 


करने से उसे वाह्य दृष्टि से सब्ठात्मक ही कहना अधिक उपयुक्त होगा | बात 
यह है कि यहाँ सट्ठट और राज्यों की सरकारें अलग-अ्रलग हैं। दोनों के 
अधिकार अलग-अलग बँटे हुए हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में दोनों ही स्तंत्र 
हैं| दोनों के अधिकारों को तीन सूचियों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बांठ दिया 
गया है | सड्ठ और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करनेवाले कानून 
अवैध हैं, और सड्ढ तथा राज्यों की अनुमति के बगैर संविधान में परिवतन 
करना सम्भव नहीं है | उच्चतम न्यायालय की स्थापना मी सइ और राज्यों के 
विवादों का निशय करने के लिए को गयी है । 

भारत में संविधान का सड्जात्मक स्वरूप उपयोगी समझे जाने के कारण 
निम्नलिखित हैं :-- | 

(१ ) देश की विशालता । भारत एक विशाल देश है; जनसंख्या ओर 
क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे कभी-क्रमी मद्ाद्वीप कह दिया जाता है। इतने बड़े 
देश का शासन-प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा कुशलता-पूवंक और सुचारु रूप 
से होना सम्मव न था | 

(२) विभिन्न हितों क्ती रक्षा | भारत में प्रादेशिक विभिन्नता पर्यात् 
मात्रा में है। बहुत से राज्यों की अलग-अंलग समस्याएँ और अलग-अलग 
हित हैं | एकात्मक सरकार के द्वारा इतने हितों का सामंजस्य बिठाना और 
समस्याओ्रों का हल निकालना सम्भव न था। स्थानीय प्रश्नों का हल राज्यों 
की ही सरकार सुचारु रूप से कर सकती हैं | 

( ३ ) सांस्कृतिक विकास और भाषा की उन्नति । देश के विभिन्न भागों 
में भाषा, साहित्य, सज्ञीत तथा दूसरी कलाओं की उन्नति और सांस्कृतिक 
विकास के लिए. जितना प्रयत्न और कार्य राज्यों की सरकारें कर सकती हैं, 
उतना केन्द्र द्वारा नहीं हो सकता; क्योंकि राज्यों की बहुत सी बातें ऐसी हें, 
जिन्हें केन्द्र भली भाँति नहीं समझ सकेगा ओर सम भी जाय तो उचित 
व्यवस्था न कर सकेगा । द 
*. (४ ) लोकतंत्रात्मक इष्यिकोण । बड़े देश के लिए सचद्ठात्मक संविधान, 
' एकात्मक संविधान की तुलना में, अधिक लोकतंत्रात्मक होता है | एकात्मक 
शासनपद्धति में सम्पूण विषयों का निशय करने के लिए केन्द्र के ही प्रति- 
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निधि होते, अर्थात्‌ समस्त विषयों का निशय लोक-सभा के सदस्य करते, 
जहाँ प्रत्येक सदस्य पाँच लाख से लेकर साढ़े सात लाख जनता का 
प्रतिनिधित्व करता है। | अब इसमें ऐसा संशोधन हो गया है कि लोकसभा 
के निर्वाचन-क्षेत्रों में सतदाताओं की न्यूनतम और उचद्चतस संख्या क्रमशः 
साढ़े छः लाख और साढ़े आठ लाख कर दी जाए। ] परन्तु सच्जात्मक 
शासनपद्धति होने से यहाँ राज्यों की विधान सभाएँ हैं और उनमें राज्य-सूची 
के विषयों सम्बन्धी कानून बनाने के लिए लगभग एक-एक लाख व्यक्तियाँ 
पीछे एक-एक प्रतिनिधि होगा। इससे स्पष्ट है कि सट्भात्मक संविधान जनता 
को शासन-प्रबन्ध में भाग लेने का अधिक अवसर प्रदान करता है। इसमें 
विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाने का अधिक अवसर सिलता है। भारत में 
आम-पंचायतों को स्थानीय स्वराज्य की इकाई माना गया है। 

भारत में संघ की स्थापना एकात्मक राज्य की स्थापना के बाद हुई है, 
जब कि संसार के अन्य सड्ज-राज्यों में पहले कई अलग-अलग राज्य थे और 
उन्होंने मिल कर पीछे सच्डू-राज्य स्थापित किया | 


6 >> णों ऊ' कर ६ हे कि 

एकात्मक राज्य के शुणों का समावेश---ऊपर कहा गया हे कि 

भारत की शासगपद्धति का स्वरूप सच्चात्मक है परन्तु इसमें एकात्मक शासन- 
पद्धति के गुणों का भी समावेश है । 


संघ और राज्यों-दोनों के लिए केवल एक संविधान । संयुक्तराज्य 
अमरोका आदि में राज्यों को संघःके अन्तर्गत रहते हुए अपना संविधान 
बनाने की स्वतन्त्रता है। वे उसमें समय-समय पर सुविधानुसार परिवतन 
भी कर सकते हैं। इसके विपरीत, भारत में समस्त राज्यों का संविधान एक 
ही संविधान-सभा के द्वारा बनाया गया है। राज्यों के विधान-संडलों को 
उसमें संशोधन अथवा परिवंतन करने का अधिकार नहीं है । 


संघ राज्य की एकरूपता --संसार के संघीय शासनपद्धति वाले देशों 
की आंतरिक इकाइयों अर्थात्‌ राज्यों अथवा प्रान्तों में कानून, दुण्ड-विधि, 
नागरिक अधिकारों, नोकरियों और आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्नताएँ हें, 


छूड भारतीय शासन 


परन्तु भारतीय संविधान के इस भेद को निम्नलिखित व्यवस्थाओं द्वारा दूर. 


कर दिया गया है :-८ हक हा 
( १ ) समस्त संघ-राज्य मे केवल एक नागरिकता, 


[भारतीय संघ की नागरिकता अलग और उसकी विविध इकाइयों अर्थात्‌ 


राज्यों की नागरिकता अलग न होकर, यहाँ सारे राष्ट्र की नागरिकता एक ही 


है; कोई राज्य अपने नागरिकों को कोई विशेष राजनैतिक, आ्राथिक या व्यापा- 
रिक अधिकार प्रदान नहीं कर सकता | यह स्पष्ट ही है कि इकहरी नाग- 
र्किता देश को शक्ति और एकता पदान करनेवाली होती है।] 

( २) समस्त संघ राज्य में विधि ( कानून ), दंड-विधान तथा अथ 
सम्बन्धी मामलों में एकरूपता, क्‍ । 

( ३ ) सम्पूर्ण संघ राज्य में एक ही प्रकार की न्याय-व्यवस्था की 
स्थापना, और उच्चतम न्यायालय के निणययों की सब राज्यों में मान्यता । 

(४ ) समस्त भारत के लिए अखिल भारतवर्षीय आधार पर राज्य 
की नोकरियाँ, ्, 

(५ ) सम्पूर्ण मारत के लिए एक ( हिन्दी ) ही राजभाषा | 

( ६ ) सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही निर्वाचन-आयोग की व्यवस्था 
जो केन्द्र तथा राज्यों के विधान-मंडलों का प्रबन्ध ओर देखरेख करे | 

( ७ ) सम्पूर्ण भारत के लिए एक हो महा-लेखापरीक्षक की व्यवस्था, 
जो केन्द्र तथा राज्यों की अथव्यवस्था की देखरेख करे | 

कानूनीपन और कठोरता की कमी-संब्रात्मक संविधान में 
संघ-सरकार और राज्यों की सरकारों में अधिकारों का विभाजन होता है। 
इस विभाजन सम्बन्धी विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है 
( विधान-मंडलों द्वारा नहीं ) | इससे संविधान में कानूनीपन बहुत ही जाता 
है | मारतीय संविधान में इसे कम करने के लिए संघ और राज्यों के कानून 
बनाये जाने के विषयों की दो सूचियों ( संघ-सूची और राज्यन्यूज़ी ) के 
अतिरिक्ति एक ससवती सूची और बनायी गयी है, जिसके विषयों पर संसद्‌ 
भी कानून बना सकेगी, और राज्यों के विधान-संडल भी | यह सूची काफी 
बड़ी है, इसमें ४७ विषय हैं। 


संविधान का स्वरूप और विशेषताएँ फ्पू 


प्रायः संघ-संविधान बहुत कठोर होता है, उसमें परिवतन साधारण रीति 
से नहीं हो पाता | भारतीय संविधान में संशोधन करने की पद्धति सरल रखी 
गयी है | इस पर विशेष प्रकाश आगे डाला जायगा । 

सांसद ( पालिमेंटरी ) पद्धति --भारतीय संविधान के स्वख्य में, 
उसके संघात्मक होने के अतिरिक्त, दूसरी महत्वपूण ब्रात यह है कि यहाँ 
संघ में तथा उसके राज्यों में सांसद पद्धति की सरकारें स्थापित की गयी हैं । 
इस पद्धति के लक्षण ये होते है :--- | 

(क) शासन सम्बन्धी सब कार्य प्रधान शासक ( बादशाह या राष्ट्रपति ). 
आदि के नाम से किया जाता है। वह वैधानिक शासक होता है; वास्तव में _ 
राज्य की कार्यकारिणी शक्ति उसमें निहित नहीं होती, उसे सब कार्य अपनी . 
सन्त्रिपरिषद के परासश के अनुसार करना होता है । क्‍ 

(ख) सन्त्री नामसात्र को प्रधान शासक के द्वारा चुनें जाते हैं, परन्तु वे 
ऐसे ह्वी व्यक्ति होते हैं, जिनका विधान-मंडल में बहुमत या सब से अधिक 
समथन होता है। सम्त्रिपरिषद अपने कार्य के लिए विधान-सभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है| मन्त्री विधान-सभा के सदस्य होते हैं, और उसी समय 
तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक उन्हें विधान-समा का विश्वास प्राप्त 
हो | यदि किसी ससय सन्त्रिपरिषद को यह अनुभव हो कि विधान-सभा का 
उस पर विश्वास नहीं है तो उसे त्याग-पत्र दे देना होता है | 

(ग) मन्त्रिपरिषद का विधान-सभा के प्रति उत्तरदायित्व सामूहिक होता 
है । यदि किसी मन्त्री की किसी विषय पर विधान-समा में हार हों जाय तो 
वह सन्त्रिपरिषद की हार होगी और उस दुशा सें सम्पूणु मन्त्रिपणिद्‌ को त्याग- 
पत्र देना होंगा | किसी मन्त्री द्वारा उपस्थित किया हुआ प्रस्ताव समस्त 
सन्त्रियरिषद्‌ का ही प्रस्ताव समममा जाता है, चा पर मन्त्रियों में आपस में 
विचार-विनिसय हुआ हो या न हुआ हो | सामूहिक उत्तरदाबित्त के अन्तगंत 
यह बात भी है कि यदि सन्त्रियरिषद ने अपना कोई निश्चय कर लिया दे तो 
समस्त सन्त्रियों कों उसका सम्रथन करना चाहिए। यदि कोई सन्‍्त्री इस 
निणय से असंतुष्ट है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए | 


ध्द्ध भारतीय शासन 


(थे) प्रधान सन्त्री सन्त्रिपरिंषद का नेता होता है| नीति सम्बन्धी मामलों 
में उसका निर्णय सबंसान्य होता है | सन्त्रिपरिषद की ओर से . उसे कोई भी 
मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होती है, और वह मत सम्पूर्ण सन्त्रिपरिषद का 
ही सममा जाता है | 

सांसद सरकार खास कर इन सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करती है 
बहमत दल का शासन सब को सान्‍्य होता है। अल्पमत वाला को बहुमत 
दल के निणय मान्य होते हैं; €ाँ, उन्हें अधिकार है कि वे वेधानिक उपायों से 
बहमत को अपने मत का समथंक बनायें ओर अगले निर्वाचन में विजयी 
होकर पदारूढ़ हों अर्थात्‌ अपनी सरकार का संगठन करे । नीति-विभिन्नता के 
आधार पर राज्य में अलग-अलग दलों का निर्माण होता है। शासन-सत्ता 
सदा किसी एक दल के दाथ न रहकर समय-समय पर हस्तान्तरित होती रहती 
है; हर समय वढ उस दल में निहित रहती है, जिसका विधान-सभा सम्बन्धी 
ग्रन्तिस निर्वाचन में बहमत रहा हो । 

[सांसद पद्धति के विरुद्ध, अध्यक्षात्मक पद्धति होती है। उसमें कार्य- 
पालिका पूण रूप से स्वतन्त्र होती है; वह अपने कार्यों के लिए विधान-सभा 
के प्रति उत्तरदायी नहीं होती । उसके अनुसार राज्य का प्रधान नामसात्र का 
शासक नहीं होता, उसके हाथ में वास्तविक शासन-शक्ति होती है |] 


भारत में सांसद पद्धति की उपयुक्ता-भारतीय संविधान-निर्सा- 
ताशों ने कई कारणों से सांसद पद्धति अपनायी | पहले तो यह कि इसी 
पद्धति से देश काफी परिचित है, उसे अन्य प्रकार की शासन-पद्धतियों का कोई 
विशेष अनुभव नहीं है| दूसरे सांसद सरकार ही विधान-मंडल ओर कार्य- 
पालिका में शान्ति की स्थापना करती है | तीसरे, इस पद्धति में उत्तरदायित्व 
अधिक है | इस उत्तरदायित्व का पालन सामयिक तथा देनिक दोनों प्रकार 
से होता है। देनिक उत्तरदायित्व का पालन संसद के सदस्यों द्वारा अविश्वास 
के प्रस्ताव, काम-रोको प्रस्ताव, प्रश्नों, भाषणों ओर वादविवाद के रूप में 
होता है। और, सामय्रिक उत्तरदायित्व का पालन प्रति पाँचवें वष अथवा 
इससे पहले होता है | क्‍ द 


संविधान का स्वरूप और विशेषताएँ. ५७ 

कह हो. कल. आर | 

(२) स विधान को विशेषताएं 
भारतीय संविधान-निर्माताओं ने अन्य राज्यों के संविधानों से सांसद 
पद्धति, संधात्मक संविधान, मूल अधिकार, और समवर्ती सूची आदि कई 
आवश्यक बात ली है | इसलिए यहाँ के संविधान म॑ अन्य किसी संविधान 


की अपेक्षा अधिक विशेषताएँ हैँ। यहाँ उनमें से मुख्य-मुख्य पर प्रकाश 
डाला जाता है | 


१? संविधान की विशालता--भासत का संविधान संसार के सब 
लिखित संविधानों से बड़ा है। इसकी विशालता का अनुमान तो इसी से 
लग सकता है कि जब संयुक्तराज्य अमरीका के संविवान में ७, केनाडा के 
संविधान में १४७, आस्ट्रेलिया के संविधान में १२८, श्रौर दक्षिणी अफ्रीका 
के संविधान में १५३ अनुच्छेद (बाराएँ) है, भारतीय संविधान में ३६५ 
अनुच्छेद ओर ८ अनुसूची या परिशिष्ट हैं। इसके विशाल होने के ऋुछ 
कारण निम्नलिखित हैं--- द 

क--भारतीय संविधान में संघ के शासन-यंत्र के साथ दो साथ राज्यों 
(इकाइयों) के शासन-यंत्र का भी समावेश है, और ये राज्य, जेसा कि आगे 
बताया जायगा, एक ही तरह के नहीं हैं । 

ख--कबायली और अनुसूचित दोनों प्रकार के निवासियों तथा पिछड़े 
लोगों के हित को व्यवस्था की गयी है | 

ग--संविधान में नीति-निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों का विवरण 
दिया गया है। 

घ--कुछ धाराएँ अन्तर्कालीन व्यवस्था के लिए रखी गयी ह । 

च--संविधान द्वारा बनायी हुईं विविध संस्थाओं की कार्य-प्रणाली के 
नियमों का भी संविधान भें समावेश कर दिया गया है;-यह इसलिए कि जल्दी 
ही कुछ कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । 

तथापि यद कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आवश्यकता से 
अधिक बड़ा है, ओर उसमें कुछ ऐसी बातों का भी समावेश' है, जिनके 


भू भारतीय शासन 


सम्बन्ध में संसद साधारण कानून बना स कती थी | फिर, जटिलता के कारण 
यह संविधान जन-साधारण की समझ के बाहर है | ः 

२. संसद की सर्वोच्चत्‌ “विधान के अनुसार यहाँ संसद को 
सर्वोच्च अधिकार है। केन्द्रीय कार्ययालिका अर्थात्‌ सन्त्रिपरिषद उसके प्रति 
जिम्मेदार है, और उसके प्रतिकूल मतदान के कारण पदच्युत हों सकती है। 
इसके अतिरिक्त वैधानिक अधिकार संसद को ही प्राम है । वही संविधान में 
संशोधन कर सकती है | शासन अधिकारों का जो विभाजन है, उसे बदलने 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार को नहीं दिया गया। [राज्यों को संविधान में 
परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है || 

३_ शक्तिशाली केन्द्र भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है 
कि संघात्मक संविधान होते हुए भी शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना को गयी 
है | कुछ लोगों को इससे असनन्‍्तोष हो सकता है| पर स्वाधीनता की रक्ता 
के लिये ऐसा करना आवश्यक था, और एकता के ब्रिना स्वाधीनता सुरक्षित 
नहीं रह सकती । एकता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक था कि संध- 
सरकार का राज्यों पर नियन्त्रण र/ और संसद्‌ को राज्यों के विधान-मंडलों 
की अपेक्षा अधिक अधिकार हों। संविधान में जहाँ यह व्यवस्था है कि 
संसद अभित्वोग लगा कर और उसे प्रमाणित कर राष्ट्रति को हटा सकती 
है, किसी राज्य की विधान-समा गवनर को नहीं हठा सकती । गवनर केद्ध 
का आदमी होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रति द्वारा की जायगी; नियुक्ति (या 
बरखास्तगी) में लोक-प्रतिनिधयों का कुछ हाथ न होगा, यद्यपि गवनर को 
बहुत अधिकार दिये गये हैं । 

इसके अतिरिक्त, केन्द्र को शक्तिशाली बनाने ।के लिए. तीन अन्य उपाय 
काम में लाये गये हैं। प्रथम तो सड्भूट-काल में सद्ठ सरकार को राज्यों के 
आधिकारू-त्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है | दूसरे, अवशिष्ट 
अधिकार सम्बन्धी विधि बनाने का अधिकार केन्द्रीय विधान मण्डल यानी 
संसद को है| तीसरे, समवर्ती सूची के अंतगत दिये हुए विषयों में प्राथमिकता 
और प्रधानता सट्ठ सरकार द्वारा निर्मित विधियों की दी गयी है। उपरोक्त 
तीन उपायों द्वारा केन्द्र को लगभग उतनी ही शक्ति प्रदान की गयी है, जितनी 
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केन्द्र को एकात्मक पद्धति की शासन-प्रणाली में होती । यही नहीं, संविधान 
में सड् को अविभाज्य बना दिया है; किसी भी राज्य को सच्च से परथक हो 
जाने अथवा अपना संविधान स्वयं बना लेने का अधिकार नहीं है | 


(४) रांकट काल में सट्ठ-शासन का एकात्मक रूप-अन्य देशों के 
सद्ठीय संविधान सदेव सद्ठदीय ही रहते हैं, कमी एकात्मक नहीं होते, परंतु 
भारतीय स विधान में यह बात नहीं है। यह संविधान आवश्यकतानुसार 
सट्ठडीय तथा एकात्मक हो सकता है| यद्यपि मारतीय स विधान सद्डन्शासन- 
पद्धति पर आधारित है, इसकी रचना इस प्रकार की गयी है कि सड्भूट-कालीन 
स्थिति में सारी सड्ड-शासन-प्रणाली को एकात्मक किया जा सकता है। उस 
स्थिति में राष्ट्रपति असाधारणु-अधिकार-सम्पन्न होता है, और राज्यों की 
आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त कर सकता है। वह विधि (कानून) निर्माण तथा 
शासन सम्बंजी सारे कार्य स्वयं कर सकता है । 


(५) सं शोधन की सरलता-संविधान में संशोधन संसद हो कर 
सकती है। स शोघन की व्यवस्था सरल है, ओर वह यह है कि संशोधन के 
विधेयक संसद के किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकेगा । यदि यह 
विधेयक दोनों सदनों में कुल सदस्य-संख्या के बहुमत से, और उपस्थित 
सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से, पास हो जाय तो संविधान में संशोधन पास 
समझा जायगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि क और ख वर्ग के 
स्वायत्त राज्यों से सम्बंधित निम्नलिखित विषयों में कोई संशोधन करना हो 
तो ऐसे राज्यों के आधे से अधिक विधान-मण्डलों की स्वीकृति प्राप्त होने 

पर ही वह संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उपस्थित किया जा 
सकेगा :«- 

( १) राष्ट्रपति का निर्वाचन, 

(२) राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 

(३) सच्छ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 

( ४ ) क वग के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 

( ५) ग॒ वर्ग से राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना, 
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ल्ती 
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) सद्द को न्यायपालिका 
) राज्यों के उच्च न्यायालय; 
) सट्ढ और राज्यों के विधायी सम्बंध, 
) सट्ठ की, राज्य की, और समवर्तों सूची 
( १० ) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 
(११ ) संविधान में संशोधन-प्रक्रिया । 
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सह्लीय शासनपद्धति के सिद्धांत के 
अनुसार है । 
धर्म निरपेक्षता -भारत में धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गयी 

है । “धर्म-निरपेक्ष' शब्द अंग्रेजी के सिक्यूलर' शब्द को जगह काम मे॑ लाया 
जाता है, जितका अर्थ वास्तव मे बर्म-रहित' या नास्तिक नहीं है, वरन्‌ 
बमत-रहितः या 'साम्द्रदायिक विचार रहिंत' है। अस्त, धर्म-निरपेक्ष राज्य 
ऐसा राज्य नहीं है, जिसमें धामिक प्रवृत्ति के लोगों को वहिष्कृत, अद्भूत या 
प्रतिगामी समझा जाय | यद सोचना भी ठीक नहीं है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में 
धर्म का अनादर होता है। ऐसे राज्य का मुख्य लक्षण ही यद है कि उसमें 
सब धर्मों का आदुर होता है। हाँ, यद्द राज्य स्वयं किसी धर्म विशेष को 
प्रधानता अथवा सहायता प्रदान नहीं करेगा । उसकी दृष्टि म॑ राज्य के समस्त 
नागरिक. चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, बराबर होंगे । धम्म 
ग्रादि के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई सहायता प्रदान नहीं 
की जायगी । द 

स्मरण रहे कि धम-निरपेन्ष राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए राज्य की ओर 
से कोई असुविधा नहीं होती, ओर उनसे समानता का व्यवद्वार होता है। पर 
इसका यह अर्थ भी नहीं कि उनके दिलों के वास्ते बहुसंख्यकों के दितों का 
बलिदान किया जाय | भारतीय सविधान में पिछड़ी हुई और आदिम जातियों 
के वास्ते कुछ रियायतें की गयी हैं; यह इसलिए, कि वे क्रमशः समाज के 
अन्य वर्गों के स्तर पर आजाएँ | 

9--नागरिकों के मूल अधिकार-आधुनिक संविधानों में, 
नागरिकों के मूल अधिकारों का वन संविधान का महत्वपूर्ण अज्ञ साना 


का 
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जाता है। संसार के प्रायः सभी लिखित संविधानों में उनका वर्णन है। 
भारतीय संविधान में जो मूलाधिकार हैं, उनका आधार श्रेष्ठतर लोकतन्त्र की 
भावना ही है। उनके बारे में खुलासा एक अलग अध्याय में लिखा जाएगा | 

८<-राज्य के नीति-निर्देशक तत्व--संविधान में, राज्य की नीति का 
आधार क्या हो, इस पर प्रकाश डाला गया है । नीति निर्देशक तत्वों के पीछे 
कोई वेधानिक सत्ता नहीं है, इनको किसी न्यायालय द्वारा पालन नहीं कराया 
जा सकता; तथापि इनका अपना महत्व है | इनका विवेचन आागे किया जाएगा। 

&-स्तन्त्र न्यायपालिका आदि--भारतीय संविधान के अंतगत 
एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना का प्रयत्न किया गया 
है | उसके लिए यह व्यवस्था है ;--- 

१-राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों के न्यायाधीशों की. 
नियुक्ति न्यायपालिका के अधिकारियों के परामश से करेगा । कोई न्यायाधीश 
निर्धारित अवधि के पूब, संविधान में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुराचरण 
सिद्ध होने पर ही, हटाया जा सकेगा | 

२--न्यायाधीशों का वेतन संविधान द्वारा निश्चित कर दिया गया है, 
उनके वेतन, पेन्शन, भत्तों तथा विशेष सुविधाओं को कार्ययालिका या विधान- 
मंडल द्वारा कम नहीं किया जा सकता | 

३--उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपने कर्मचारियों की, 

भर्ती तथा तत्सम्बन्धी नियमों के निर्माण करने का अ्रधिकार है | 

द ४--न्यायाधीशों को किसी न्यायालय में वंकालत करने का अधिकार 
नहीं है | 

५--उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के उन 
कार्यों के विषय में, जो उनके कतव्य-पालन के सम्बन्ध में होंगे, संसद तथा 
राज्य-विधान-मंडलों द्वारा विचार न हो सकेगा । 

इस प्रकार संविधान ने न्यायपालिका को यिधान-नंडल या कार्यपालिका 
के प्रभाव से मुक्त रखने की चेष्टा की है । 

संविधान के अन्तगंत न्‍्यायापालिका के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वतन्त्र 
संस्थाएँ भी हैं | इनमें प्रधान तीन हैं :--- 
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१--भारत का नियन्त्रक-मदालेखा-परीक्षक 
२--निर्वांचन-करमीशन - 
३--लोकसेवा-कर्मीशन 
निवन्त्रक-मद्दालेखा-परीक्षक का कार्य संघ-सरकार ओर राज्यों की सरकार 
की आाय-ब्यय जाँच करना होगा। निर्वाचन-क्रमीशन का कार्य निष्पक्ष 
निर्वाचन संपन्न करना होगा और लोक-सेवा कमीशन का कार्य देश के लिए _ 
ओओेष्ठ कर्मचारियों का चुनाव करना होगा | संविधान द्वारा इन तीनों संस्थाओं 
के स्वतन्त्र और निष्पक्ष रहने की पूण व्यवस्था की गयी है । 
विशेष वक्‍ृतव्य ; राष्ट्रटरमंडल की सदस्यता“ भारत सम्पूण- 
अमुत्व सम्पन्न और लोकतन्त्रात्मक गण राज्य होते हुए भी राष्ट्रमएडल का 
सदस्य हैं | यह बात सिद्धांत से ठीक नहीं जचती; कारण गणु-राज्य में राजा 
का कोई स्थान नहीं होता और राष्ट्रमणडल का प्रधान ( इद्धलैएड का ) राजा 
है। हाँ, राष्ट्रमएडल की सदस्यता के कारण भारत की स्वतन्त्रता में किसी 
प्रकार की बाधा नहीं आती | राजा को राष्ट्रमर्डल सम्बन्धी कोई कार्य नहीं 
करना होता, भारत के संविधान से तो उसका कोई सम्बन्ध ही नही है। भारत 
के लिए राजा एक चिन्द मात्र है। भारत अनन्‍्तरॉष्ट्रीय विषयों में जेसा चाहे 
अपना स्व॒तन्त्र मत दे सकता है; वह किसी बात में इद्धलिएड आदि का समथन 
करने को बाध्य नहीं है | उसकी ब्रियिश मुकुट या ताज के प्रति भक्ति नहीं 
है। वह जब चाहे राष्ट्रणणडल की सदस्यता छोड़ सकता है | 
प्ट्रमएडल की सदस्यता के कारण इचद्धलेणड' में रहने वाले भारतीय 
नागरिकों की कानूनी स्थिति ओर सुविधाएँ वही रहेंगी जो उन्हें पढले प्राप्त 
| यदी बात भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के सम्बन्ध भ॑ है| भारत 
को कुछ राजनैतिक ओर आर्थिक लाभ भी प्रास् हो सकते हैं। पर इन बातों. 
का वास्तव मे विशेष सडत्व नहीं । अंतराष्ट्रीय गटबन्दी के इस युग में भारत 
का यद सदस्यता सूचित करती है कि भारत का कुकाव--कुछ थोड़ा सा ही 
सह्दी--किघर है | द 
सघ-शा तन के स्वरूप का नकशा--भारतीय शासन का वर्तमान 
स्वरूप नक्शे में इस प्रकार दिखाया जा सकता है (अगला प्रष्ठ देखिए) ;--- 


ति ( केन्द्रीय ) 
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छठा अध्याय 
भारतीय नागरिकता 


किसी स्वतन्त्र राष्ट्र का नागरिक होना गौरव की बात है । नाग- 
रिकता स्वयं एक अधिकार है, जिस पर नागरिक के दूसरे अधिकार 


निभ र होते हैं । क्‍ 
“राममूति एम० ए० 


अगले अध्याय में हस इस बात का विचार करंगे कि संविधान द्वारा 
भारतीय नागरिकों को क्या-क्या मूल अधिकार प्राप्त हें | उन अधिकारों का 
अ्रधार भारतीय नागरिकता है | इसलिए पहले यह जान लेना चाहिए. कि 
भारतीय नागरिक कोन-कौन व्यक्ति सकते हैं; तथा कौन-कोन व्यक्ति नहीं हैं, 
अथवा नहीं हो सकते । 

भारतीय नागरिक कोन हैं १--साधारणतया जो लोग किसी देश 
में रहते आये हैं, वे वहाँ के नागरिक माने जाते हैं। तथापि देश में कुछ 
आदमी भिन्न-भिन्न समय से बाहर के आये हुए होते हैं, तथा देश के कुछ 
आदमी विदेशों में गये हुए होते हैं। राज्य में इन लोगों की स्थिति निर्धारित 
करने तथा इनकी राज्य के निवासियों से न्यूनाधिक मिन्नता दर्शाने के लिए 
कुछ नियमों का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में इस विषय पर 
प्रकाश नहीं डाला गया कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, वह यहाँ 
की नागरिकता केसे प्राप्त कर सकता है, अथवा किन दुशाओं में भारतीय 
नागरिक अपनी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है | इन विषयों के 
आवश्यक कानून बनाने का अधिकार संसद या पालिमेंद को दिया 
गया है 

संविधान में केवल यद्द बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के तीन 
वग होंगे ;-- 
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१--भारत के निवासी | संविधान लागू होने के दिन ( २६ जनवरी, 
१६५४० ) से भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अगर ( क ) उसने: 
भारत में जन्म लिया है, या (ख) उसके माता या पिता भारतीय भूमि में पैदा 
हुए हैं, या (ग) संविधान लागू होने के पाँच वष पहले से वह भारत में 
रहा हो ओर उसने किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता न अपनाली हो, भारत 
का नागरिक साना जाएगा | 
इस प्रकार भारतीय नागरिकता का अधिकार त्रिमुखी अर्थात्‌ जन्म, वंश 
तथा निवास है। | संयुक्तराज्य अमरीका में नागरिकता का आधार केवल 
जन्म है। | द 
वे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आये हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बाँट 
गया है :--(क) वे जो १६ जुलाई १६४८ से प्रूत भारत में आये | (ख) वे 
जो १६ जुज्ञाई १६४८ के पश्चात्‌ भारत में आये | 
जो लोग १६ जुलाई १६४८ से पूव भारत में आये, वे संविधान लासू 
होने के समय नागरिक माने जायेंगे, बशतें कि--अ) उनका या उनके. 
माता या पिता अथवा उनके पितामह या पितासही का जन्म अविभाजित 
भारत में हुश्रा हो, ( जैसा सन्‌ १६३५ के शासन-विधान में दिया है ), ओर 
(आ) आवास की तिथि से वे साधारणतः मारतीय प्रदेश में रह रहे हों। 
जो लोग १६ जुलाई १६४८ के पश्चात्‌ भारत में आये हैं, वे संविधान: 
लागू होने के समय भारत के नागरिक माने जायँगे, बशर्तें कि--(क) उनका 
या उनके साता या पिता अथवा उनके पितामह या मातामह का जन्म अवि- . 
भाजित भारत में हुआ हो, ओर (ख) उनका नाम मारत में २६ जनवरी 
१६७४० से पूव भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा रजिस्टर कर . 
लिया गया हो | 
३---वे लोग जो भारत से बाहर विदेशों में रह रहे हैं। वे भारत के 
नागरिक तब समसे जायँगे' जब कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :--- 
(अर) उनका या उनके माता या पिता का अथवा उनके पितामह या 
पितामही का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो । ओर 
ह 
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(आर) यदि उन्होंने उस देश में भारत के राजदूत को समुचित रीति से 
थ्रावेदन-पत्र देकर नागरिक बनने की प्राथना २६ जनवरी ६६३० 
था इससे बाद में की हो और उन्हें मारतीय नागरिक रजिस्टर कर 
लिया गया हो--- " 

नागरिकता पर प्रतिवन्ध--निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति भारत 
के नागरिक नहीं माने जाय॑गे। 

(क) जो व्यक्ति भारतीय प्रदेश से १ मार्च १६४७ के बाद पाकिस्तान 
के प्रदेश में चले गये हाँ । किंतु यद शत उन व्यक्तियों के लिए लागू नहीं 
होगी; जो पाकिस्तान के प्रदेश म॑ इस सकरार चले जाने एर फिर बसने के 
लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किये हुए पुनर्वास-अनुमति पत्र प्राप्त करके 
भारत में आये हैं। ऐसे व्यक्तियों को १६ जुलाई १६४८ के बाद आया हुड्ना 
ही समझा जाएगा । | क्‍ 

(ख) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर 
लीहो। द द 
उपयु'क्त शर्तों को पूरी करते हुए. जो व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं, वे संसद 
द्वारा नागरिकता सम्बंधी अन्य नियमों के निर्माण होने पर इसी प्रकार 
नागरिक बने रहेंगे | द 

संसद की संविधान में नागरिकता, उसकी प्राप्ति तथा अन्त कर देने 
के लिए विधि बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गयी है। ऊपर बतायी हुई 
सारी व्यवस्थाएँ तथा शर्तें संसद की इस शक्ति को तनिक भी मर्यादित नहीं 
करती | द क्‍ 
नागरिकता की व्याख्या करते समय भारत के विभाजन के फलस्वरूप 
जो जनसंख्या की अदला-बदली हुई, उसका पर्यात ध्यान रखा गया है | 

इससे इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि पाकिस्तान से जो 
 शरणार्थी यहाँ आये हैं ओर यहाँ ही बसना चाहते हैं, उन्हें, भारतीय नाग- 
रिकता प्रात्त हो जाए। जो मुसलमान यहाँ से एक बार पाकिस्तान जाकर 
फिर लौटे हैं, उन्हें मी भारतीय नागरिकता प्रदान करने से वंचित नहीं किया 
गया है। रा द 
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नागरिकता सम्बन्धी विविध दृष्टिकोणु--नागरिकता के सम्बन्ध 
में विविध विचारकों के अलग-अ्रलग दृष्टिकोण होते हैं। संविधान समा में 
नागरिकता सम्बन्धी बाद-विवाद्‌ का मुख्य विषय भारत-विभाजन के बाद 
पाकिस्तान से आने वाले शरणाथियों का तथा समुद्र-पार रहने वाले बहुत से 
भारतीयों का प्रश्न था । पं० ठाकरदास भागव ने भारतीय नागरिकता सम्बन्धी 
इन धाराओं की कड़ी आलोछुना को थी | उन्होंने शरणाथियों का दृष्टिकोण 
व्यक्त करते हुए. कहा कि “में चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, जो 
शरणार्थी के रूप में यहाँ आया है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कोई 
कठिनाई नहीं होनी चाहिए । इसके विपरीत, जो अपनी इच्छा से यह नारा 
लगाते हुए भारत छोड़कर पाकिस्तान गये कि 'हँसकर लिया है पाकिस्तान, 
लड़कर लेंगे हिंदुस्तान” उनको इस देश के नागरिक बनने की अनुमति नहीं 
मिलनी चाहिए । क्‍ 

डा० पंजाबराव देशमुख का मत था कि संविधान भारत की नागरिकता 
को अत्यन्त सस्ती कर देगा। भारतीय नागरिक होने के लिए एक शत यह है 
कि नागरिक की जन्ममूमि भारत होनी चाहिए। इसका अ्रथ यह है कि एक 
पति और पत्नी अपनी यात्रा के सिलसिले में भारत से गुजरते समय बम्बई 
रुकते हैं ओर रुकने के कुछ ही घन्टों के बाद स्त्री एक बच्चे को जन्म देती 
है, तो वह बालक न केवल अपने माता पिता की नागरिकता का उत्तराधिकारी 
होगा, वरन्‌ वह भारत का भी नागरिंक होगा । एक अन्य धारा के अनुसार 
भारत में पाँच वर्ष तक निवास करनेवाला व्यक्ति मारतीय नागरिक हो सकता 
है। किंतु इसके विपरीत, अमरीका में बीस-पत्चीस वष तक रहने पर भी 
भारतीयों को नागरिकता नहीं मिल पायी है | दशुण अ्रक्रिका, मलाया, बर्मा, 
तथा अन्य देशा में भारतीया की स्थिति के बारे में सबको ज्ञान है| संसार में 
कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ इतनी आसानी से नागरिकता प्राप्त की 
जा सकती है। श्री देशमुख का मत था कि नागरिकता उसी को प्रदान की 
जानी चाहिए, जो भारत का निवासी हो, जो भारतीय माता-पिता की 
सन्तान हो अथवा जो नागरिकता सम्बन्धी विधि के अन्तगंत अज्ञीकृत किया 
गया हो; तथा प्रत्येक हिंदू या सिकख भारत का नागरिक हो, वशर्तें कि उसने 
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किसी अन्य देश की नागरिकता न स्वीकार कर ली हो । यह मत स्वीकार 
नहीं हुआ । 

इकहरी नागरिकता “स्मरण रहे कि भारतीय संघ में इकहरी नाग- 
रिक्त! की व्यवस्था है; अर्थात्‌ यहाँ सट्ठ के विविव राज्यों द्वारा नागरिकों 
को कुछ अलग-अलग विशेषाधिकार नहीं हैं। संयुक्तराज्य अमरीका आदि 
में प्रत्येक राज्य का व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक अलग होता है, ओर 
संघ का अलग । वहाँ अपने राज्य को नागरिकता के आधार पर उसे उस 
राज्य में कुछ राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि विषयों में प्राथमिकता 
तथा प्रधानता मिलती है । भारत में यद बात नहीं है। उदाहरण के लिए 
यहाँ बम्बई राज्य के निवासियों को उस राज्य मे उतने ही अधिकार होंगे, 
जितने वहाँ रहने वाले मद्रासियों या बिद्ारियों आदि को। इस प्रकार हमारा 
नागरिकता सम्बन्धी काबूत छत्तीस करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में गठित 
होने में सहायता प्रदान करता है । 


सातवाँ अध्याय 


सूल अधिकार 


मानव अधिकारों की जितनी विशद्‌ घोषणा भारतीय संविधान के 
अन्तगत की गयी है, उतनी अब तक के किसी संविधान में नहीं की 
गयी। , 


--एस० एन० मुकर्जी 


मूल अधिकार किसे कहते हैं --प्रजातन्त्र राज्य में सारी शक्ति 
जनता के हाथ में निहित होती है, अतः प्रत्येक नागरिक को बड़े-बड़े अधि- 
कार होते हैं | वह ग्राम-पदञ्मायत, जिला-बोड, म्युनिसपल बोड3, अपने राज्य 
(प्रान्त) की विधान-समा में तथा संसद या पालिमेंट में जिसे चाहे, अपना 
: प्रतिनिधि बनाने के लिए, मत दे सकता है। वह खयं उक्त संस्थाओं के 
लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, पद्चमायत के पद्च-सरपञ्च से लेकर विधान- 
सभा या संसद का सदस्य ओर मंत्री तक हो सकता है। इसी तरह वह बड़े- 
बड़े वेतन या प्रभाव वाले पर्दों का अधिकारी हो सकता है। हाँ, इन बातों 
के लिए निर्धारित योग्यता की आ्रावश्यकता होंती है । जिस नागरिक में वह 
योग्यता नहीं है, उसे ऐसे पद नहीं सिल सकते; किन्तु कुछ अधिकार ऐसे 
होते हैं, जिनके उपयोग के लिए कोई खास योग्यता आवश्यक नहीं होती; 
राज्य के सभी नागरिकों को वे अधिकार सुलभ होते हैं। राज्य की ओर से 
यह गारंटी दी जाती है कि प्रत्येक नागरिक उन अधिकारों से लास उठा 
सकेगा । ऐसे सामान्य अधिकार संविधान की भाषा में मूल अधिकार कह- 
लाते हैं। अनेक प्रजातन्त्री राज्यों के संविधानों में मूल अधिकारों की 
घोषणा कर दी गयी है। मारत के नये संविधान में भी इनका उल्लेख किया 
गया है। 
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भारतीय स' विधान में मूल अधिकार भारतीय संविधान निर्माताओं 
ने यह प्रयत्न किया है कि मूल अधिकारों द्वारा जनता को लोकतन्त्र के यथेष्ट 
लाभ पहुँचाए जाएँ; जनता को वे सारी स्वतन्त्रताएँ एवं सुविधाएँ प्रदान की 
जाएँ, जो उन्हें उच्च और नैतिक जीवन की ओर प्रवृत्त करें। अन्य देशों 
में यदि मूल अधिकारों का अपहरण किसी विधि या कानून दारा होता हे तो 
उच्चतम न्यायालय को वह विधि अ्रवैध करार देनी होती है, परन्तु भारतीय 
संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा निर्भित विधि मूल अधिकारों के विपरीत हो तो वह स्व्रयं ही अवेध 
होगी । 

संविधान में निम्नलिखित मूल अधिकार दिये गये हैं-- 

. (१) समानता का अधिकार | 

(२) स्वतन्त्रता का अधिकार । 

(३) शोषण के विरुद्ध अधिकार । 

(४) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार । 

(५) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार । 

(६) सम्पत्ति का अधिकार । द 

(७) संविधानिक उपचारों का अधिकार | 

अब हस प्रत्येक मूल अधिकार पर प्रथक-प्रथक विचार करते हैं । 

समानता का अधिकार --र/ज्य की ओर से धर्म, जाति, वण या लिंग 
के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जायगा। सबकी समान 
समस्का जायगा | धर्म, जाति या वर्ण-विशेष का अनुयायी होने के कारण 
किसी नागरिक पर कोई अयोग्यता या बन्धन नहीं लगाया जायगा। साव- 
जनिक उपयोग के लिए जो होटल या जलपान-ण्ह या मनबहलातव के स्थान 
हैं, वहाँ वह बेरोक-टोक जा सकेगा | इसी प्रकार वह कुएँ, तालाब, सड़क, 
घाट, पाक आदि का इस्तेमाल भी कर सकेगा, बशर्तें कि ये चींजे जनता के 
उपयोग के लिए हों | किसी को यह कहने का अधिकार न होगा कि तुम 
मुसलमान हो या चमार-भज्ञी हो, इसलिए इस कुएँ से पानी नहीं भर सकते | 
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राज्य की नौकरियों में अवथा राज्य की ओर से चलाये जानेवाले अन्य काम 
धंधों में लगने के लिए सब को समान सुविधा रहेगी। केवल धर्म, जाति, 
वरण, लिंग या जन्सस्थान के आधार पर कोई किसी सरकारी पद के अयोग्य 
नहीं सम्रका जायगा । ््ि ः 

अस्पृश्यता का अन्त्‌ृ->तये संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर 
दिया गया है। अब कानून की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य या अछूत 
नहीं होगा । यह नियस कर दिया गया है कि कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति 
से उसे अस्प्ृश्य मानकर व्यवहार न करे। यदि किसी को अछूत सानकर 
कोई बन्धन, अयोग्यता या रोक-दयोक लगायी जाएगी, तो यह एक 
अपराध समझा जायगा ओर ऐसा करनेवाले को दुश्ड दिया जायगा। 
संविधान की यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्ृश्यता भारतीय समाज 
का एक बड़ा अभिशाप रहा है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या लाखों में नहीं, 
करोड़ों में थी, जो अछूत समझे जाते रहे, और जिनके हाथ का स्पश किया 
हुआ भोजन और पानी ग्रहण करना पाप समझा गया। महात्मा गांधी ने 
उनके उद्धार के लिए सम्पूण देश में जो हरिजन-आंदोलन चलाया, उसका 
व्यापक प्रभाव पड़ा और लोगों में अस्प्रश्यता की दूषित प्रथा को समाप्त कर 
देने की भावना बढ़ती गयी | उसी का फल है कि स्वतन्त्र होने पर हमारे. 
नेताओं ने जहाँ तक कानून का सम्बन्ध है, इसे मिटा दिया | हाँ, व्यवहार में 
अभी बहुत कुछ करना शष है । 

पदवियों एवं उपाधियों का निषेघध--संविधान में पद॒वियों एवं उपा- 
धियों की प्राप्ति को निषिद्ध ठहराया गया है। ऐसा करने में मुख्य विचार यह 
है कि विशेष प्रकार की पद॒वियाँ देना असमानता का द्योतक है। विदेशी 
शासन में इन पदवियों का कटु अनुमव रहा है, इसलिए भी पद्वियों का अंत 
किया गया । संविधान में कहा गया है कि राज्य सेना या विद्या सम्बन्धी 
उपाधि के सिवाय, और कोई खिताब ग्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई 
भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा | 

[ स्वतंत्रता-प्राप्ति के बादु अब गणराज्य दिवस पर राष्ट्रपति की ओर से 
उपाधियाँ दी जाने लगी हैं | इस वष (१६५५), ३० व्यक्तियों को मारत-रत्न, 
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पद्म-विमपरण, पद्म-श्री आदि उपाधियाँ दी गयी हैं। हाँ, उपाधियाँ प्रदान 
करने के लिए नया मानदण्ड स्वीकार किया गया है । उपाधियां उन्हीं लोगों 
को दी जाती हैं, जिन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग, लेखन, संगीत आदि के ज्षेत्र 
में विशेष कार्य किया होता है; उपाधिदान को देश आर समाज की सेवा 
की स्वीकृति माना गया है। तथापि राजकोय पद्वियों के प्रति जनता की 
अ्रुचि ही है । ह 


स्वतन्त्रता अधिकार-मत्येक राज्य में उसके न गरिकों के उत्कष ओर 
उत्थान के लिए. यह आवश्यक है कि नागरिकों को लेखन, भाषण, विचार 
करने की स्वतन्त्रता हो; उन्हें पूर्ण आश्वासन हो कि उनके प्राण सुरक्षित हैं, 
ओर राज्य अकारण ही उनकी शारीरिक स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कर 
सकता । जहाँ इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती, वहाँ नागरिक अंध- 
विश्वासी और अल्पज्ञ हो जाते हैं । उन्हें नयी-नयी विचार-धाराओं, 
आविप्कारों आदि का ज्ञान नहीं होता, और वें अपनी रीति-रस्मों तथा कार्य- 
प्रणाली आदि में आवश्यक सुधार या प्रगति नहीं कर पाते । इसलिए 
आधुनिक सम्य देशों के संविधानों में स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारों को विशेष 
| महत्व दिया जाता है । 

भारतीय संविधान में इस अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वतन्त्रताएँ 
प्रदान की गयी हैं 7 

(१) माबण तथा अभिव्यक्ति को स्वतत्त्रता | 

(२) शांतिपूर्वक, बिना हथियार लिए सभा करने को सतस्त्रता |. 

(३) संस्था, परिषद्‌ या सच्चे निर्माण करने की स्वतन्त्रता । 

(४) भारत के राज्य-क्षेत्र में अवाध श्र ने जाने की स्वतन्त्रता । 

(५) भारत के राज्यन्त्षेत्र के किसी भाग में निव्रास करने ओर बस जाने 

की स्वतन्त्रता । द 
(६) सम्पत्ति कमाने, रखने ओर व्यय करने की ख्वतन्त्रता | 
(७) कोई आजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतन्त्रता । 
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(८) अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण । 
(६) प्राण ओर शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण । 
(१०) बन्दीकरण ओर निरोध से संरक्षण । 


भाषण आदि की स्व॒तन्त्रता--संविधान ने सब नागरिकों को स्वतंत्रता 
का समान अधिकार प्रदान किया है। सब को अपना विचार प्रकट करने 
ओर भाषण देने की स्वतन्त्रता है | नागरिकों को किसी जगह एकत्रित होकर 
सलाहन्मशविरा करने का अधिकार है। वे अपनी सभा; समितियाँ, सद्ड 
कायम कर सकते हैं | देश के अन्दर स्वतन्त्रतापूषक एक स्थान से दूसरे स्थान 
को आ-जा सकते हैं, भारत के किसी भाग में जाकर बस सकते हैं। वे 
सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं, रख सकते हैं ओर जब चाहे हस्तान्तरित कर सकते 
हैं। वे कोई मी काम धन्धा या रोजगार स्वतन्त्रता-पूवक कर सकते हैं.। हाँ, 
सावजनिक हित में आवश्यक होने पर, राज्य कभी-कभी इन अधिकारों के 
उपयोग पर कुछ बन्धन लगायेगा । 

अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण--भारतीय 
सट्ठ में किसी भी व्यक्ति को तब तक दण्ड! न दिया जायगा, जब 
तक वह किसी ऐसे कानून को भज्ञ न करे, जिसे भज्ञ करने से वह दुएड 
का भागी होता हो । दश्ड भी उस सीमा "तक ही दिया जा सकेगा, 
जितना कि अपराध करने के समय विधि द्वारा निर्धारित हो | किसी 
अपराधी पर उसी अपराध के लिए दुबारा मुकदमा नहीं चलाया जायगा 
ओर एक अपराध के ज्ञिए दो बार दसण्डित नहीं किया जा सकेगा । अभियुक्त 
को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए वाध्य न किया जा सकेगा । बहुधा 
पुलिस किसी व्यक्ति को व्यथ ही अपराधी सिद्ध करने के लिए. यह प्रयत्न 
करती है कि वह अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर ले | संविधान द्वारा 
नागरिकों को पुलिस की ज्यादतियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रत्येक 
अपराधी पर मुकदमा भी चलाया जायगा और दण्ड भी दिया जाएगा'-- 
यह वाक्यांश संविधान में इस लिए दिया गया है कि यदि किसी अपराधी 
पर विभागीय कार्यत्राही की जा चुकी हो तो वह यद कह कर मुक्त न हो सके 
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के उसे दर॒ड मिल चुका है | ऐसे अभियुक्त पर विधि के अनुसार सुकदसा 
चलाया जायगा ओर दणइ' भी दिया जायगा | 

प्राण और शारीरिक स्वाधीनता की रक्ा; बन्दीकरण और निरोध 
से सरच्ण -शारीरिक स्वतन्त्रता सम्बधी अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसे 
स्वतन्त्रता सम्बधी अधिकारों की आत्मा कहा जा सकता है। प्रायः यह 
आशंका रह्य करती है कि यदि कभी शासक वग या राज्य स्वेच्छाचारी हो 
जाय और दमन-नीति का आश्रय लेले तो वह उन नागरिकों को, जो उसके 
आलोचक हों श्रथत्रा उसकी नीति के विरोधी हों, बन्दीणह में डलवा देगा 
ओर उन्हें प्राणों से भी वंचित कर देगा। नागरिकों को इस प्रकार की स्थिति 
से बचाने के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी व्यक्ति 
के प्राण अथवा स्वाधीनता का हरण कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार 
ही किया जा सकेगा। इससे स्पष्ट है कि इस अधिकार के द्वारा मारत में 
विधि-विहित शासन की स्थापना की गयी है| इस अधिकार की उद्देश्य-पूर्त 
के लिए संविधान में कहा गया है :-- । 

( के ) प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जायगा, उसे उसकी गिरफ्तारी 
का कारण बतलाये बगैर, हवालात में नहीं रखा जायगा और उसे उसकी 
इच्छा के अनुसार वकील से परामश करने एवं उसको अपनी पैरवी के लिए 
नियुक्त करने का अधिकार होगा | 

( ख ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, और हवालात में 
रखा गया है, उसे हवालात से सजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के 
आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी हवालात से २४ घंटे के अन्दर निकटतम 
सजिस्ट्रेद के न्यायालय में उपस्थित किया जायगा और उसे मजिस्ट्रेट की आज्ञा 
के बगैर,इस अवधि ( २४ घंटे ) से अधिक हवालात में न रखा जायगा | 

उपरोक्त उपबन्ध दो प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे :-- 

( १ )» जो व्यक्ति उस समय मारत के अन्यदेशीय शत्र हों | 

(२ ) जो व्यक्ति किसी नजरबन्दी कानूत के अन्तगंत बन्दी हों | 

नजरबन्दी कानून के अन्तगंत नजरबन्द किया हुआ व्यक्ति मी तीन 
मास से अधिक बन्दीण्दह में न रखा जा सकेगा, बशते कि 'नजरबन्दी कानून 
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परामशदात्री समिति! तीन मास पूब ऐसी राय नदे दे कि. उसका अधिक 
समय तक बन्दी रखना आवश्यक है | इस समिति में ऐसे ही व्यक्ति होंगे, जो 
किसी उच्च न्यायालय ( हाईकोट ) के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा 
होने की योग्यता रखते हैं| इस नियम के भी अपवाद हैं। इस सम्बन्ध में 
संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निश्चय कर सकती है, जिनके अन्तगत 
किसी वग विशेष के मामले, जिनमें किसी व्यक्ति को बन्दी किया गया है, उसे: 
तीन से अधिक मास तक नजरबन्द रखा जा सकता है | संसद विधि द्वारा यह 
भी निर्धारित कर सकती है किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक कितनी अवधि 
के लिए नजरबन्द रखा जा सकता है | 

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे नजरबन्दी कानून के अन्तगत बन्दी किया 
जायगा; जल्दी से जल्दी बताया जायगा कि वह क्‍यों नजरबन्द रखा गया 
है ओर उसे उस आज्ञा के विरुद्ध प्रतिवाद करने को शीघ्र और पूर्ण अवसर 
दिया जायगा | अधिकारी वर्ग ऐसे तथ्य बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे, जो 
जनहित के विरुद्ध हों । के 

ऊपर कहा गया है कि संविधान के अनुसार “किसी व्यक्ति को अपने प्राण 
अथवा शारीरिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य 
प्रकार से वंचित न किया जायगा । इन शब्दों ने न्यायालय के अधिकार को 
बहुत सीमित कर दिया है ओर संसद के अधिकार को बहुत व्यापक | इसका 
व्यवहारिक रूप यह होगा कि न्यायालय को किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे 
गिरफ्तार अथवा नजरबन्द किया जायगा, केवल यह देखना होगा “कि उसे 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अन्तगंत गिरफ्तार या नजरबन्द किया गया 
है या नहीं | न्यायालय को विधि के गुण दोष की परीक्षा करने का अधिकार 
नहीं होगा | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यायालयों को विधि के 
ओचित्य पर विज्ञार करने का अधकार नहीं होगा | हाँ, संविधान के अनुरूप 
न होने की दशा में वे किसी विधि को अवैध या रह करार दे सकते हैं। 
अस्त, जहाँ तक शारीरिक स्वाधीनता और नजरबन्दी के सम्बन्ध में न्यायालय 
की अपेक्षा संसद को प्रधानता की गयी है, उस सीसा तक संविधान प्रजातंत्र" 
के आदश के विरुद्ध है, और नागरिक स्वतन्त्रता को अपहरण करता है। 
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शोषण के विरुद्ध अधिकार-इस अधिकार द्वारा भारतीय समाज 
की दो बुराइयों को दूर करने का प्रयत्ञ किया गया है :-- 

(१) मनुष्यों का क्रय-विक्रय, द 

(२) बेगार और जबदस्ती काम लेना । 

भविष्य में कोई भी व्यक्ति मनुष्यों का क्रय-विक्रय न कर सकेगा ओर 
बेगार तथा जबदरुती से काम भी न ले सकेगा | यदि वह ऐसा करने का 
अयक्ष करेगा तो दुए्ड का भागी होगा । हाँ, इस सम्बन्ध में राज्य को साव- 
जनिक कार्यों के लिए अनिवार्य सेवा लेने में कोई रुकावट उपस्थित न होगी । 
भारत में दास-प्रथा और मनुष्यों का क्रय-विक्रय किसी न किसी रूप में 
आधुनिक युग में विद्यमान रहा है। मद्रास में देवदासी प्रथा तथा राज- 
स्थान में बांदी प्रथा इसी का रुपान्तर है। इस प्रथा से व्यभिचार की मात्रा 
बढ़ती है, स्त्रियों का क्रब-विक्रय होता है और समाज में नारी का सम्मान 
'घटठता है । 
.. संविधान द्वारा सानव क्रय-विक्रय का अन्त करके इस बुराई को निमूल 
करने का प्रयत्ष किया गया है। मारत में गाँवों में बेगार की प्रथा बहुत 
व्यापक है, इसके कारण लाखों व्यक्तियों का आर्थिक शोषण हो रहा है ओर 
वे लोग दासता का जीवन बिताने के लिए बाध्य होते हैं.) भारत की अछूत 
जातियों से खेती में जमीदारों एवं जगीरदारों दवंरा बेगार ली जाती रही है । 
इस मूलू अधिकार को स्त्रीकार करके एक मदान काये किया गया है, परन्तु 
अधिकार की स्वीकृति मात्र से इस बुराई का अन्त न होगा, इसके लिए 
संसद को एवं राज्यों के विधान-मण्डलों को आवश्यक कानून बनाने 
चाहिएँ । देवदासी-प्रथा नष्ट करने के लिए सद्रास में उचित विधि का निर्माण 
किया गया है| ः 
।दद्द व से कस अवस्था के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में 
काम नहीं लिया जाएगा ओर न उन्हें ऐसे कार्यों में लगाया जाएगा, जिन्हें 
करने में खतरा हो । भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह 
अवस्था १६ वष होती तो अच्छा था। स्त्रियों को मी खानों और कारखानों में 
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रात्रि के समय काम लेना वज्जित होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका स्वास्थ्य 
बिगढ़ता है, जिसका प्रभाव भावी सनन्‍्ततति पर पड़ना अवश्यम्भावी है | 
धार्मिक स्वतंत्रता >संविधान के द्वारा मारत एक पघर्म-निरपेक्ष 
( सेक्यूलर! ) राज्य घोषित कर दिया गया है। राज्य सें किसी भी धर्म को 
प्रधानता नहीं दी जायगी, सब घर्म उसकी दृष्टि में समान हॉंगे। किसी घर्म 
विशेष के अनुयायियों के प्रति विशेष उदारता अथवा काठोरता का व्यवहार 
नहीं किया जायगा । समस्त नागरिकों को सदाचार, स्वास्थ्य एवं सावजनिक 
शांति तथा राज्य के अन्य नियमों का पालन करते हुए किसी भी धर्म को मानने, 
प्रचार करने ओर उस पर आचारण करने की स्वतन्त्रता ग्राम होगी। सिक्‍्खों के 
लिए कृपाण धारण करना उनकी स्वतन्त्रता का ही एक अद्ध माना जायगा | 
इसलिए उसको घारण करने पर कोई प्रतेबन्ध नहीं लगाया जायगा | यदि 
किसी धामिक हृत्य के साथ आर्थिक, राजनैतिक अ्रथवा राजस्व सम्बन्धी 
कोई काय शामिल होगा तो राज्य को अधिकार होगा कि विधि ( कानून ): 
बनाकर उस काय का नियमन करे या उस पर कोई रोक लगाये। राज्य को 
समाज के कल्याण और सुधार के लिए हिन्दुओं की सावजनिक घर्म-सस्थाओं 
को सब हिन्दुओं के लिए खोलने का अधिकार होगा | सिक्ख, जैन और 
बोद्ध लोगों पर भी वही नियम लागू होंगे, जो अन्य हिन्दुओं पर हैं | किसी. 
भी घर्म या संप्रदाय को यह अधिकार होगा कि घामिक दान आदि सम्बंधी,. 
अथवा धार्मिक कार्यों के लिए, संस्थाएँ स्थापित करे और चलाये, धर्म 
सम्बन्धी सब मामलों का प्रबन्ध अपने हाथ से करे ओर चलया अचल 
सम्पत्ति प्राप्त करे ओर रखे | विधि ( कानून ) के अनुसार वह ऐसी सम्पत्ति 
का प्रबन्ध भी कर सकता है। किसी घर्म अथवा सप्रदाय विशेष की उन्नति या 
हित के लिए. लगाये हुए कर को देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया 
जायगा | सरकारी स्कूल या कालेज में धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था न 
की जायगी; परन्तु यह व्यवस्था उस स्कूल या कालेज पर लागू न होगी, 
जिसका प्रबन्ध तो राज्य करता हो परन्तु वह किसी घामिक संस्था द्वारा स्थापित 
किया गया हो । ऐसी शिक्षा संस्था में जिसे सरकार की ओर से कुछ सहा- 
यता मिलती हो, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होगी तो किसी को उसमें भाग 
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लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा । यदि किसी जाति या सम्प्रदाय की 
अपनी अ्रलग संस्था है, तो उसके निर्धारित घंटों के अतिरिक्त दूसरे समय 
में धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जा सकती है। 

नागरिकों को धर्म-प्रचार काय में सहिष्णुता तथा सद्शुर्णों का परिचय 
देना आवश्यक है। अपने धर्म के अनुयायियों को बढ़ाने के लिए. पर-घधर्म- 
निंदा या बलात्‌ धर्म-परिवर्तन विधि के अन्तगंत दण्डनीय होगा | राज्य को 
हिंदू संस्थाओं तथा मन्दिरों को सब हिंदुओं के लिए खोलने का अधिकार है; 
यह इसलिए किया गया है कि अस्प्रश्य ओर अनुसूचित जातियों को भी 
आर्भिक स्वतंत्रता का उपभोग करने का सुयोग हासिल हों सके | इससे जो 
कानून राज्यों अथवा प्रान्तों ने इस सम्बन्ध से संविधान बनने से पूव बनाये 

उन्हें भी लागू किया जा सकेगा । ह 

संस्कृति ओर शिक्षा सम्बन्धी अधिक्रार-भारतीय संविधान 


निर्माताओं ने भारत के विविध भागों के निवासियों की प्रतिभा को विकसित 
होने का अवसर देने का भी ध्यान रखा है। इस प्रकार कठोर एकता नहीं, 
वरन मधुर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयल्ल किया गया है | संविधान द्वारा 
अल्पसंख्यकों की शिक्षा ओर संस्कृति सम्बन्धी हितों की रक्षा की व्यवस्था की 
गयी है। यदि भारत के किसी भाग में नागरिकों का कोई ऐसा वग है, 
जिसकी अपनी भाषा, लिपि ओर संस्क्ृति हैं तो उसे अधिकार होगा कि उनकी 
रक्षा करे | दूसरे शब्दों में, उसकी माषरा या लिपि अथवा संस्कृति को मिटाने 
का प्रयत्ञ नहीं किया जायगा, ओर न किसी को करने दिया जायगा । कुछ 
लोगों का मत है ओर एक दृष्टि से यह अच्छा भी कहा जा सकता है कि 
राष्ट्र में एक भाषा ओर एक संरुकृति का विकास किया जाना चाहिए. | दजनों 
प्रकार की भाषाएँ, लिपियों का प्रचलन राष्ट्र कौ एकता में बाधक होता है, 
केन्तु अपनी भाषा ओर संस्कृति का लोगों को इतना अधिक मोह होता है 
कि वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते | यदि एकता के विचार से उनसे 
अपनी भाषा या संस्कृति को छोड़ देने के लिए कहा जाय तो उनमें बड़ा 
असन्तोष पेदा हो जाता है| अतः प्रजातन्त्री राज्य में यही उचित समका 
जाता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि ओर संस्कृति को सुरक्षित रहने 
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दिया जाय । किसी सरकारी शिक्षा-संस्था में किसी अल्पसंख्यक जाति के 
लोगों की भर्ती के सम्बन्ध में भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए 
'सभी अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार होगा कि वे अपनी इच्छा के अनुसार 
शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करें और उनका प्रबन्ध कर । शिक्षा-संस्थाओं को 
सहायता देते समय ऐसे स्कूल कालेजों का भी राज्य की ओर से ध्यान रखा 
जायगा | 


साम्पत्तिक अधिकार--संविधान ने नागरिकों को यह अधिकार दिया 
है कि वे अपने पास सम्पत्ति रख सके । उनको सम्पत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी 
राज्य पर होगी | कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार के बिना, अपनी सम्पत्ति 
से वंचित नहीं किया जाएगा; अर्थात्‌ राज्य किसी की सम्पत्ति को सनमाने 
तौर से अपने अधिकार में न कर सकेगा | यदि राज्य कभी सावजनिक काये 
के लिए किसी की चल या अ्रचल सम्पत्ति को कब्जे में करना चाहेगा तो 
वह ऐसा किसी विधि के अन्तगत करेगा । सावजनिक उपयोग के लिए ली 
गयी ऐसी सम्पत्ति तब तक किसी विधि के द्वारा अधिकार मं न लीजा 
सकेगी, जब तक कि वह विधि उस सम्पत्ति की ऋ्तिपूति यानी सुआवजे 
की व्यवस्था न करती हो | इस प्रकार की विधि सुग्आरावजे की रकम निश्चित 
'करेगी ही, वह उन सिद्धांतों का भी निरूपण करेगी, जिनके आधार पर 
मुआवजा दिया जाने वाला है। यही नहीं, सम्पत्ति लेने का कानून उस 
समय तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उसे राष्ट्रपति को अनुमति न 
मिल जाय । 


सम्पत्ति लेने या सुग्रावजा देने सम्बन्धी प्रश्नों पर अन्तिम निरशुय 
_ संसद का होगा | मुआवजे के ओवचित्य या परिमाण के सम्बन्ध में न्यायालय 
को विचार करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय से मुआवजे के कानून के 
विरुद्ध तभी विचार हो सकता है, जब कि उस कानून से संविधान की उपेक्षा 
होती हो । संविधान में यह प्रयत्ञ किया गया है कि ऐसे मासलों के लिए 
अनावश्यक मुकदमेबाजी न हो । यह व्यवस्था जमींदारी-उन्मूलन को ध्यान 
में रखकर की गयी थी। | 


८-० भारतीय शासन 


सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के सम्बन्ध में कई विचार थे। समाजवादी 
चाहते थे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और आध्िक व्यवसाय और उनके उत्तरा- 
घिकार को सीमित किये जाने, तथा उसके समाजीकरण किये जाने की व्यवस्था 
हो | जमींदार तथा पँजीपतियों का कहना था कि यह व्यवस्था अनुचित हे 
सम्पत्तिशाली वग को उसकी सम्पत्ति से, पूण मुग्राविजा दिये बगेर वंचित 
करना घोर अन्याय है। संविधान-निर्माताओं ने सध्यम साग ग्रहण किया | 
एक ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति पर व्यक्तियों के अधिकार को सुरक्षित रखा और 
दूसरी ओर सम्तत्ति पर सम्ताज के अधिकार को भी सान्‍्य किया | 


इस मूल अधिकार के आधार पर ही जसोंदारों ने जमींदारी-उन्मूलन 
विधेयक पास होने में उत्तर प्रदेश तथा बिदार आदि राज्यों में आपत्ति की 
इससे वैधानिक दृष्टि से उपरोक्त कानून पास करना कठिन हो गया | इस 
कठिनाई को हृदाने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किया गया | 
इस पर विशेष प्रकाश इस अध्याय के अन्त म॑ डाला गया है। 


संविधानिक उपचारा का अधिकार --भारतीय संविधान में यह 
व्यवस्था की गयी है कि उपयु कत मूल अधिकार यथेष्ट रूप में सब को सुलभ 
हों। उच्चतम न्यायालय ऐसी दिदायतें या आज्ञाएँ जारी करेगा कि मूल 
अधिकार ठीक-ठीक अमल में लाये जाये । संविधान ने उच्चतम न्यायालय 
को हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया है | यदि संसद का बनाया कोई 
कानून या सरकार का कोई नियम किसी मूल अधिकार के, या संविधान के 
किसी आदेश के, विरुद्ध पड़ता हो तो उच्चतम न्यायालय को अ्रधिकार है कि 
वह न्याय के हित म॑ उसे अवैध घोषित कर दे। 


& आदमी समाज की सहायता बिना कोई भी सम्पत्ति पैदा नहीं कर 
सकता | इसलिए सम्पत्ति पर सम्राज का स्वामित्व होना चाहिए। कहा है, 
“सब सम्पत्ति रघुपति के आही' ओर 'सबै भूमि गोपांल की | देखिए, हमारी, 
“राज व्यवस्था; सर्वोदिय दृष्टि से! | 


मूल अधिकार दर 

संसद को यद अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार 

को दूसरे स्थानीय न्यायालयों को भी दे दे, जिससे मूल अधिकारों पर आधात 
होने की दशा में नागरिकों को उच्चतम न्यायालय जाने की आवश्यकता न 
रहें, वे अपनी सुविधानुसार स्थानीय न्यायालयों की सहायता ले सके । मूल 
अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी दुस्ड-विधि की रचना करने का अधिकार 
संसद को ही है, राज्यों के विधान-मंडलों को नहीं | संसद को यद भी अधि- 
कार हैं कि मूल आधधकारों की रक्षा के लिए अन्य आवश्यक कानून बनाये | 


अस्थायी रोक मूल अधिकारों की व्यवस्था साधारण अर्थात्‌ शांति 
के समय के लिए है। युद्ध या विपष्जव आदि की स्थिति में नागरिकों को इन 
अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जा सकता | ऐसे सट्डद की स्थिति 
में, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा, ये अधिकार देश या उसके किसी भाग 
से निर्धारित समय के लिए अप्तल में आने से रोक दिये जायेंगे; हाँ, सड्कूद 
दूर होते ही यद रोक हटा ली जाएगी । 


सेना ओर श्‌ल अकिधार--तेजा में अनुशासन की बहुत आवश्य- 
कता रहती है | इसलिए संसद को अधिकार है कि संशच्त्र सेना या सावजनिक 
शांति की रक्षक सेना के सम्बन्ध में इन अधिकारों को उस सीसा तक कम 
या समाप्त कर दे, जहाँ तक ऐसा करना सैनिकों के कतव्यों का ठीक तरह 
पालन किये जाने के लिए आवश्यक हो | 


मूल अधिकारों में संशोधन --संविधान-निर्माताओं ने नागरिकों 
को मूल अधिकार प्रदान करने में आवश्यकता से अधिक व्यापक दृष्ठिकोश 
रखा | इससे संविधान के लागू होने के वष भर के अन्दर हो शासकों को 
शासन करने में तथा आवश्यक विधि-निर्माण करने में कठिनाइयों का 
अनुभव होने लगा | सरकार की इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र वाभन्न राज्यों 
जमींदारी तथा मालगुजारी प्रथा का अन्त करने के लिए आवश्यक कानून 
पास हो जाये, परन्तु संविधान में मूल अधिकारों!को जेसी व्यवस्था थी, उससे 
वेसा करने म॑ बाधा उपस्थित हुई 

द्‌ 


दर भारतीय शासन 


उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश का जमींदारी-उन्मूलन का प्रस्ताव विधान- 
सभा के संशोधन सहित १६ जनवरी १६४१ को विधान परिषद्‌ में भी 
स्वीकृत हों गया था; २४ जनवरी को राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसादु ने उस 
पर अपनी स्वीकृति दे दी थी और २६ जनवरी के सरकारी गजद में वह 
प्रकाशित भी हो गया था । तो भी जसींदारों ने इसे अवैध घोषित कराने के 
लिए उच्चतम न्यायालय को दरखास्त दी। अब सरकार को यह सालूस 
हुआ कि मूल अधिकारों में संशोधन किये बिना इस प्रकार के कानून पास 
करना सम्मव नहीं है। यह मी अनुभव किया गया कि मूल अधिकारों के 
वर्तमान स्वरूप के रहते, सरकार ऐसे माषणों आदि पर प्रतिबंध नहीं लगा 
सकती जो राज्य की सुरक्षा के लिए घातक हैं या विदेशी राज्यों से मैत्रीपूण 
सम्बंध रखने में.बाधक सिद्ध होते हैं | इन व्यवद्ारिक कठिनाइयों को निवारण 
करने के हेतु १२ मई १६४१ को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद 
में एक संशोधन पेश किया, जो काफी विरोध ओर बहस-सुबाहिसे के बाद 
पास हुआ । 

इस संशोधन के फलस्वरूप मूल अधिकारों में खासकर निम्नलिखित 
परिवतन हुए हैं--- 

(“१ ) राज्य पिछड़ी हुई श्रेणियों की शिक्षा, आथिक ओर सामाजिक 
व्यवस्था को उन्नतिशील बनाने के लिए आवश्यक विधि निर्माण कर 
सकेंगे | 

(२ ) राज्यों को अधिकार होगा कि वे भाषण स्वातन्त्य पर उस दशा में 
प्रतिबन्ध लगा सर्क जब कि वे राज्य की सुरक्षा के लिए. घातक हों, अथवा 
विदेशी राज्यों से मैत्रीपूण' सम्बन्ध बनाये रखने में सावंजनिक शान्ति आदि 
में बाधक सिद्ध होते हों | इसके अतिरिक्त राज्य अदालत की मानहानि के 
सम्बन्ध में भी कानून बना सकेगा । 


( ३ ) राज्य द्वारा जसींदारियों पर तत्सम्बन्धी अ्रधिकारों को लेने के 


लिए कानून बनाने पर किसी भी अदालत में उस पर आपत्ति न की जा 
सकेगी । 


मूल अधिकार व्परे 


विशेष वकक्‍्त॒व्य-मूल अधिकारों पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि जहाँ एक ओर इनका निर्माण व्यापक दृष्टिकोण से किया है, 
दूसरी ओर उनके उपयोग के सम्बन्ध में काफी बन्धन भी सावजनिक हित के 
नाम पर लगा दिये गये हैं । इससे मूल अधिकारों का महत्व कुछ घटा हुआ 
मालूम होता है | इस सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है कि परम्पराओं और 
ग्रथाओं का महत्व बहुत होता है | संविधान में किसी अधिकार के होने से या 
न होने से लोक-कल्याण पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना इस बात का 
कि उनका व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। शासक वर्ग और जनता 
को अपने अधिकारों के साथ कतव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए । 


... आठबाँ अध्याय 
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व 


में यह स्वीकार नहीं कर सकता कि नीति-निदेशक तत्वों का, कानून 

में बन्धनकारी वत्न न होने से, वे व्यथ हैं | ये तत्व विधान-मंडल एवं 

कार्यकारिणी के लिए 'आदेश-पत्र हैं, जिनके आधार पर उन्हें भविष्य 
में देश का शासन करना हे | 

-डा० भीमराव अम्बेडकर 
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मूल अधिकारों ओर नीति-निर्देशक तत्वों में अन्तर - नागरिकों 
के मूल अधिकारों के विषय में लिख चुकने पर, अब हम राज्य के नीति- 
निदप्रक तत्वों का विचार करते हैं | पहले यह जान लेना चाहिए कि इन 
दोनों में क्‍या अन्तर है। मूल अधिकारों की पीठ पर विधि या कानून का 
बल होंता है; अगर किसी नागरिक के किसी मूल अधिकार पर आधात हो 
तो बह न्यायालय का दरवाजा खटखा सकता है । न्यायालय का यद् कत्तव्य 
है कि वह राज्य को उस मूल अधिकार की रक्षा के लिए प्रेरित करे; राज्य 
इसकी अवहेलना नहीं सकता | इसके विपरीत, नीति-निदंशक तत्वों के पीछे 
कानून का बल नहीं होता । यह राज्य की इच्छा पर निमर होता है कि वह 
इनमें सूचित आदेशों का पालन करे या न करे । न्यायालय, राष्ट्रपति अथवा 
अन्य कोई भी शक्ति राज्य को इन आदेशों के अनुसार चलने को बाध्य नहीं 
कर सकतीं; हाँ, ये राज्य के लिए माग-दशक हैं | 
देश की परिस्थिति कर साधनों की कसी के कारण सविधान-निर्माता 
कुछ अधिकारों को मूल अधिकारों में न रख सके, उन्हें "नीति निर्देशक तत्वों” 
में स्थान दिया गया है| एक प्रकार से यह उन कतव्यों की सूची है जिन्हें 
राज्यों को नागरिकों के लिए पूरा करना आवश्यक है| भविष्य में तो इनमें 
से कुछ तत्वों का स्थान मूल अधिकारों में होना चाहिए | 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व प्य्प्‌ 
नीति-निर्देशक तत्वों का लचद्थ---संविधान में कहा गया है कि 
“राज्य अपनी शक्ति भर इस प्रकार की प्रभावशाली सामाजिक व्यवस्था की 
स्थापना एवं रक्षा करने का प्रवत्न करेगा, जिससे सावजनिक कल्याण की 
वृद्धि हो ओर समस्त नागरिकों एवं राष्ट्रीय संस्थाओं को सामाजिक, आशिक 
आर राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके ।? यह धारा अस्पष्ट एवं बहन्श्र्थी है । 
इससे यह पता नहीं लगता कि राज्य किन सिद्धांतों के आधार पर उपरोक्त 
प्रकार की सामाजिक व्यवस्था करेगा; यह व्यवस्था पूजीवादी सिद्धांतों पर 
आधारित होगी अथवा समाजवादी या साम्यवादी सिद्धांतों पर | | अब (सन्‌ 
१६५५०) कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे के ससाज के निर्माण के कार्यक्रम को 
अमल में लाने की बात कही है | | 


८० (68 6 ८ भर के ५ 
नीति निदेशक तत्व, आथिक व्यवस्था--संविधान में जो नीति- 
निर्देशक तत्व दिये गये हैं, उन्हें चार वर्गों में बाँठा जा सकता है :-+- 
१--आओथिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्व | 
२- सासाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी उन्नति | 
३--शासन सुधार | 
४---अंतर्राष्ट्रीय शांति ओर सुरक्षा की उन्नति । 
आधिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्व थे हैं :--- 
( १ ) नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्यात्त साधन समान 
झूप से प्राप्त करने का अधिकार हों । क्‍ । 
( २) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्त्रामित्त और नियंत्रण इस प्रकार 
हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से हो ।# 
(३) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के 
साधनों का सबसाधारण के लिए-अहिलकर केन्द्रीकरण न हो | 
(४ ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान 
वेतन हो | 


अ#भारत सरकार ने आंशिक रूप से उद्योगों के राष्ट्रीकरण को नीति 
घोषित की है | जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। 


न भारतीय शासन 


( ५. ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों 
की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हों, तथा आथिक आवश्यकता से 
विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न लगना पड़े जो उनकी आयु 
या शक्ति के अनुकूल न दो । क्‍ 

( ६ ) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और 
आशिक पतन से संरक्षण हो | 

( ७ ) राज्य अपनी आशिक साम्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर 
यह प्रयत्न करेगा कि सब आदमी अपनी योग्यतानुसार काम पा सके, शिक्षा 
प्रात्त कर सके, एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीसारी, तथा अन्य ऐसी अवस्थाओं में, 
जब वें किसी कारणवश अपनी जीविका कमाने में असमथ हों, राज्य की ओर 
से सद्दायता प्राप्त कर सके | 

(८ ) राज्य इस बात का पूर्ण प्रयत्न करेगा और ऐसे नियम निर्माण 
करेगा, जिनसे व्यक्तियों को मानवोचित दशाओं में ही काये करना पड़े। स्त्रियों 
को प्रसूति अवस्था में सहायता प्राप्त हो सके, इस बात का भी राज्य पूर्ण 
प्रयत्न करेगा | द 

(६& ) राज्य प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योगों में लगे हुए समस्त 
श्रमिकों को निर्वाह-योग्य मजदूरी मिल सके, वे अपना जीवन-स्तर ऊँचा रख 
सकें, अवकाश के समय का पूण उपयोग कर सके । इसके अतिरिक्त राज्य 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी उनका जीवन उन्नत करने का 
प्रयत्न करेगा । राज्य गांवों में कुटीर उद्योगों को वेयक्तिक अथवा सहकारी 
आधार पर बढ़ाने का प्रयत्न करेगा | क्‍ 

(१०) राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से संग- 
ठित करने का प्रयत्न करेगा ओर गायों, बछुड़ों तथा दुधारू और वाहक ढोरों 
की नस्ल की रक्षा तथा सुधार का, और उनके वध को समाप्त करने का प्रयत्न 
करेगा | [अब उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों म॑ गोवध-निषेध का कानून बन 

रहा है |] द 
..._ सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी उन्नति--तामाजिक और शैक्ष- 
शिक उन्नति सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व निम्मलिखित हैं :-- 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व |» छ८७ 


(१) राज्य जनता के दुबल भागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा 
आदिस जातियों के शिक्षा तथा अथ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से 
उन्नति करेगा ओर सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी 
रक्षा करेगा | 

[हसारे ये करोड़ों भाई चिर काल से उपेक्षित रह हैं, इनकी उन्नति किये 
बिना राष्ट्र का उत्थान नहीं हों सकता ।| 

(२) राज्य देश भर के नागरिकों के लिए. एक समान व्यवद्यार-संहिता 
बनाने का प्रयत्न करेगा । 

[इस समय कुछ कानून तो सब नागरिकों के लिए एक समान रूप से हें, 
ओर कुछ में हिन्द, सुसलमोन आदि का विचार है |] 

(३) राज्य, संविधान लागू होने से १० व की अवधि के अन्दर, १४ 
वर्ष की आयु तक के समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 
व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा | 

[प्रजातन्त्र राज्य के लिए. समस्त नागरिकों को प्रारंभिक शिक्षा होना 
बहुत ही आवश्यक है |] 

(४) राज्य अपने लोगों के आहार-पुष्टितल और जीवनस्तर को ऊँचा 
करने एवं लोगों के स्वास्थ्य-सुधार के कतव्य को अपने प्राथमिक ओर प्रधान 
कतव्यों में से मानेगा | वह उन मादक द्वव्यों तथा सादक ओबधियों के सेवन 
का निषेध करने का प्रयत्न करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हों किन्तु 
चिकित्सा के उद्देश्य से उनका उपयोग किया जा सकेगा । 

[भारत में साधारण नागरिक का खानपान तथा रहन-सहन का दर्जा 
कितना नीचा है और सद्यपान से खासकर मजदूरों को कितनी हानि पहुँच 
रही है, यद स्पष्ट ही है ।] 

(५) राज्य का दायित्व होगा कि बह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐति- 
हासिक अभिरुचि के प्रत्येक स्थान या वस्तु को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय मह 
का घोषित कर दिया हो, दूषित होने, नष्ट होने, स्थानान्तरित किये जाने या 
बाहर भेजे जाने से बचाये | 


व्य्प्ट | भारतीय शासन 


इन स्मारकों व स्थानों तथा वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए कानू: 
बनाने का काय स सद करेगी | ] 


कक 


शसन-सुधार-दो नीति-निदेशक तत्व ऐसे हें, जिनसे शासन का 
स्तर ऊँचा होने में सहायता मिलेगी :--- 

(१) राज्य इस बात का ग्रवत्म करेगा कि ग्राम-पंचायतों का अधिक से 
अ्कति ग्रामों मे सद्घठन दो आर उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान किये जायें, जिनसे 
वे स्वनत्त शासन की इकाइयों के रूप में काये कर सके | 

[अहात्मा गांधी का मत था कि शासन के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
विकेन्द्रीकरण नीति बर्ती जानी चाहिये ओर ग्राग्न-पंचायलों का सद्भठन करके 
ग्रामों को आत्म-निभर बना देना चाहिये |] 

(२) राज्य न्यायपालिका को कार्यकारिणी से प्थक करने का प्रयत्म 
करेगा | द 

[इसका उद्देश्य यद्ट हे कि न्यायाधीश प्रत्येक मामले में सुनवाई स्वतंत्र 
ओर निः्पक्ष रूप से कर सके, उस पर न किसी का दबाव हो ओर न हस्तक्षेप । 
जिला सजिस्ट्रेय ओर उसके नीचे के अधिकारियों को शासन और न्याय दोनों 
प्रकार के अधिकार होने से बहुधा ठीक न्याय नहीं हो पाता |]. 

अन्तराष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति-राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति ओर सुरक्षा की उन्नति के लिए निम्नलिखित बातों का प्रयत्न 
करेगा :--( के ) राष्ट्री के बीच न्याय और सम्मान पूण सम्बन्धों को 
बनाये रखने का, (ख) सज्जठित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्त- 


राष्ट्रीय विधि और स धि-बन्धनों के ग्रति आदर बढ़ाने का, और (ग) अन्त- 
राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का | 


भारत का आदश (“वसुधेव कुटुम्बकम रहा है, वह साम्राज्यवाद और 
शोषण में नहीं, वरन्‌ सहयोग शोर शांति में विश्वास रखता है ओर चाहता 
है कि अंतराष्ट्रीय सड़्घ और वैसनस्व के सब कारण दूर हो जायेँ । महात्मा 
गांधी ने अ्रद्धिता का जो माग दिखाया है, उसी पर चलकर संसार सुखी हो 
सकता हैं। इसी लिए भारत ने सब गुटबन्दियों से अलग रहने और 


राज्य के नीति-निर्देशक तत्व प६ 


वका #/% 


अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को युद्ध के वजाय मध्यस्थता द्वारा निपणने 
का निश्चय किया है 


प्रयक्ष करने 


अीजन->ज 


विशेष वक्‍तव्य--जैसा पहले कहा गया है, ये नीति-निर्देशक तत्व 
राज्य के लिए दिशा-दशक हैं। राज्य का काबूनी नहीं, नेतिक कतव्य है कि 

इनके अनुसार कार्य करे । जिस सीमा तक सझ्छः के राज्य ओर स्थानीय 
संस्थाएँ इनके आदेशों का पालन करेंगी, उसी सीमा तक राज्य मागरिकों की 
हृष्टि में सप्ल समझा जाएगा । 

यह कद्धा जा सकता है कि जब इन तत्वों पर न्यायालय के द्वारा ग्रमल 
नहीं कराया जा सकता तो इनको संविधान में रखने से क्‍या लाभ है | स्मरण 
रहे कि इनके रहने से राज्य के सामने एक आदुश रहता है। लोकंतन्त्र 
में जनमत के अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, कभी एक दल पदारुढ् होता 
है, कभी दूसरा | कोई दल बहुत अनुदार भी हो सकता है, ओर कोई बहुत 
उग्र भी । प्रत्येक दल की सरकार के सासने एक निश्चित आदश रहने से 
शासन की मयांदा बनी रहने ओर एक दम भारी उथल-पुथल न होने में 
सहायता मिलती है | इस प्रकार नीति-निदेशक तत्वों का अपना महत्व 
यथेष्ठ है| द 


नवाँ अध्याय 
निर्वाचन 


जिन व्यक्तियों को जनता चुनेगी, यदि वे सुयोग्य और चरित्रवान 

हुए तो वे इस दोषपूर्ण संविधान से भी भत्नाई कर सक'गे; और यदि 
उनमें ये गुण न हुए तो यह संविधान देश की सहायता न कर सकेगा । 
-- डा० राजेन्द्रअसाद 


लोकतंत्रात्पफ शासन में निर्वाचन का महत्व--भारत एक 
लोकतंत्रात्मक गण-राज्य है | लाकतन्त्र का श्रर्थ है जनता का राज्य | अब 
देश का का शासन जनता की इच्छा के अनुसार होगा लोकतन्त्र को जनता 
द्वारा, जनता के लिए, जनता का राज्य! क॒दा गया है। जनता से अमिप्राय 
कुछ खास व्यक्तियों से नहीं होता, चाहे वे कितने ही उच्च घराने या जाति 
के हों, या कितने ही घनवान या प्रतिष्ठित क्‍यों न हों, वह तो राष्ट्र के सब 
व्यक्तियों की, गाँव वालों की तथा नगर वालों की होती है। जनता की 
भावनाओं, आवश्यकताओं या आकांत्षाओशों की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो £ 
शासन का कार्य निरन्तर चौबीसों घंटे चलता है और यदि समस्त जनता 
केवल इसी कार्य में अपना सब समय दे दे तो राष्ट्र के अन्य विविध कार्य कैसे 
चलें ! लोगों को अपने भोजन-वसत्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो करनी होती है । 

इसलिए यह सोचा गया कि राज्य के प्रत्येक भाग (ग्रास या नगर ) के 
समस्त नागरिक कानून बनाने में योंग देने के बजाय अपना यह अधिकार 
कुछ चुने हुए सज्जनों को दे दें, जो उनकी ओर से आवश्यक कानून बनायें, 
ओर शासन-कार्य करें | ऐसे चुने हुए सज्जन प्रतिनिधि” कहलाने लगे | इस 
प्रकार लोकतन्त्रात्मक शासन में चुनाव या निर्वाचन का महत्व स्पष्ट है| इसे 
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एक प्रकार से उसका प्राण ही कहा जा सकता है | अब लोकतन्त्र या जनतंत्र 
कु हो 6 हम ४ 
का अ्थ है, प्रतिनिधि तंत्र । 


भारत में मताधिकार का विकास-अंग्रेजी शासन में यहाँ बहुत 
समय तक निर्वाचन प्रथा की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ तक कि सन्‌ १६१६ 
से पहले साधारण जनता को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किसी विधान-समा में 
कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न था। उक्त वष के शासन-सुधारों से 
भी कुल जनसख्या के ३ प्रतिशत भाग को ही मत देने का अधिकार मिला 
था | सन्‌ १६३४ में जब प्रांतीय स्वराज की योजना बनी, मताधिकार बढ़ा. 
पर १४ प्रतिशत जनता ही निर्वाचकों की सूची में आयी । 


बालिंग मताधिकार--वतंत्र मारत के नये संविधान ने निर्वाचन के 
सम्बन्ध में क्रांतिकारी कदम उठाया है। उसमें कहा गया है कि लोक-सभा 
तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिए निर्वाचक्र वयस्क या बालिग 
- सताधिकार के आधार पर होंगे; अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक 
है तथा २१ वर्ष से कम आयु का नहीं है, और अ-निवास, चित्त-विकार,. 
अपराध अथवा धअ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अ्रयोग्य नहीं ठहरा 
दिया गया हे, ऐसे किसी भी निर्वाचन के लिए मतदाताओं में अपना नाम 
लिखाने को हकदार होगा । केवल धर्म, मूलवंश ( नस्ल ), जाति, लिंग 
या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक-सूची में शामिल 
किये जाने के लिए अयोग्य न होगा | 

संविधान के श्रन्तगंत प्राप्त अधिकारों के आध्यर पर भारतीय संसद ने 
मतदाताओं के लिए जो अयोग्यताएँ ठहरायी हैं, वे इस प्रकार हैं :-- 

(क) जो भारत का नागरिक न हों, अथवा 

(ख) जो किसी अधिकार-युक्त न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया 
गया हो, अथवा 

(ग) वतमान समय के लिए, किसी भी विधि द्वारा निवाचनों में भ्रष्ट या 
अवेध आचार के आधार पर अयोग्य कर दिया गया हो | द 
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यदि निर्वाचक-सूची बन जाने के पश्चात्‌ भी किसी व्यक्ति पर इनमें से 
कोई अयोग्यता लागू होंगी तो उप्तका नाम निर्वाचक-सूची से निकाल दिया 
जाएगा | द 
छ और भी नियम. ह&, जैसे कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक- 
क्षेत्र की निर्वावक-सूची में अपना नाम नहीं लिखा सकता, ओर न एक 
ही व्यक्ति एक हीक्तेत्र में एक से अधिक बार अपना नाम लिखा सकता 
है। यह आवश्यक है ि क्षेत्र की निर्वाचक-पूवी में उसने अपना 
नास लिखाया है, उस ज्षेत्र में योग्यता-काल में साधारणतया १८० दिन 
से कम न रहा हो ओर योग्यता-तिथि को उसकी आयु २१ वर्ष से कम न हो | 
पहले, पराधोनता-कराल में, यहाँ मतदाता के लिए सम्पत्ति, शिक्षा, आय, 
पद, उपाधि आदि योग्यता आवश्यक थी। संविधान द्वारा इस प्रकार के सब 
अप्रजातांत्रिक बन्धरनों को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय जनता ने 
वयस्क सताधिकार, बिना विशेष प्रयज्ञ पा लिया है, जब की यूरोप अमरीका 
आदि के उन्नत देशों को इसके लिए अनेक शान्दोलन करने पड़े ओर इस 
'ससय भी वहाँ कई देशों में स्त्रियों की यह अधिकार यथेष्ट प्राप्त नहीं है | 
इंगलड म॑ स्त्रियों को दोषकालीन संघष के बाद यह सन्‌ १६२८ में जाकर 
मिला । भारतीय नारियों ने इसे पुरुषों के साथ ही आसानी से पा लिया है। 


स'युक्त निर्वाचन; कुछ अपवाद--तये संविधान में साम्प्रदायिक 
निवांचन प्रणाली भी समाप्त कर दी गयी, जो राष्ट्रीयता की घातक थी | देश 
के नागरिक अब भारतीय संघ के नागरिक होने के नाते मतदान करेंगे, ढिन्दू 
और मुसलमान होने के नाते नहीं । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 
एक निवाचन-नामावज्ञी होगी ओर सब निर्वाचन संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली के 
अनुसार होंगे | पंरन्‍्ठ अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा एंग्लो-इन्डियनों 
आदि अज्य-संख्यकों के लिए कुछ स्थान लॉकसभा में, उनकी जनसंख्या के 
आधार पर, सुरक्षित रखे गये हैं | 


(7 


एग्लो-इन्डियनों के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि यदि राष्ट्रपति यह 
अनुभव करे कि इस समुदाय को लोकसमा में यथेट्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो 
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सका है तो वह इस समुदाय में से दो सदस्य तक सनोनीत कर सकेगा, इससे 
अधिक नहीं | | 

स्वायत्त राज्यों के विधान-मण्डल म॑ अनुपूचित जातियों और जन- 
जातियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं। राज्यों की विधान-सभाओं में इनका 
प्रतिनिधित्व उनकी जन-संख्या,. तथा राज्यों की विधान-समाओ्रों की कुल 
सद्स्य-संख्या, के अनुपात से होगा। यदि किसी राज्य के राज्यपाल या 
राजप्रसुख का यह मत हो कि उस राज्य की विधान-सभा में एंग्लो-इन्डियन 
समुदाय का पर्यात् प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उचित संख्या में उस समुदाय 
के सदस्य मनोनीत कर सकेगा | 

अनुसूचित जातियों व जनजातियों एवं एंग्लों-इन्डियनों को इस प्रकार के 
जो विशेष संरक्षण प्रदान किये गये हैं, वे संविधान लागू होने के १० वर्ष 
तक ( २६ जनवरी १६६० तक ) ही लागू होंगे | द 

निर्वाचन-कमीशन्‌-संविधान के अंतर्गत एक निर्वाचन-कस्मीशन की 


व्यवस्था की गयी है । इसका कार्य संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल 


अर. 


के लिए, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर्दों के लिए निर्वाचक-नामावली 
तैयार करना, ओर सब निर्वाचनों का संचालन करना होगा | निर्वाचनों में 
जो झगड़े या विवादग्रस्त प्रश्न उपस्थित होंगे, उनका निशणुय करने के लिए 
यह कमीशन पंच-अ्रदालतों को नियुक्ति करेना | इस कमीशन में एक मुख्य 
कमिश्नर ओर आवश्यकतानुसार अन्य कमिश्नर होंगे । इनकी नियुक्ति, संसद 
द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार, राष्ट्रपति करेगा। राज्यों के विधान-मंडलों 
के चुनाव में निर्वाचन-कमिश्नरों को सहायता ग्रदान करने के लिए प्रादेशिक 
कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा । 


निर्वाचन-कमिश्नरों की सेवा आदि के सम्बन्ध में नियम बनाने का 
अधिकार राष्ट्रपति को है, परन्तु वह सुख्य निवाचन-कमिश्नर को उसा दशा 
में, तथा उसी रीति से हटा सकेगा, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 
हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन-कमिश्नर सुख्य निवाचन-कमिश्नर के पतसश 
बिना, अपने-अपने पद से नहीं हटाये जा सकेंगे | 
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निर्वाचक-सूची --संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान- 
मण्डल के एकया दोनों सदनों के निर्वाचन के वास्ते प्रत्येक प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावलि होगी। कोई भी 
व्यक्ति धर्म, मूलबंश ( नस्ल ), जाति, लिंग के आथार पर ऐसी नामावलि में 
सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र न होगा और ऐसे किसी निवांचनन्त्षेत्र 
के लिए किसी विशेष ॒निर्वाचक-नामावल्लि में सम्मिलित किये जाने का दावा 
-न करेगा | द 

उपयंक्त नियमों को ध्यान में रखकर प्रत्येक निर्वाचन के अवसर पर देश 
में संसद, तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्वाचक सूचियाँ बनायी जाती 
हैं। प्रत्येक नागरिक को, जो पहले बताये हुए नियमों के अनुसार मतदाता हो 
सकता है, चादिए कि वह अपना नास सूची में देख ले; यदि उसका नाम 
सूची में न हों तो समुचित समय पर आपत्ति उठा कर उससे अपना नास 
दुज करा ले | 

निर्वाचन-चेत्रों का विभाजन--निर्वाचन-त्तेत्रों के विभाजन सम्बन्धी 
कानून बनाने का अधिकार संसद को है। प्रत्येक राज्य को भी अपने विधान- 
मंडल के निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसे विषयों सम्बन्धी नियम बनाने का 
अधिकार होगा, जिनके सम्बन्ध में संसद ने विधि द्वारा कुछ नियम न बनाये 
हों । राज्य या संसद द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी बनायी हुई विधि के सम्बन्ध में, 
जिनके अन्तगत निर्वाचन-स्षेत्रों की सीमा निश्चित करना या निर्वाचन क्षेत्रों 
के स्थान बाँटना है, किसी न्‍्यायलय में कोई आपत्ति न की जा सकेगी । 

हमारे देश में गआथिक, सामाजिक आ्रादि कई प्रकार की विभिन्नताएँ हैं | 
इसलिए प्रत्येक निर्वाचन-त्तेत्र की सीमा निर्धारित करते हुए इन दृष्टियों से 
विवार किया जाना जरूरी है :---१--अ्रथिक हित, २--देदाती ओर शहरी 
हित, ३--भाषा, रहनसहन और संस्कृति की एकता, ४--भोंगोलिक एकता 
५--शासकीय सुविधाएँ | इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत कठिन है । 
निवांचन-त्षेत्र-निर्धारण समिति के यथेष्ट सावधान रहने पर भी इस विषय में 
कुछ गलतियाँ होनी सम्भव है | इसलिए आवश्यक है कि ये इस सम्बन्ध में 
सावजनिक कार्यक्रताओं से परामश लेते हुए काम करें | 
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मताधिकार का उपयोगू--संविधान द्वारा वयस्क सताधिकार की 
व्यवस्था होने से सब-साधारण जनता को राजनैतिक शक्ति प्राप्त हो गयी है, 
'पर इसका लाभ तभी है, जब इसका यथेष्ट उपयोग हो | प्रत्येक मतदाता को 
चाहिए कि उसे विधान-सभा के निर्माण में भाग लेने का जो कार्य सोंपा 
गया है, उसे वह अपना मत देकर पूरा करे । भारत में बहुत से मतदाता या 
निर्वावक निर्वाचन के समय मत देने के लिए जाते ही नहीं । जनता की 
राजनैतिक विषयों में उपेक्षा चिन्तनीय है। मताधिकारियों को मत देकर 
अपने कतव्य का पालन करना चाहिए । 


निवांचन निष्पक्ष हो-मताधिकार के उपयोग होने के समान, वरन्‌ 
उससे भी अधिक महत्व का विषय यह है कि निर्वाचन निष्पक्ष हो, ओर मत 
योग्य उम्मेद्वार को ही दिये जाएँ। प्रायः जिस दल ( पार्टो ) का शासन 
होता है, उसी दल के उम्मेद्वारों की ओर सरकारी कर्मचारियों का कुकाव 
छुआ करता है; वे उनके साथ कुछ रियायतें करने तथा उन्हें कुछ सुविधाएँ 
देने की सोचा करते हैं ।यदह अनुचित है | चुनाव-अधिकारियों को चाहिए. 
कि निर्भय होकर अपना कतंव्य पालन करें | कोई दल जीते या कोई दज्ञ 
हारे, उन्हें इसकी चिन्ता न करनी चाहिए | वे किसी नागरिक को यह कहने 
का अवसर न दे कि चुनाव में अधिकारियों ने मतदाताओं पर अनुचित 
ग्रभाव या दबाव ढाला | 


नागरिकों का कतेव्य इस प्रसद् म॑ अधिकारियों की तरह, जनता 
का भी बहुत उत्तरदायित्व है । कुछ राजनैतिक दल, उम्मेदवार या उनके 
एजेंट निर्वाचककों से जाति, धर्म (सम्प्रदाय) आदि के नाम पर अपील करते 
हैं, उन्हें आर्थिक या अन्य प्रलोमन देते हैं, ओर मारपीट करने या अन्य हानि 
पहुँचाने का डर दिखाते हैं । कुछ लोग तो इन निनन्‍्दुनीय कार्मों पर ऐसे उतर 
आते हैं कि निर्वाचन शांति-पूवक नहीं होने पाते । नागरिकों को चाहिये कि 
सतदाताओं के अपने अधिकार का उपयोग करने में किसी प्रकार बाधक न 
हों, ओर उन्हें मरसक सहायता दें। 


६६ .. भारतीय शासन 


आजकल राज्यों के बड़े होने के कारण निर्त्राचनन्‍त्षेत्र भी बड़े-बड़े होते 
हैं। भारत के राज्यों की विधान-समा्श्रों के चुनाव के लिए एक-एक निर्वाचन 
क्षेत्र में चालीस हजार से पचास हजार तक निर्वाचक होंगे ओर केंद्रीय विधान 
सभा (लोकसभा) के लिए तो ४ लाख तक होंगे |#ऐसी दशा में यह आशंका 
रहती है कि मतदाता, उम्मेदवार की योग्यता को जाने बिना ही, केवल प्रचार 
से प्रमावित होकर अपना मत दे | प्रचार में ऐसे खर्चीले ढक्ग॒ काम में आने : 
लगे हैं कि जिन व्यक्तियों तथा राजनैतिक दलों के पास धन तथा आने-जाने 
के साधन अधिक होते हैं, उनकी ही जीत की आशा अधिक होतो है। प्रायः 
उम्मेंदवार और राजनैतिक दुल चुनाव के समय जनता के सामने झूठे वायदे 
करते ओर 'सब्ज बाग! दिखाया करते हैं | इन बातों में कोई सार नहीं होता 
ये तो सतदाताओं को फेंसाने की चाले होती हैं। निवावर्कों को इनसे सतक 
रहना और खूब सोच समझ कर मत देना चाहिए | 


मतदाताओं का उत्तरदायित्व --मतदाता की गलती से अयोग्य व्यक्ति. 
.. विधान-सभा का सदस्य चुना जा सकता है| इसका दुष्परिणास सब नागरिकों 
को कई वष (अगले निर्वाचन) तक झुगतना पड़ता है | इस प्रकार सतंदाता 
पर यह उत्तरदायित्व है कि वह योग्य उम्मेदवार को ही मत दे; योग्य का 
अर्थ यद कि वह विधान-सभा में अपना कतव्य अच्छी तरह पालन कर सके, 
किसी विप्रय पर विचार करते समय उसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक या स्वाथ- 
सय न हो, उसमें लोकसेवा की भावना हो । बहुत से सतदाता अपने यार- 
दोस्त, या अपनी जाति।बिरादरी या सम्प्रदाय वाले-उम्मेदवार को मत दे देते 
हैं; केन्द्रीय निर्वाचन में अपने राज्यों के उम्मेदवार को, ओर राज्य सम्बन्धी 
निर्वाचन में अपने जिले के उम्मेदवार की, सफलता चाहते हैं। भावों की. 
सी संकीणता का परित्याग किया जाना चाहिए । 
६8 निवांचन क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उतनी ही वहाँ गन्दगी, बेईमानी 
अधष्टाचार आंधिक होगा | इससे बचने के ज्िए परोक्ष निवाचन अपनाना 
चाहिए | दाखए हमारा राजब्यवस्था, सर्वादिय दृष्टि से? | 
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मतदाताओं को शिक्ञा--लोकतंत्र की सफलता बहुत-कुछ नागरिकों 
की योग्यता पर निभर है। इसके लिए साक्षरता ही काफी नहीं है, हसारें 
नागरिकों को यथेष्ट राजनैतिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। इस ओर अभी 
बहुत कम ध्यान दिया जाता है। निर्वाचन-सम्बन्धी शिक्षा का कार्य कुछ 
व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने ऊपर विशेष रूप से लेना चाहिए, वे बारहों 
महीने लेखों, भाषणों, ट्रेक्यों तथा ग्रन्थों द्वारा इस कार्य को करती रहें ॥ 
अच्छा हों, प्रत्येक गाँव या ग्रास-समूद में तथा प्रत्येक नगर में एक-एक 
निर्वांचक-सभा की स्थापना हों। इन सभाओं का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्र के 
निर्वाचर्कों में नागरिक समस्याओं और आवश्यकताओं को जातिगत या 
साम्प्रदायिक दृष्ट से न देखकर, उनके सम्बन्ध में विशुद्ध नागरिक दश्टिकोण 
रखने की प्रवृत्ति बढ़ाना, होना चाहिए। यह कार्य बहुत-कुछ सौंखिक या 
जबांनी तोर से मी हो सकता है। खासकर जब कि भारतवष में ब्रियासी 
फीसदी आदमी लिखना-पढ़ना नहीं जानते, यहाँ निर्वाचरकों की शिक्षा के लिए 
व्याख्यान, उपदेश, कथा कहानी, ओर शिक्षाप्रद प्रहसन, नाटक, सिनेसाः 
आदि का विशेष उपयोग होना चाहिए । 


मतदान पद्धति; एकल संक्रमणीय सता--अब मत. देने की 
पद्धति के सम्बन्ध में विचार करें। समय-समय पर कई. प्रकार की चुनाव- 
प्रणालियों का आविष्कार और चलन हुआ | यहाँ हम 'एकल संक्रमणीय मत; - 
: प्रणाली! का परिचय देते हैं, जो नये संविधान में राष्ट्रपति ओर राज्यपरिषद्‌ 
के चुनाव के लिए निर्धारित की गयो है। इस प्रणाली:के अनुसार प्रत्येक 
_ मतदाता को यह सूचित्त करने का अवसर दिया जाता है कि वह सब उम्मेद्‌- 
बारें में, सबसे अधिक किसे पसन्द करता है; और उससे-कम किसे; ओर इसी 
प्रकार तीसरे ओर चौथे आदि नम्बर पर किसे पसन्द करता हैं ॥: जिस उम्मेदु- 
वार को वह सबसे अधिक पसन्द करता हैं, उसके नासः के आगे १! लिख 
देता है; जिस उम्मेदवार को वह दूसरे नम्बर पर पसन्द्‌ करता है,.अथांत शेष; 
उम्मेंद्‌वारों में से जिसे वह संब्रसे अधिक पसन्द करता: है,. उसके नाम के आगे: 
“२? लिख देता है | इसी प्रकार मतदाता “३१, “४१, संख्या उन उम्मेदवारों, के. 

हे 
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नाम के सामने लिख देता है, जिन्हें वह इस क्रम से पसन्द करता है। इस 
प्रकार मतदाता यह सूचित कर सकता है कि सव-प्रथम उसके मत का उपयोग 
किस उम्मेद्‌वार के लिए हो, ओर यदि उस उम्मेद्‌वार को उसके मत की 
आवश्यकता न हों ( वह उम्मेदवार अन्य मतदाताओं के मत्रों से ही चुन 
लिया जाय ) तो उस मत का उपयोग किस दूसरे उम्मेदवार के लिए हो और 
यदि दूसरे उम्मेदवार को भी उस सत की जरूरत न हो तो किस तीसरे या 
चौथे उम्मेदबार के लिए उसका उपयोग किया जाय | 

. उम्मेदवारों की सफलता का दिसाब लगाने के लिए पहले यह देखा जाता 
है कि किसी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने सर्तों की आवश्यकता है। स्तों 
की इस संख्या को 'कोटा?, पर्याप्त संख्या, या आनुपातिक भाग' कहते हैं । 
इसे समझने के लिए कल्पना करो, किसी निर्वांचन-क्षेत्र से दो उम्मेदवारों को 
चुना जाना है और वह्दाँ सौ मतदाता हैं तो जिन उम्मेदवारों को ३४-३४ 
मत मिल जाएँगे, वे सकल हो जाएँगे; क्योंकि तीसरे को यदि शेष सब मत 
भी मिल जाएँ. तो उसके प्राप्त मर्तों की संडया अधिकं-से-अधिक ३२ होगी। 
दशा में प्राप्त संख्या कुल मतों की तिहाई अर्थात्‌ ३३ से एक अधिक है । 
निदान, कुल मर्तों को निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में एक 
जोड़ कर, उससे भाग देने से, तथा भजनफल में एक जोड़ देने से 'पर्यांत 
पंख्या? मालूम हों जाती है । 4. द 
. इस बांत को सूत्रा रूप में इस प्रकार कह सकते हैं ;-- 

ह ः सत संख्या 

पर्यात संख्या +5४-.........0.......-.+-----्- १ 
हा प्रातानांघ सख्या न॑ १ " ह 
जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के इतने मत प्राप्त कर लेते हैं, जो पययाप्त 

संख्या के समान या उससे अधिक हों, वे निर्वाचित घोषित कर दिये जाते 
. हैं। इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने सत पर्यात संख्या से अधिक होते हैं, 
उन्हें 'सरप्लस” अथवा फाजिल या अतिरिक्त मत कहा जाता है। यह मत 
अपर्यात्त संख्या: के मत वाले उम्मेदवारों में, ( दूसरी पसन्द के हिसाब से ) 
बाँटे जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्मेदवार निर्वाचित 
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नहीं होते तो पर्याप्त संख्या से कम मत वाले उम्मेदवारों में से जिसके सत सब 
से कम होते हैं, उसे असफल घोषित करके, उसके प्राप्त म्तों का उपयोग उन 
उम्मेद॒वारों के लिए. किया जाता है, जिनके लिए वे मत दूसरी पसन्द में रखे 
गये हों | यह क्रिया उस समय तक होती रहती है, जब तक कि जितने प्रति- 
निधियों को निर्वाचित करना है, उतने निर्वाचित न हो जाएँ | द 

इस प्रणाली में यह लाभ रहता हैं कि मतदाता का कोई मत व्यथ नहीं 
जाता, अर्थात्‌ ऐसा नहीं होता कि उसका उपयोग न हो; और, वह मत किसी 
ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिलता, जिसे उसकी आवश्यकता न हो | 

उम्मेद्वार की योग्यता; डा० भगवानदास का सत--श्राध्लनिक लोक- 
तंत्रों के संविधान में एक बड़ा दोष यह होता है कि उनमें उम्मेद्‌वार की यथेष्ट 
योग्यता निर्धारित नहीं की जाती | हम यह आशा लगाये हुए थे कि भारत 
के नये संविधान में यह अभाव नहीं रहेगा | खेद है कि यह आशा पूरी नहीं 
हुई । राष्ट्रति डा० राजेन्द्रप्रसादु ने भी इस बात पर दुख प्रगट किया है कि 
संविधान में विधान-सभा के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार की उच्च 
योग्यता का आग्रह नहीं किया गया । 

सुप्रसिद्ध विचारक डा० भगवानदास का बहुत समय से यह सत रहा. 
है कि-- द 

- उम्मेद॒वार में निम्नलिखित योग्यता ( गुण ) होनी चाहिए :--- 

( के ) समाज के इन चार मुख्य धर्मों ( कार्यों ) में से किसी एक का 
वह विशिष्ट अनुभवी हो--( १) ज्ञान विज्ञान, ( २) शासन-कार्य ( स्त्ां 
. और प्रबन्ध कर्म ) (३ ) घन धान्योत्यादन अर्थात्‌ कृषि, शिल्प, वाशिज्य- 
व्यापारादि, ( ४ ) शरीर-श्रम ( मजदूरी )। 

( ख ) सामाजिक जीवन के किसी विभांग में उसने अच्छा कास किया 
हो, और सदूबुद्धि ( ईमानदारी, नेकनीयती ) और लोक-हितैषिता का सुय्श 
कमाया हो । 

( ग ) उसे इतना अवकाश हो कि धम्म-सभा ( विधान-सभा ) के काम 
को अच्छी तंरह कर सके ओर जीविका साधन अथवा धन-संचय के कार्यों 
से निवृत्त हो चुका हो, पर ऐसी निवृत्ति अनिवाय न हो । 
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“पर्म-सभा ( विधान-सभा ) के किसी सदस्य को कोई नकदी पुरस्कार 
या वेतन, सभा का काम करने के बदले में न दिया जाय पर उस कार्य के 
लिए. उसका जो कुछ विशेष व्यय हो--यथा सफर-खच, मकान का किराया. 
आदि--वह सब उसको सरकारी खजाने से, राष्ट्र-कोष से दिया जाए, ओर 
विशेष सम्मान के चिह्न भी उसको दिये जाएँ ।” | 

विशेष वक्तव्य---मही व्यवस्था उत्तम है कि कोई व्यक्ति न तो स्वयं 
किसी संस्था का सदस्य होने के लिए उम्मेदवर बने, ओर न अपने पक्ष में 
मत माँगने के लिए. स्वयं अ्रथवा अपने एजंटों द्वारा मतदाताओं के दरवाजे 
खटखटाए] यदि बहुत से निर्वांचक उससे उम्मेदबार होने की प्राथना करे 
तो वह उम्मेदवार होना स्वीकार कर ले और जनता को यह सूचित कर दे 
कि यदि मेरा निर्वांचन हो जायगा तो मैं इस कार्य-भार को स्वीकार कर छूँगा । 
इस प्रकार कार्य होने लगे तो निर्वाचन-आ्रान्दोलन बहुत सुधर जाए ओर 
इसकी बहुत सी खराबियाँ दूर हो जाएँ।.. 

हि रा आटा 

पहला लोकतन्‍्त्रीय निर्वाचन--सन्‌ १६४१-४२ में मारत का पहला 
. आम चुँंचाव संसार भर के इतिहास में सबसे बडा प्रयोग था | उसमें १७ 
करोड़ ६० लाख मतदाताओं को, २२ राज्य-विधान सभाओं के लिए 
१७ हजार उम्मेदवारों में से ३२७८, और लोक॑सभा के लिए ४८६ प्रतिनिधि 
चुनने ये । ये चुनांव साढ़े तीन माह में पूरे हुए। इनके संचालन में लगभग 
५ लाख ६० हजार कार्यकर्ता लगें। देश भर में २४ हजार मतदान-केन्द्र थे 

.. विषारन-सभाओं ,के चुनाव में लगभग १० करोड़ ३४ लाख ६२ हजार, 
तथा संसद के चुनाव में १० करोड़ ७५ लाख ७८ हजार निर्वांचकों ने मत 
दिया । मतदान हिमांचल प्रदेश जैसे यातायात की कठिनाइयों वाले भाग 
में २० प्रतिशत से लेकर त्रावशकोर जेसे साक्षर भागों में ७० प्रतिशत 
तक रहा | 


दसवा अध्याय 


राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति 


राष्ट्रपति राज्य का ग्रधान हे, कार्यपालिका का नहीं; वह राज्य 
का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं । 
--डा० भीमराव अम्बेडकर 


नये संविधान सम्बन्धी साधारण बातों का विचार कर चुकने पर अब 
हम शासन सम्बन्धी विषयों का ब्योरेवार वशुन करते हैं। सड् का सर्वोच्च 
अधिकारी उसका राष्ट्रपति है। 

राष्ट्रपति का निवाचन>-राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसके चुनाव 
की पद्धति कुछ जडिल है, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । उसका 
निर्वाचन एक ऐसा निर्वांचक-मंडल करेगा, जिसमें दो प्रकार के सदस्य 
गे 5६२० 

( के ) संसद के दोनों सद॑नों के निर्वाचित सदस्य | 

( ख ) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य | 

[ संसद ओर विधान-सभाओं के नामजद सदस्यों को निर्वाचन में मत 
देने का अधिकार नहीं होगा । ] 

निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा; और मत- 
गणना में एकल संक्रमणीय मत पद्धति काम्र में लायी- जाएगी | ( यह 
पद्धति पिछले अध्याय में समझायी जा चुकी है.) । निर्वाचन में विविध 
राज्यों के प्रतिनिधित्व में यथा-सम्मव एकरूपता रखने की व्यवस्था की 
गयी है | इसी प्रकार संसद्‌ के सदस्यों के कुल मत राज्यों की विधान- 
सभाओं के सदस्यों के कुल मतों के बराबर होंगे। इस बात के लिए एक 
विशेष रीति निर्धारित की गयी है। उसमें प्रत्येक राज्य की जनसंखः 


श्ग्र. .. भारतीय शासन 


लिहाज रखा गया है; कुछ राज्यों में एक-एक सदस्य निर्वाचक सो-सो से भी 
अधिक सत देगा । 

एक उदाहरणु---इस प्रणाली के अनुसार किसी राज्य की विधान-समा 
का एक-एक सदस्य कितने मत देगा, यह इस प्रकार मालूम होगा--राज्य 
की जनसंख्या को विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों की स ख्या से भाग दिया * 
जाएगा, ओर भागऊल को १००० से भाग दिया जाएगा। अब जो मागफल 
आयेगा, उतने ही मत प्रत्येक सदस्य के माने जाएँगे। उदाहरण के लिए 
उत्तरप्रदेश में जनसंख्या ६,१६,२०,००० है ओर विधान-सभा के संदस्य 
४३० हैं | जम्नसंख्या में ४३० का, ओर एक हजार का भाग देने से पूण अंक 
१४३ आता है ( यदि शेष आधे से कम हो तो छोड़ दिया जाता है, ओर 
अगर आधा या आधे से अधिक हो तो उसे पूरा गिन लिया जाता है ) इस 
प्रकार उत्तरप्रदेश की विधान-सभा का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के चुनांव में 
१४३ सत॑ देगा। इसी प्रकार अन्य राज्यों के सम्बन्ध में विचार किया जा _ 
सकता है। अब राज्यों की विधानं-सभाओं के निर्वाचित संदस्यों की जो कुल 
मत-संख्या होगी, उसमें संसद के दोनों सदनों के निवांचित सदस्यों की संख्या 
का. भाग दिया जाएगा। जो भागफल होगा, उतने मत संसंद का एक-एक 
सदस्य-देगा। द 
... इस जटिल पद्धति के अपनाए जाने के कारणु--मारतीय संविधान 
में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को इतना जटिल और पेचीदा बना देने 
के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 

भारतीय सद्ठ के राज्यों के ज्षेत्रल ओर जनसंख्या में भारी विभिन्नता 
है | उदाहरणु-स्वरूप उत्तरप्रदेश की जनस ख्या ६ करोड़ से अधिक है तो 
प्रध्यभारत की ८० लाख के ही लगभग । ऐसी स्थिति में राज्यों को निर्वाचन 
में समगप्रतिनिधित्व, अथवा . राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों को बराबर 
सत देने, का अधिकार देना अंन्याय-मूलक था। उपरोक्त समस्या को हलः 
करने के लिए. दो साधनों का प्रयोग किया गया है। प्रथम तो राष्ट्रपति के 
निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से सापसान यानी जनसंख्या 
के आधार पर होगा। इस कार बड़े राज्य की विधान-सभा के सदस्य को 
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छोटे राज्य की विधान-सभा के सदस्य से अधिक मत देने का अधिकार होगा. 
क्योंकि वह छोटे राज्य की विधान-सभा के सदस्य के मुकाबले में अधिक जन- 
संख्या का प्रतिनिधित्व करता हे | 


दूसरी बात यह है कि समस्त राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों के 

सर्तों की संख्या का योग संसद के दोनों सदनों के सद॒रुयों की मतनसंख्या के 
योग के बराबर होगा | उदाहरण के तोर पर यदि समस्त राज्यों की विधान- 
सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में ३००,६०० मत देंगे तो संसद के 
सदस्यों के मत की स ख्या मी इतनी ही होगी । इस भाँति राष्ट्रपति के निर्वा- 
चन में संसद के सदस्यों और राज्यों के विधान-समाओं के सदस्यों की शक्ति 
बराबर है; और दोनों प्रकार के निर्वांचकों से प्राप्त मतों को जोड़कर राष्ट्रपति 
के निर्वाचन का फल निकाला जाता है| 

कुछ राजनीतिज्ञों का, जिसमें प्रोफेसर शाह का नाम मुख्य है, मत था 
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से न होकर प्रत्यक्ष सता- 
घिकार के आधार पर होना चाहिए । परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण 
उनका सत स्वीकार न किया जा सका | भारत में प्रोढ़ मताधिकार होने से . 
यहाँ मतदाता लगभग अठारहद करोड़ हैं। इतने व्यक्तियों के सतदान की व्य- 
 वस्था करना कुछ सरल कार्य नहीं है ! इसके अतिरिक्त राष्ट्रति केवल वैधा- 
निक प्रधान है, उपका निर्वाचन परोक्ष होने से कोई विशेष सैद्धान्तिक हानि भी 
नहीं मानी जाती 


[ संविधान २६ जनवरी १६४० से प्रयोग में आया | उसके अनुसार 
संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान-सभाओं का सन्नठन सन्‌ 
१६५२ में हुआ । इस अन्तर्कालीन अवधि यानी नवीन निर्वाचन होने तक के 
लिए राष्ट्गात चुननें का अधिकार तत्कालीन संसद को दिया गया था; उसने 
डा० राजेन्द्रपसाद को चुना था | सन्‌ १६५२ के चुनाव से भी ये ही राष्ट्रपति 
चुनें गये | ] 

राष्ट्रपति निवोचित होने के लिए योग्यता-राष्ट्रपति निर्वाचित 
होने के लिए. उम्मेवार के लिए आवश्यक है कि (१) वह भारत का नागरिक 


हो (२) पेंतीस वर्ष की आयु प्री कर चुका हों और (३) लोकसमा का सदस्य 
निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके साथ ही यह भी आवश्यक 
होगा कि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी ऐसे स्था- 
नीय या अन्य अधिकारी के अधीन, जिस पर इन सरकारों में किसी का भी 
मियंत्रण हो, कोई लाभ का पद्‌ अदण न करता हो । सझ्ठ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्र- 
पति, किसी राज्य के राज्यपाल (गवनर) या राजप्रमुख, सट्ठ अथवा किसी 
सज्य के मंत्री पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू न होगा। ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पद्‌ 
के लिए खड़े हो सकेंगे | 8 द 

राष्ट्रपति निवांचित होने वाला व्यक्ति संसद के क्रिसी सदन का या किसी 
राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं रह सकेगा | यदि निर्वाचन से पृव कोई 
व्यक्ति इनमें से किसी का सदस्य था तो निवांचित होने की तिथि से उसकी 
सदस्यता समास्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य किसी आशिक 
सलाम का पद ग्रहण नहीं कर सकेगा ।_ यह प्रतिबन्ध इस लिए रखा गया है 
कि राष्ट्रपति पर देश के पंजीपति आदि अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपना 
अभाव न डाल सके । ] रा 
.. जो व्यक्ति राष्ट्रति है अथवा रह चुका हे, वह इस पद के लिए पुनः 
किंतन का | ही बार निर्वाचित्र हो सकेगा | इस व्यवस्था में:साधारण दृष्टि से कोई 
ष प्रतीत नहीं होता, तथापि इस से तानाशाही की उत्पत्ति हो सकती है | 
अच्छा होता, जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रह चुके, उसे दुबारा यह पद मिलने 
की व्यवस्था न होकर, दूसरे ही योग्य व्यक्तियों को इस पद की प्राप्ति का 
अधिक अवसर दिया जाता । ] ह 














राष्ट्रपांत का वतन, भचा तथा शपथ “रद््रपाव का मासिक वेतन 
३०,००० *० होगा |$ इसके अतिरिक्त उसे राज्य की ओर से रहने के 


| आड 





लिए. निवास-स्थान निश्शुल्क दिया जायगा। राष्ट्रति को भत्ते आदि की 
सुविधाएँ उस प्रकार की दी जायँगी जैसा कि संसद विधि द्वारा निश्चित 





88 राष्ट्रति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इसमें कमी करके ६००० र० मासिक 
ल्लेना स्वीकार फिया है। 
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करे | संसद के इस विषय की विधि निर्माण करने से पूब तक राष्ट्रपति को वे 
सब सुविधाएँ आदि प्रदान की जाएँगी, जो पहले गवनर जनरल को दी 


_ जाती रही थीं | राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ उसके कार्यकाल 


में घटायी नहीं जा सकगी 

राष्ट्रति अपना पद्‌ ग्रहण करने से पूव भारत के मुख्य न्यायाधिपति 
के सामने निर्धारित रूप में शपथ ग्रहण करके उस पर हस्ताक्षर करेगा । 
शपथ का आशय येह होगा कि मैं अपनी पण योग्यता से संविधान और 
विधि की रक्षा करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में 
निरत रहूँगा । 


राष्ट्रपति का कार्यकाल (पदावाध)-शाथारण दशा मे राष्ट्रति का 
काययेकाल उसके पदुग्रहणा की तिथि से पाँच व का होगा। इसमे निम्न- 


लिखित दशाओं में अन्तर भी पड़ सकता हे 
(क) राष्ट्रपति पाँच वष की अवधि के अन्दर त्यागपत्र देकर अपने पद से 


हट सकता है। इस प्रकार का त्यागपत्र वह उपराष््थति को संबोधित करके 


आर उस पर अपने हस्ताक्षर करके देगा | उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र को सूचना 


लोकसभा के अध्यक्ष को देगा | 


( ख ) यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर पाँच वष 


की अवधि के अन्तगत ही महाभियोग लगाकर उसे पद से हृटाया जा 


सकता है | सहाभियोग लगाने का अधिकार संसद के किसी भी सदन 


को है। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगायेंगा, उसे इस आशय के 


संकल्प को उपस्थित करने के १४ दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी और 
उस सूचना पर सदन के कम-से-क्रम चौथाई सदस्यों के सहसति-सूचक 
हस्ताक्षर होंगे। जब संकल्प को सदन के दो-तिहाई से अधिक सदस्य मत- 
अदान करके पास कर देंगे तो वह दूसरे सदन में जाँच और अनुसंघान के 
लिए. भेज दिया जायगा | राष्ट्रति' को स्वयं या उसके प्रतिनिधि को इस 
अनुसंधान में उपस्थित रहने का अधिकार होगा | यदि इस सदन में दोषारोप 
को सिद्ध करने वाला संकल्प दो-तिहाई बहुमत से पास हो जाय तो राष्ट्रपति 


उसी तिथि से अपने पद से अपदस्थ समझा जायगा । महामियोग सम्बन्धी, 
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संसद्‌ के निशय की अपील किसी भी न्यायालय में न हो सकेगी और 
राष्ट्रति के कार्य-काल समाप्त होने से पूव ही नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर 
लिया जायगा | द क्‍ 

यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र ग्रथवा उस पर महाभियोग 
साबित होने पर, कायकाल' को सम्माप्ति के पूव ही उसका स्थान रिक्त हो 
जाए तो जल्दी से जल्दी, छुः मास के अन्दर ही, नया राष्ट्रपति निर्वाचित 
कर लिया जाएगा ओर उसका कार्यकाल पाँच वष होगा | जब तक नवीन 
राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करेगा | 

(ग ) राष्ट्रपति की मत्यु से उसका पद रिक्त हो सकता है | 

(घर ) राष्ट्रपति अपने पद पर, अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी 
उस ससय तक बना रहेगा जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी उसका 
पद ग्रहण नहीं कर लेता  ा 


पति के अधिकरार--संप्तार के समस्त संघ-शासन प्रणाली वाले 

देशों के प्रधानों की तुलना में मारतीय संघ के राष्ट्रपति के अधिकारों का. 
क्षेत्र कहीं अधिक है। ये अधिकार दो प्रकार के हैं :--देश की साधारण 
. स्थिति में, और संकट काल' में । साधारण स्थिति सम्बन्धी अधिकारों के 
: पाँच भेद्‌ किये जा सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को कुल मिलाकर निम्न- 
लिखित छुह प्रकार के अधिकार हैं--- 

१--कार्यपालिका सम्बन्धी अर्थात्‌ शासन सम्बन्धी अधिकार | 

२--विधायनी शक्ति अर्थात्‌ कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार | 

३--वित्तीय अर्थात्‌ अर्थ सम्बन्धी अधिकार । 

४--त्याय सम्बन्धी अधिकार । 

५--विशेषाधिकार | 

६--संकटकालीन अधिकार .] 


(१) कायेपालिका सम्बन्धी अधिकार--संत्र की कार्यपालिका 
शक्ति राष्ट्रपति में होगी; इस शक्ति केक्षेत्र में वे समस्त विषय होंगे, जिनके 
सम्बन्ध में संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार है; उसे ऐसे अधिकार 
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भी होंगे जो भारत सरकार को किसी संधि या समभोते के आधार प्राप्त हुए _ 
हैँ । राष्ट्रपति देश की समस्त सेनाओं का प्रधान है और इस नाते उसे युद्ध 
की घोषणा करने और सन्धि करने का भी अधिकार है | राष्ट्रपति देश का 
शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए. नियम निर्माण करेगा ओर मत्त्रियों 
के कार्य का विभाजन करेगा । संघ के कार्यपालिका सम्बन्धी सब कार्य राष्ट्र 
पति के नाम पर होंगे । 


द्ञ के सारे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति सष्ट्रपति के द्वारा ही 

होगी | इन अधिकारियों के सम्बन्ध मे प्रसंगानुसार आगे प्रकाश डाला 

जाएगा । भारतीय संघ के प्रधानमन्त्री तथा उसकी सलाह से अन्य 

त्रयों की, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा | राज्यों के राज्यपालों की, राजप्रमुखों 

की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, निवाचन-क्रमिश्नरों की; राज्य- 

परिषद्‌ के नामजद होने वाले १२ सदस्यों की और आडीटर-जनरल, एटार्नी- 
जनरल तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति राष्ट्रति ही करेगा | 


(२) कानून-निर्माण संबन्धी अधिकार --राष्ट्रति को संसद के 
अधिवेशन को आमंत्रित करने, उसे स्थगित करने तथा संसद को मंग करने 


का अधिकार हे | 


संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत विधेयक यानी बिल राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख उपस्थित किये जाने चाहिएँ । उसकी स्वीकृति 
के बगैर, वें विधि (कानून ) न बन सकेंगे । राष्ट्रति को अधिकार हे कि 
वह घधन-विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से 
इन्कार कर दे | परन्तु यदि ऐसा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा, संशो- 
घित या असंशोधित रूप से, दुबारा पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को 
उस पर स्वत्रीकृति देनी ही होगी। किसी प्रकार के घन-विधेयक और अथ 
विधेयक स सद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर प्रस्तावित न किये जा 
सकेंगे | 

किसी भी समय जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, राष्ट्रपतिः 
को अध्यादेश ( आडिनेन्स ) जारी करने का अधिकार होगा और इस 
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अध्यादेश का प्रभाव वैसा ही होगा, जैसा संसद द्वारा स्वीकृत अधि- 
नियमों ( एक्ट ) का। इस प्रकार के समस्त अध्यादेश संसद के सामने 
रखे जाएँगे। ये संसद के अधिवेशन के आरम्म होने की तिथि से छह 
सप्ताह तक ही जारी रहेंगे; तत्पश्चात रद्द हो जाएँगे। यदि संसद छह 
सप्ताह बीतने के पूव ही इनको रद्द करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर 
दे तो ये उससे पूव भी रद्द हो जायँगे। ऐसे अध्यादेश उन्हीं विषयों के 
सम्बन्ध में जारी किये जा सकेंगे, जित पर स सद्‌ को विधि-निर्माण करने का 
अधिकार हे | 

राष्ट्रति को राज्यों के विधान-मंडलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
अधिकार हें 

१--राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित विषर्यों सम्बन्धी 
विधि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखी जायँगी ओर उसकी स्वीकृति प्रात 
होने पर ही अमल में आ सकेगी--(अ्र) राज्य द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के 
लिए बनायी हुईं विधि, (आर) वे विधि जो ऐसे विषयों के लिए बनायी गयी 
हैं, जिनके लिए संसद भी विधि बना सकती है और जिनका संसद की 
विधियों से विरोध हो, तथा (इ) जिन वस्तुओं-को संसद ने नागरिकों के 
जीवन के लिए. आवश्यक ठहराया हो, उनके क्रय-विक्रय॑ पर कर लगाने 
वाली विधि | 
२--क्रिसी राज्य के अन्दर या दसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर 
प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधान-समभा में प्रस्तुत करने के 
पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ग्रावश्यक होगी 

३--संकट की घोषणा करके राष्ट्रति राज्य के विधान-मंडलों के अधि- 
कार अपने हाथ में लेकर संसद को सौंप सकता है | 

( ३ ) वित्त या अथे सम्बन्धी अधिकार--राष्ट्रपति को अधिकार 
है कि वह प्रत्येक आ्िक वष के प्रारंभ में एक आर्थिक विवरण, जिसमें 
संघ की उस वष की अनुमानित आय-व्यय का ब्योरा हो, संसद के सामने 
रखे । संसद्‌ से किसी भी मद के लिए घन की साँग राष्ट्रपति की सिफारिश 
पर ही की जा सकती है । कर ह 
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राष्ट्रति को आय-कर से प्रात्त रकम, संघ तथा राज्णें में, वितरण 
करने का अधिकार है | उसे जूट के नियांत-कर से प्राप्त आय का कुछ 
भाग आसाम,- बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को उनके हिस्से के 
रूप में देने का अधिकार है | राष्ट्रति को एक वित्तायोग ( अथ कमी- 
शन .) नियुक्त करने का अधिकार हे, जो राज्यों की सहायता तथा करों 
की आय-वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा; ऐसा कमीशन संविधान 
लायू होने के दिन ( २६ जनवरी १६५० ) से दो वर्ष के अन्दर नियुक्त कर 
देना होगा । इसके पश्चात्‌ प्रति पाँच वष के उपरांत नये कमीशन की नियुक्ति 
की जाया करेगी। 


( ४ ) न्याय सम्बन्धी अधिकार--.राष्ट्रति को ज्षमा-प्रदान करने 
का अधिकार है | इस अधिकार के अंतर्गत वह निम्नलिखित अवस्थाओं में 
किसी दण्ड-प्रास व्यक्ति को पूण रूप से क्षमा कर सकता है, उसके दण्ड को 
कुछ काल के लिए स्थगित कर सकता है, दण्डाशा को रुकवा सकता है और. 
देए्ड को कम भी कर संकता है--( क ) जब दण्ड सैनिक न्यायालय ने 
दिया हो।( ख ) जब दंड संघ के किसी कानून के लिए दिया गया हो, 

ग ) जब मृत्यु दंड दिया गया हो | 


( ४ ) राष्ट्रपति के विशेषाधिक्वार-- राष्ट्रपति अपने शासन सम्बन्धी 
ऋोौर राजकीय कार्यों के लिए न्यायालय के सामने उत्तरदायी न होगा । 
उसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में किसी भी न्यायालय में कोई. कार्यवाही न की. 
जा सकेगी | उसंकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी न किया जा सकेगा | 


उसके विरुद्ध, उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य के सम्बन्ध में, कोई 


दीवानी कायवाही उस समय तक नहीं की जायगी, जब तक कि उंसे दो माह 
_पूव लिखित सूचना न दी गयी हो । 


(६ ) संकटकालीन अधिकार---राष्ट्रति को संकद का सामना 
करने के लिए, वृहत्‌ और प्रमावपूण अधिकार हैं | सक्कुट तीन प्रकार के हो 
सकते हैँ ( क ) युद्ध, या युद्ध की संभावना, अथवा आन्तरिक अशान्ति से: 
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उत्पन्न सड्ढूट । ( ख ) राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने को 
स्थिति से उलसनन्‍न संकट | ( ग) आथ्िक सझ्ृट । 
.. (क ) युद्ध अथवा आगन्‍्तरिक अशान्ति के समय--राष्ट्रपति को यदि 
कसी समय यह विश्वास हों जाय. कि भारत या उसके किसी भाग को सुरक्षा 
युद्ध, वाह्म आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति से सड्डूट में है तो वह 
सझ्ुटकाल की घोषणा करके समस्त देश का अ्रथवा देश के किसी भाग का 
शासन अपने हाथ में ले सकता है| उसे सझ्कुटकाल की घोषणा उस दशा में 
भी करने का अधिकार होगा, जब उसे विश्वास हो जाय कि निकट भविष्य 
में युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति से देश की सुरक्षा का खतरा उसस्न हो 
सकता है | [ इस घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी दूसरी घोषणा द्वारा रहूं कर 
सकता है। ] ऐसी घोषणा की जाने के बाद वह संसद के दोनों सदनों के 
सामने रखी जायगी और दो 'माह तक लागू रहेगी, यदि इसी बीच संसद ने 
उस पर स्वीकारात्मक सम्मति दे दी तो वह दो साह के बाद भी लागू रहेंगी । 
यदि इस प्रकार की घोषणा उस समय की गयी; जब कि लोकसभा भन्ज 
कर दी गयी हो या वह दो माह के अवध्रि के भीतर ही भज्ञ हो जाय और 
लोकसभा के भक्ग होने से पूरे इस घोषणा पर उसकी स्वीकृति न प्राप्त हो सके 
और केवल राज्य परिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त हो तो घोषणा नयी लोकसभा के 
प्रथम अधिवेशन के दिन से ३० दिन तक लागू रहेगी ओर उसके बाद रद्द 
हो जायगी। परन्तु यदि नयी लोकसभा इन्न ३० दिन के अन्दर ही उस पर 
स्वीकारात्मक सम्मति दे दे तो वह उसके बाद भी लागू रहेगी। 
.._सद्भुय्काल की घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति भारत के संघीय संविधान को 
एकात्मक रूप में बदल सकेगा । जब तक यह घोषणा लागू रहेगी तब तक ४--- 
(१) संसद्‌ को राज्य-्सूची में दिये हुए विषयों पर सारे देश अथवा 

उसके किसी भी भाग के लिए विधि निर्माण करने का अधिकार होगा ओर किसी 
राज्य द्वारा बनायी हुई ऐसी विधि, जो इस घोषणाकाल में संसद द्वारा निर्मित 
विधि के विरुद्ध होगी, अवैध .या शृत्य समझी जायगी।.... 8 

. (२) सद्ठ सरकार किसी मी राज्य को आदेश दे सकेगी कि वह अपनी 
कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार अ्योग करे। 2 ० १ 
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... (३) निम्नलिखित मूल अधिकार स्थगित रहेंगे---( अ ) भाषण और 

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, ( आ ) शान्ति-पूवक, बिना हथियार के सभा _ 
'करने की स्वतन्त्रता, (इ ) समुदाय और संघ बनाने की स्वतन्त्रता, (ई ) 
भारत की भूमि में किसी स्थान में रहने या बसने की स्वतन्त्रता, (उ) 
सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने की स्वतन्त्रता, ओर ( ऊ ) किसी भी 
व्यवसाय, पेशा अथवा व्यापार करने की स्वतन्त्रता । 

. (४ ) राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि मूल अधिकारों को अम्नल में 
लाने के लिए किसी व्यक्ति को उच्चतम तथा अन्य न्यायालयों में जाने के 
अधिकार को स्थगित कर द | द 

(४ ) राष्ट्रपति को यह मी अधिकार होगा कि संघ ओर राज्यों के 
बीच राजस्व-वितरण के सम्बन्ध के प्रार्थनापत्र स्वीकार न करे | 

यह कहा जा सकता है कि युद्ध अथवा आनन्‍्तरिक अशान्ति से उत्पन्न 
सड्डूट का सामना करने के ये अधिकार बहुत ही बृहत्‌ और व्यापक हैं । यह 
आशा! की जाती है कि राष्ट्रपति इनका उपयोग मंत्रिपरिषद के परामश से ही 
करेगा, परन्तु संविधान में ऐसा कोई बन्धन नहीं रखा गया है। 

( ख ) राज्यों में संविधान तंत्र के विफल हो जाने की दशा में--- 
यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यगाल या राजप्रमुख की सूचना मिले कि 
राज्य में संविधान के अनुसार शासन-कार्य चलाना असम्भव हो गया' है ओर 
उसे यह: विश्वास हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तो वह 
घोषणा द्वारा (१) उस राज्य के विधान-मंडल एवं उच्च न्यायालय के अधि- 
कारों को छोड़कर राज्य के शेष सब्र कार्य ओर अधिकारों को अपने हाथ में ले 
सकता है | (३) यह आदेश दे सकता है कि उस राज्य के विधान-मं डल का 
काम संसद द्वारा या उसके आदेश से किया जायगा । इस घोषणा को राष्ट्र- 
पति कमी भी दसरी घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है | - 

यह घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जायगी और दो साह 
तक लाग रहेगी; परन्तु यदि इस बीच में संसद ने उसे स्वीकार कर लिया तो 
 ख॒ह दो माह के बाद भी लाग रहेगी । संसद द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद 
यह घोषणा छुः माह रहेगी बशतें कि इसे छः माह के पूव ही रद न कर 
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दिया जाए। सदि संसद छः माह के बाद भी इसे स्त्रीकार करती जाय तो इस 
प्रकार की घोषणा अधिक से अधिक तीन वर्ष तक लागू रह सकेंगी। 
यदि इस प्रकार की घोषणा कभी ऐसे समय पर की गयी हो 
जब कि लोकसभा भज्ञ कर दी गयी हो या उसका मंग दो माह की. 
अवधि के भीतर ही हो जाय और मंग होने से पहले लोकसभा की 
स्वीकृति प्राप्त न हो सके और केवल राज्यपरिषद्‌ को स्वीकृति प्राप्त हो, तो 
घोषणा नयी लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के दिन से ३० दिन तक लागू 
रहेगी और उसके बाद रद्द हो जाएगी; परन्तु यदि ३० दिन की अवधि के 
भीतर ही लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो वह उसके बाद भी लागू रहेगी | 
इसी प्रकार की व्यवस्था उस समय काम में लायी जायगी जब घोषणा दोनों 
सभाओं में पास हो जाए और लोकसभा इसके बाद छः साह के अन्दर भद्ग 
हो जाय । 


स्मरण रहे कि ऐसी घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल 
या राजप्रमुख की सूचना की प्रतिक्षा करने को आवश्यकता नहीं है, वह 
स्वयं ही ऐसी घोषणा कर सकता है | किसी राज्य में संविधानिक-तंत्र सफल 
रूप से चल रहा है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा | संघ सरकार 
को, राज्यों की सरकार को जो निर्देश देने का अधिकार है, यदि उनका 
पालन ठीक प्रकार से न हो तो राष्ट्रपति का यह मानना विधि संगत होगा 
कि राज्य में संविधान-तन्त्र असफल हो चुका है और वह इस आशय को 
घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकेगा | इस प्रकार 
राष्ट्रपति को, राज्यों को दबाने के बड़े बृहत्‌ और प्रबल अधिकार प्रात हैं । 


.. सम्‌ १६३५ के विधान के अनुसार ऐसी परिस्थिति में गंवनर को यह 
अधिकार था कि वह राज्य के विधान-मंडल का कार्य अपने हाथ में ले ले। 
नये संविधान में यह अधिकार राज्यपालों या उनकी कार्यपालिका को न देकर 
संसद को दिया गया है। यहाँ यद॒न भूलना चाहिये कि संसद में उस राज्य 
का भी प्रतिनिधित्व होता है | इस प्रकार यह व्यवस्था इस विचार से की गयी 
है कि संविधानिक तंत्र के असफल होने की दशा में उस राज्य के सम्बन्ध में 
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विधि-निर्माण सारे देश के प्रतिनिधियों हारा होना चाहिए, न कि केवल उसः 


राज्य के प्रतिनिधियों दारा । 


/“७ (“७ (7५. 


संसद इस स्थिति में विधि-निर्माण का अधिकार राष्ट्रपति, राज्यपाल या 
अन्य किसी अधिकारी को भी दे सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका किसी 
राज्य के सम्बन्ध में विधि-निर्माणु तभी कर सकेगी जब कि संसद उसे ऐसा 
करने का अधिकार प्रदान कर दे | 

यह निविवाद है कि उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग बहुत सावधानी से 
किया जाना चाहिए, अन्यथा राज्यों की आन्तरिक स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी। 
संविधान-निर्माताओं ने यह आशा प्रकट की है कि राष्ट्रति संकट की घोषणा 
बहुत सोच-विचार करके करेगा। क्‍ 

(ग) वित्तीय अर्थात्‌ आथिक संकट--यदि राष्ट्रपति को यद्द विश्वास 
हो कि ऐसी स्थिति उत्न्न हो गयी है, जिसमें भारत की आर्थिक स्थिरता एवं 
साख को खतरा है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकेगा.। [यह घोषणा 
बाद में किसी भी दूसरी घोषणा से रह की जा सकेगी। ] यह घोषणा 
संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जायगी और दो माह तक लाथू रहेगी । 
परन्तु यदि इस बीच में संसद ने उसे स्वीकार कर लिया तो वह दो माह के 
बाद भी लागू रहेगी । यदि ऐसी घोषणा उस समय की गयी जब कि लोॉक- 
सभा भंग कर दी गयी हो या वह दो माह के भीतर भंग हो जाय ओर उसके 
भंग होने के पहले घोषण पर स्वीकृति प्राप्त न हो सके तो वही व्यवस्था काम. 
में लायी जायगी, जो युद्ध अथवा आन्तरिक अशान्ति के संकट की घोषणा 
के लिए निर्धारित है। 

जब तक यद घोषणा लागू रहेगी, राष्ट्रति'ओर संघ की! सरकार किसी 


7 


भी राज्य को आर्थिक मामलों में निश्चित सिद्धान्तों का पालन करने का 
निर्देश दे सकेगी, इन निर्देशों के अन्तगत राष्ट्रपति (१) सरकारी नोकरों का 
वेतन कम करने का आदेश दे सकता है। (२) राज्यों के विधान-मंडल द्वार 
स्वीकृत घन-विधेयक तथा वित्त या अर्थ विधेयक्र को अपनी स्वीकृति के लिए 
"रोक रखने का आदेश दे सकता है | 

न 
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राष्ट्रपति के अधिकारों की आलोचना -राश्ति के अधिकारों के 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि उसके सम्पूर्ण अधिकारों का वर्गीकरण दो भागों 
में किया जा सकता है :-- रा हा 
(१) जिनका उपयोग वह देश की साधारण दशा और दैनिक शासन में 
“करेगा । 

(२) जिनका उपयोग वह संकट उपस्थित होने पर करेगा । 

देश के दैनिक और साधारण शासन में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद्‌ के परामश 
के अनुसार ही कार्य करेगा और व्यथ के हस्तक्षेप नहीं करेंगा । यदि वह 
ऐसा करना मी चाहे तो वह व्यावहारिक न होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद्‌ . 
लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी और को लोकसभा के 
बहुमत का समथन प्राप्त होगा। यदि राष्ट्रपति देश के दैनिक शासन में 
ऐसे मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करला है तो मंत्रिपरिषद को 
बाध्य होकर त्याग-पत्र देना होगा । मंत्रिपरिषद के पद्रिक्त होने की दशा में. 
राष्ट्रपति दूसरे संत्रिपरिषद्‌ का निर्माण करना चहेगा। ऐसा करने में राष्ट्रपति 
सफल न हो सकेगा, क्योंकि लोकसभा का बहुमत तो उस मंत्रिपरिषद को 
प्राप्त था, जिसने वाध्य होकर अपना पद रिक्त किया। आओ 

. असाघारण परिस्थितियों में जब देश की शान्ति ओर सुरक्षा आदि के 

लिए. संकट उपस्थित हो तो राष्ट्रपति का अपने विवेक से कार्य करने का 
अधिकार उचित ही है, अन्यथा कोई उपाय तुरन्त कार्यान्वित न किया जा 
सकेगा । विचार-विमश और वादु-विवाद में बहुत अधिक समय निकल जाना 
स्वाभाविक है और इसके फल-स्वररूप राष्ट्र पर गम्भीर विपत्ति भी आ सकती 
है। यद आशा की जाती है कि संकट की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्र के हित 
को सर्वोपरि रखेगा, और वह अपने कतंव्य का पालन इस बात को भी ध्यान 
में रखकर करेगा कि उस पर सम्पूर्ण राष्ट्र की जनता का विश्वास हे! 

राष्ट्रपति के बृहत्‌ ओर प्रभावपूर्ण अधिकारों को देखकर यह आशंका 
होढी है कि वह कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अधिनायक 
( तानाशाह ) बने सकता है। इस स्थिति से बचाव करने के लिए राष्ट्रपति 
धर संसद द्वारा महामियोग लगाकर उसे अपने पद्‌ से हटाने की व्यवस्था की 
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. गयी है | यह आशा को जाती है कि यह व्यवस्था राष्ट्रति को अपने अधि- 
कारों का दुरुपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाती रहेगी। महामियोग सम्बन्धी 
संसद का निरणय सवोपरि होगा और उसके निर्णय की अपील किसी अन्य 
न्यायालयं में न हो सकेगी | इसका प्रभाव राष्ट्रपति पर यह होगा कि वह 
. संसद यानी जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई काये करने का प्रयत्न नहीं 
करेगा | इस व्यवस्था में संविधान-निर्माताओं की मूलगत भावना भारत में 
एक ऐसे लोकतन्त्र की स्थापना करने की थी, जिसमें सरकार की शक्तियों का 
प्रयोग जनता की इच्छा के अनुसार हों। यह निविवाद है कि मंत्रिपरिष्रद को 
लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा ओर इसे एक प्रकार से जनता 
का ही समर्थन सममना चाहिए। कोई भी राष्ट्रति जो संविधान के शब्दों 
ओर उसकी भावना को तथा अपनी प्रतिशा को तनिक भी महत्व देगा, 
साधारण दशा में मंतिपरिष्रद्‌ के परांमश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा, 
क्योंकि ऐसा करने का अर्थ जनता की इच्छा के विरुद्ध काये करना होगा । 

उपरोक्त बातों से यह निष्कष निकालना ठीक न होगा कि राष्ट्रपति वैधानिक 
 अधान से कुछ अधिक न होगा। यदि वह असाधारण व्यक्तित्व वाला 
हो तो वह निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद के निर्ंयों को प्रभावित करने में 
समर्थ होगा । इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति संघ के अधिकारू्तेत्र के 
समस्त सामलों को बहुत-कुछ अपनी इच्छानुसार करा सकेगा। राष्ट्रपति को 
प्रधान मंत्री की नियुक्ति का भी अधिकार होगा और यदि किसी समय दो से 
अधिक राजनैतिक दल होंगे ओर संयोग से कोई एक राजनैतिक दल अपना 
निश्चित बहुमत लोकसभा में रखने में समर्थ न हुआ तो राष्ट्रपति को किसी 
भी दल के नेता को मंत्रिपरिषद के निर्माण करने के लिए निमंत्रित करने की 
स्वतन्त्रता होगी। इस प्रकार वह संत्रिपरिषद्‌ ओर शासन की नीति को स्थिर 
रखने में बहुत सहायक होगा । 


राष्रपति के पद का महत्व--निम्नलिखित बातों से राष्ट्रपति :का 
सहत्व स्पष्ट हो जाएगा : 

राष्ट्र का ग्रतीक--साधारण आदमी स्वभावतः व्यक्ति-पूजक होता है। 
इसलिए जनता किसी व्यक्ति को ही राष्ट्र का प्रतीक मानकर अपना सम्मान 
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ग्रगट करती है। व्यावहारिक दृष्टि से यह आवश्यक भी है। राज्य के आदेशों, 
आज्ञाओं आदि का सवसाधारण तमी पालन करते हैं, जब वे ऐसा करना 
अपना कतंव्य सममते हैं और उनकी उनके प्रति श्रद्धा होती है। इसीलिए 
समस्त आज्ञाएँ एवं अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम् से ही घोषित किये जाते हूँ । 
राष्ट्र का प्रतीक होने से राष्ट्रपति अनायास ही'देश के नागरिकों में एकता, 
संगठन, त्याग; देश-प्रेम एवं अपने संविधान के प्रति आदर का माव संचारित' 
करता है | 

संक्रमणु-काल में स्थायित्व प्रदान करने वाला- यदि कभी देश में दो 
से अधिक राजनैतिक दुल हुए ओर किसी एक दल का संसद्‌ में स्पष्ट बहुमत 
न हुआ तो मंत्रिपरिषद समय-समय पर बदलेगी। यदि कभी बीच मे कुछ, 
समय तक मंत्रिपरिंषद्‌ न बन पायी तो राष्ट्रपति ही देश का शासन-मार 
सम्हालेगा, और उसे गह-युद्ध अथवा आन्तरिक अशांति से बचायेगा। 
वह ऐसे सम्रय राजनैतिक गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना को भी हा 
देगा। देश में निर्वाचन आदि के कार्यों को निष्पक्ष रूप से करवाने के: 
लिए राष्ट्रति' का होना अत्यन्त आवश्यक है, *क्योंकि वदी एक ऐसा 
व्यक्ति है जो कार्यपालिका का ग्रधान होते हुए भी राजनैतिक दलबन्दियों से: 
ऊपर है। 

. लोकतंत्र का रक्कूक--देश की राजनीति में कभी ऐसा भी अवसर आ 
सकता है, जब मंत्रिपरिष्रद्‌ को संसद के बहमत का तो समथन प्राप्त हो किन्तु 
देश की जनता का नहीं, . यानी संसद ही देश की जनता का उचित प्रति- 

निधित्व न करती हो | ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संपूण देश का नेता होने के 
नाते संसद को भंग कर सकता है ओर नवीन निर्वाचन करा के नयी संसद का 
निर्माण कर सकता है | इस प्रकार राष्ट्रपति एक ओर लोकतंत्र की रक्षा करेगा. 
आर दसरी ओर आमन्‍्तरिक विद्रोह से, राज्य की रक्षा भी करने में समथ होगा । 
संकट-काल म राष्ट्र का आधनायक---युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण की 
स्थिति में लोकतंत्रात्मक शासन उतना सफल सिद्ध नहीं होता, जितना कि. 
धिनायक का शासन । इस विचार से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को _ 
संकटकालीन अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार किसी अन्य अधिकारी को 
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नहीं दिये जा सकते, क्योंकि राष्ट्रपति ही ऐसा व्यक्ति है, जिससे इन अधिकारों 
का दुरुपयोग होने की आशंका सबसे कम है | 

अन्तरोष्ट्रीय जगत में राष्ट्र का ग्रतिनिधि--अ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र 
का प्रतिनिधित्व राष्ट्रति ही करता है। उसकी वाणी राष्ट्र की वाणी है । युद्ध 
ओर संधि की घोषणा वही करेगा | प्रधान मंत्री भी यह कार्य कर सकता था, 
किन्ठु अन्तर्राष््रीय जगत की परिपादी ऐसी है कि इस प्रकार के महत्वपूण 
निश्चयों की घोषणा सब लोग राज्य के प्रधान से चाहते हैं, कार्यपालिका के 
ग्रधान से नहीं । हक 

भारत के संघात्मक संविधान में संसद पद्धति की सरकार तथा एकात्मक 
ओर संघात्मक शासनपद्धतियों के गुणों का समावेश राष्ट्रपति के पद को 
स्थापित करके ही किया जा सका है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि 
राष्ट्रति ही संविधान का केन्द्र-विन्दु है; जिसके आधार पर संविधान द्वारा 
स्थापित समस्त संस्थाएँ. अपना कार्य करेंगी। यदि उसे निकाल दिया जाय. 
तो फिर उनका आपस म॑ सामंजस्य स्थापित करना कठिन होगा । 


उपराध्ट्रपांत 


भारतीय संघ का एक उपराष्ट्रति होगा । उसका. निर्वाचन संसद के- 
संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित दोनों सदनों के सद॒स्यों द्वारा, आनुपातिक प्रति- 
निधित्व के आधार पर, एकल हस्तान्तर-योग्य मत-पद्धति से होगा । मतदान: 
संवथा गुप्त होगा । उपराष्ट्रतति होने के लिए किसी भी व्यक्ति म॑ निम्नलिखित 
योग्यता होना आवश्यक है--- 


(१) वह भारत का नागरिक हो, (२) पंतीस वष की आंयु पूरी कर चुका 
हो, (३) राज्य-परिषद्‌ का सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता हो (४) 
भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में: 
से किसी के भी द्वारा नियंत्रित, किसी स्थानीय अथवा दूसरे अधिकारियों के 
अधीन, किसी लाभ के पद पर न हो | [ राष्ट्रति, उपराष्ट्रपति, संघ के अथवा 
किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद न समझा जायगा और इन 
लोगों के उपराष्ट्रपति होने पर कोई ग्रतिबन्ध न होगा । | 


श्श्य्‌.ः भारतीय शासन 


उपराष्टपति संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल 
का सदस्य नहीं हो सकता । उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण, राज्य-परिषद्‌ का 
सभापति होगा । उसका कार्य-काल पाँच वष होगा | राष्ट्रति का पद उसकी 
मृत्यु, पद॒त्याग अथवा पद से हटाये जाने के कारण रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपतिः 
उसके पद का कार्य उसके शेष कार्यकाल तक नहीं, वरन्‌ उस समय तक 
करेगा, जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता | संविधान के अनुसार 
यह समय अधिक से अधिक छः माह होगा। राष्ट्रपति अस्थायी रूप से, अस्व- 
स्थता या अन्य किसी कारण-वश अपना कारये करने में अरसमथ हो तो उप- 
राष्ट्रतिं उसका पद-मार उस समय तक सम्दालेगा, जब तक राष्ट्रपति अपना 
काम फिर से न करने लगे | 

उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अन्दर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, अपना 
पद्‌ त्याग सकेगा । राज्य-परिषद्‌ भी उसे, अयोग्यता अथवा अविश्वास का 
_ अस्ताव बहुमत से पास करके, उसके पद से अलग कर सकती है। ऐसे 
प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है और इस आशय का प्रस्ताक 
उपस्थित करने के लिए. १४ दिन की सूचना देना आवश्यक होगा । द 

उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्‍तू हुए स्थान की पूर्ति 
के लिए, उसका कार्य-काल समाप्त होने से पूव ही निर्वाचन कर लिया 
जायगा । उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग या अपदस्त किये जाने पर अथवा 
किसी अन्य कारण से रिक्त हुए पद्‌ की पूर्ति के लिए, यथा-सम्भव शीघ्र 
ओर छः मास बीतने से पूव, निर्वाचन कर लिया जायगा और नव-निर्वाचित 
उपराष्ट्रपति पाँच वष पयेनत अपने पद्‌ पर बना रहेगा | 


राष्ट्रति ओर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों का 
नि रे --राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वांचन से सम्बन्धित सभी विवादों और 





की परीक्षा तथा निणय उच्चतम न्यायालय द्वारा होगा और वह निणय 
अन्तिम होगा । राष्ट्रपति या उपराष्टरपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विष्रयों के 
सम्बन्ध में संसद नियस निर्माण करेंगी । 








 स्यारहवाँ अध्याय 


७ है 


मंत्रिपरिषद्‌ 


.. मंत्रिपरिषद्‌ का कार्य विधान-सभा तथा शासन-सभा का समन्वय 
करना हे । मंत्रिपरिषद्‌ का निर्माण, उसका जीवन तथा विलय तीनों 
प्रधान मन्त्री पर अवलम्बित रहेंगे ओर मंत्रिपरिषद्‌ का स्वरूप, यश 
तथा अपयश बहुत-कुछ उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। इस दृष्टि 
से राष्ट्रपति से अधिक महत्व प्रधान मन्त्री का रहेगा । 


--न० वि० गाडगिल 


पिछले अध्याय में राष्ट्रपति के सम्बन्ध में लिखा गया है, आगे संसद का 
विचार करने से पहले इस अध्याय में मंत्रिपरिषद का वशन करना उपयुक्त 
गीगा | बात यद्द है कि मंत्रिपरिषद्‌ एक ऐसी कड़ी है, जो राष्ट्रपति को और 
संसद को जोड़ती है । राज्य के समस्त शासत्न-यंत्र का आधार समंत्रिपरिषद्‌ है, 
सरकारी नीति सम्बन्धी सब निश्चय मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा ही होंगे। वेधानिक रूप 
से संघ की कांयंयालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में अवश्य है, परन्तु व्यवहार 
से उसका कार्य-संचालन मंत्रिपरिषद के हीदद्वारा होगा । 


मन्त्रिपरिषद्‌ का संगठन -ंजिपरिषद्‌ का प्रमुख, प्रधान मंत्री होगा 
उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ओर प्रधान मंत्री के परामश से राष्ट्रपति 
मंत्रिपरिषद्‌ के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। संत्रिपरिषद्‌ संसद के प्रति 
उत्तरदायी है, इस कारण मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रति को कोई विशेष 

स्वतंत्रता न होंगी | साधारण अवस्था में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत रखने. 
वाले राजनैतिक दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करेगा.। प्रधान मंत्री 
अपनी नियुक्ति के पश्चात्‌ यह विचार करेगा कि उसे अपनी मंत्रिपरिषद्‌ में 
किन-किन सदस्यों को लेना है। इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए, वह 
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अपने राजनैतिक दल की मीटिंग में विचार भी कर सकता है। यह आवश्यक 
नहीं हे कि प्रधान मंत्री समस्त मंत्रियों को अपने ही राजनैतिक दल में से 
चुने | वह अन्य दलों के भी योग्य व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद्‌ में ले सकता है। 

संत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों का निश्वय करने के पश्चात्‌ प्रधान मंत्री राष्ट्रति को 
मंत्रियों ओर विभागों के नाम दे देंगा। राष्ट्रपति उसके परामश के अनुसार 
उन व्यक्तियों को विभिन्न विभागों के मंत्रि-पदों पर नियुक्त कर देगा | यदि 
राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार प्रधान मंत्री ओर मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों को नियुक्त' 
करना चाह तो यह सम्भव न होगा; क्योंकि यदि वह बहुमत दल' के नेता 
को प्रधान मंत्री न चुन कर किसी अन्य दल के नेता को प्रधान मंत्री चुनता 
है तो वह व्यक्ति, लोकसभा के विश्वास के अभाव में, शासन-कार्य चलाने में 
सवथा असमथ होगा । 

संविधान के अनुसार राष्ट्रति को अधिकार है कि वह प्रधान मंत्री को 
अपने पद से हटा दे । परन्तु ऐसा करना उसके लिए संभव न होगा । यदि 
प्रधान मंत्री (उस दल का नेता जिसका संसद्‌ में बहुसत हो) हटा दिया 
जाय अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसके परामश को न माने जाने की दशा में, वह 
अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो राष्ट्रति या तो लोकसभा को भंग कराकर 
इसका नया निर्वाचन करवायेगा अथवा दूसरे दल के नेता को प्रधान मंत्री 
नियुक्त करेगा । पहली स्थिति में संभव है नवीन निर्वाचन में वही राजनैतिक 
दल फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर ले। इंस दशा में राष्ट्रपति को उसी 
दल के नेता को प्रधान मंत्री चुनना होगा। दूसरी स्थिति में लोकसभा को 
बगैर भंग किये यदि किसी दूसरे दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त किया 
गया तो ऐसा प्रधान मंत्री लोकसभा के विश्वास के अभाव में सरकार का 
कार्य न चला सकेगा । एक वैधानिक संकट उत्पन्न हो जायगा; अन्त में पहले 
प्रधान मंत्री को ही फिर नियुक्त करना होगा | निदान, मंत्रिपरिषद्‌ का लोक- 
सभा में बहुमत रहते, राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को अपनी इच्छा से न हटा 
कगा | 
प्रधान मंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार कार्य उस स्थिति 

में अवश्य कर सकेगा, जब लोकतमा में राजनैतिक दल कई एक हों और 





सन्त्रिपरिषदु... . आह 
किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो। उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी दल 
"के नेता को बुलाकर मंत्रिपरिषद्‌ का निर्माण करने को कद सकेगा | अल्प सत 


होते हुए भी निमंत्रित होने के पश्चात्‌ ऐसा व्यक्ति अन्य दलों की सहायता... 


: से संत्रिपरिष्रदू बनाने में सफल हो जायगा। ऐसी दशा में राष्ट्रति अपनी 
इच्छानुसार किसी संत्रिपरिषद को उसके पद से हटा भी सकेगा, क्योंकि दसरी 
संत्रिपरिषद्‌ के संगठन में, संसद में अनेक दल होने के कारण, अधिक बाधा 
उपस्थित नहीं होगी | 

मंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वें संसद के सदस्य हों। हाँ कोई 
ऐसा ब्यक्ति भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जो आरम्भ में संसद के 
किसी सदन का सदस्य न हो। ऐसे व्यक्तित के लिए यह आवश्यक होगा कि 
बह छुः मदीने के अन्दर संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाए, अन्यथा 
उसे अपने पद से हटना पड़ेगा | इस.व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि देश के 
लोकप्रिय नेता ही मंत्री पद प्राप्त करे । परन्तु इसमें एक कमी है । संविधान 
के अन्तगंत संघ की ऊपरली सभा यानी राज्यपरिषद्‌ में बारह सदस्य सनोनीत 
रहेंगे ओर मनोनीत सदस्य भी मंत्री हो सकता है | इस प्रकार कोई व्यक्ति जो 
लोकग्रिय नहीं है और निर्वाचन में नहीं जीत सका, उसे राज्यपरिषद्‌ का 
सदस्य मनोनीत करा कर मंत्रिपरिषद्‌ में लिया जा सकेगा | परन्तु सामूहिक 
उत्तरदायित्व इस म॑ बाधक होगा, क्योंकि एक मंत्री की हार समस्त मंत्रिपरिषद 
की हार होगी | प्रधानमंत्री अलोकप्रिय लोगों को मंत्रिपरिषद्‌ में लेने का 
आसानी से साहस नहीं करेगा | 

मंत्रियां की शपथ-:प्रत्येक मंत्री को पदाभार ग्रहण करने से पूव 
राष्ट्रपति के सम्मुख दो प्रकार की शपथ ग्रहण करनी होगी । प्रथम तो पद-शपथ 
होगी, जो इस प्रकार है-- ह 

“में ,..अमुक...... ईश्वर की शपथ लेता हूँ (या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा 
करता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और 
निष्ठा रखूँ गा, संघ के मंत्री के रूप में अपने कतंव्य का श्रद्धापूबक और शुद्ध 
अन्तःकरण से पालन करूँगा; तथा भय या पक्षुपात, अनुराग या द्वष के बिना 
सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के अनुसार न्याय करूगा |” 
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हे ॥ ह ' 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री मंत्रिपरिषद्‌ के निणयों एवं कार्यों को पूर्ण 


रूप से गुप्त रखने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिशा लेगा--- 

“मैं... ...अमुक... ...इैश्वर की शपथ लेता हूँ (या सत्य निष्ठां से व्रतिज्ञा 
करता हूँ) कि जो विषय संघ-मन्त्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया 
जायगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था 
को छोड़कर जब कि ऐसे सन्त्री के रूप में अपने कतंव्य के उचित निवहन के: 
लिए ऐसा करना अपेक्तित हो, अन्य अ्रवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोक्षु रूप 

में सूचित या प्रकट नहीं करू गा |” 
मंत्रियों की श्रेणियाँ और उनका वेतन--यद्रपि संविधान में केवल 
भ्न्त्री! शब्द का उपयोग किया गया है, व्यवहार में मन्त्रियों के तीन भेद हैं । 
१--मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के स्तर (केबिनेट रेक ) के मन्त्री | ये सबसे 
ऊची श्रेणी के है । द 


२--राज्य-मन्त्री ( सिनिस्टस-आफ-स्टेट )। ये सन्त्रिपरिषद्‌ की बैठकों: 
में भाग नहीं लेते । जब उनके विभाग सम्बन्धी किसी विषय पर विचार 


होता है तव उन्हें बुला लिया जाता है। 


३--उपमन्त्री ( डिप्टी सिनिस्टर )। ये अधीन या सहायक कमचारियों 


की तरह होते हैं। । 


संविधान के अनुसार सन्त्रियों के वेतन ओर भत्ते के विषय में संसद 


समय-समय पर निश्चय करेगी । जब तक वह निश्चय नहीं करती उनको वही 
वेतन और भत्ता मिलता रहेगा, जो संविधान के आरम्भ होने के समय मिलता 
था ( तीन हजार रुपये मासिक वेतन ओर पाँच सो रुपया मासिक भत्ता ) | 


स्त्रियों के वेतन ( संशोधन ) कानून, १६५० में कहा गया हैकि 


. अन्त्रि-्यरिषद्‌ के प्रत्येक सन्‍्त्री को ३००० रु० प्रतिमास वेतन और ५०० रु० 
सासिक भा सिलेगा। राज्य-मन्त्री को ३,००० रु० ओर उपसमन्त्री को 
२,००० रू० मासिक वेतन दिया जायगा | 

... जुलाई १६५२ में लोकसभा में इस विषय का जो कानून पास किया गया 
है, उसके अनुसार मन्त्रियों का वेतन २,२५० रु० प्रति माह, तथा उपमन्त्रियों 
का वेतन १,७५० २० प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। 
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स्त्रियों को ४०० रुपये मासिक तक का विशेष भत्ता भी दिया जा 
सकेगा, जिसे प्राप्त करने के हकदार उपसन्त्री नहीं होंगे । यह भत्ता विभिन्न 
सन्त्रियों को विभिन्न स्थितियों में जुदा-जुदा दरों के अनुसार दिया जायगा | 

[पिछले' दिनों श्री केशअदेव सालवीय को जब मंत्री नियुक्त किया गया तो 
कहा गया कि वे वैज्ञानिक अनुसंघान तथा प्राकृतिक साधन मंत्रालय में मंत्री 
हैं| पीछे एक प्रेस नोट में कहा गया हैं कि श्री सालवीय उक्त विभाग के मंत्री 
भी कहलायेंगे। स्पष्ट है कि यह उनकी एक प्रकार से पदोन्नति है और “मंत्रालय 
में मंत्री! ओर मंत्रालय के मंत्री' में कुछ अन्तर है। और, "मंत्रालय में मंत्री” 
के रूप म॑ नियुक्तियाँ होना केन्द्रीय मंत्रिमंडल म॑ एक नये वग की रचना की 
सूचना है। ] 

सात्रपारवद का काय -संघ के शासन-कार्य का संचालन मंत्रिपरिंषद्‌ 
करेगी | संविधान के अनुसार उसका कार्य राष्ट्रति को परामश और उसके 
कार्य-संपादन में सहायता देना है; परन्तु व्यावह्मरिक बात यह है कि राष्ट्रपति 
मंत्रिपरिषद्‌ के परामश के अनुसार ही कार्य करेगा और संघ के शासन और 
कार्यालिका सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के 
_ नाम पर, करेगी । मंत्रिपरिषद विधिनिर्माण के कार्यक्रम का निश्चय करेगी | 
सब महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में उपस्थित करना उसी का कार्य है। 
उसके द्वारां उपस्थित विधेयकों का पास होना सुगम होगा; कारण उसका 
संसद में बहुमत रहेगा। इसके विपरीत, गैरसरकारी विधेयकों का, जो दूसरे 
सदस्यों द्वारा संसद में उपस्थित किये जाएँगे, पास होना आसान न होगा; 
कुछ दशाओं में तो वे संसद में अस्वीकृत ही होंगे । पे 

संघ का आय-व्यय-अनुसानपत्र सन्त्रिपरिषद्‌ ही तैयार करेगी और लग- 
भग समस्त वित्त सम्बन्धी विधेयक उसके द्वारा ही प्रस्तावित किये जाय॑ँंगे 
क्योंकि उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी और अन्य किसी व्यक्ति 
या दल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलना असम्मव होगा | समस्त राष्ट्र की 
विदेश-नीति का निर्धारण भी मन्त्रिपरिषद ही करेंगी ।... द 

मन्त्री ओर विभाग--संघ का शासन-कार्य विविध विभागों में बँटा 
_ रूता है, और एक मंत्री के अधीन एक या.अधिक विभाग रहते हैं। स्मरण" 
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रहे कि विभागों और मंत्रियों की कोई संख्या स्थायी नहीं है। आवश्यकता 
आर कार्य-विस्तार के अनुसार उसमें अन्तर होता रहता. है। मंत्री अपने 
विभाग या विभागों पर नियंत्रण रखता है। महत्वपूण प्रश्नों पर सन्त्रिपरिषद्‌ 
-की सलाह ली जाती है और उस सलाह के अनुसार काये किया “जाता है । 
संत्रियों को उनके मुख्य विभाग के अनुसार सम्बोधित किया जाता है, यथा 
शिक्षा-मंत्री, अथ-मन्त्री आदि | जब किसी कार्य को विशेष रूप से करना 
होता है तो उसका नया विभाग स्थापित कर, उसे किसी मन्त्री को सोंप - 
दिया जाता है, अथवा जरूरत समझी जाय तो उसके लिए नया ही सन्त्री 
नियुक्त किया जांता है । 

आगे प्रमुख सन्त्रियों ओर उनके विभागों के कार्यों के बारे में कुछ 
जानकारी दी जाती. है, इससे मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्यों पंर अच्छा प्रकाश पड़ 
जायगा | 

१---विदेश-मन्त्री--विदेश-मन्त्री के नियंत्रण में विदेश विभाग होगा । 
यह विभाग भारत और अन्य राष्ट्रों के सम्बन्ध, भारत ओर राष्ट्रमंडल के 
सदस्य-राष्ट्रों के सम्बन्ध, तथा भारत ओर संयुक्त-राष्ट्र के सम्बन्धों का नियंत्रण 
करेगा | भारत की ओर से कूय्नीतिक वार्ताएँ, संधियाँ एवं राजदूतों की 
नियुक्ति और दूतावार्सों सम्बन्धी अन्य मंहत्वपूर्ण नियुक्ति याँ विदेश-संत्री ही. 
करेगा । बतमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतना महत्व हैं कि इस 
विभाग का कार्य संघ के प्रमुख कार्यों में हे । द 

२--मग्ृह-मन्त्री--णह -सन्त्री देश के आन्तरिक शासन को सुचारू रूप 

चलाने के ल्लिए उत्तरदायी है। देश में आनन्‍्तरिक शान्ति और सुस्च्ा 
बनाये रखना ग्रद-विभाग का काये है | संघ द्वारा शासित राज्यों का (जिनमें 
'पहले की रियासतों का क्षेत्र भी सम्मिलित है) शासन इसी विभाग के द्वारा 
होगा । चीफ-कमिश्नरों आदि की नियुक्ति यही विभाग करेगा । द 

३--शिक्षा-मन्त्री--यह मंत्री शिक्षा-विभाग का संचालन करता हे, 
आर इस प्रकार भारतीय नागरिकों को योग्य ओर शिक्षित बनाने के लिए 
त्तरदायी है | वतमान समय में देश में केवल १८ प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर 
हैं, और सन्‌ १६६० तक चौदह वष तक के सब बालकों की शिक्षा का 
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प्रबन्ध करना तथा शिक्षापद्धति में भी सुधार करते रहना है। इससे इस|विमाग 
का भहत्व स्पष्ट है। द 

. ४-बित्त -मन्त्री--संघ का वित्त विभाग इस सन्त्री के अ्रधीन है | यह 
विभाग संसद द्वारा निर्धारित करों को वसूल करेगा, और विविध विभागों 
को उसके द्वारा निर्धारित धन-राशि देगा | वित्त-मन्त्री प्रति वष संघ का 
आय-व्यय का लेखा बनायेगा और वही करेन्‍्सी ( नोट, सिक्के आदि ) और 
रिजव बंक का नियंत्रण करेगा | 

४- रक्षा-मन्त्री---इस मन्त्री का काम देश की बाहरी आक्रसणों से 
रक्षा करना ओर स्थल, जल तथा वायु सेनाओं की व्यवस्था करना है। 
सेनाओं में नियुक्ति आदि इसी विभाग के आदेश से होती है । 

६--अ्रम-सन्त्री--यह मन्‍्त्री अम्-विमाग का कास संमालता है, श्रसियों 
को शोषण से बचाने तथा उनका जीवन-स्तर ऊँचा करने का प्रयत्न करता 
है, और आवश्यक कानून बनवाता है।.. 

७--संदेश-सन्त्रो--यह मन्‍्त्री संघ की ड/क, तार, टेलीफोन आदि की. 
व्यवस्था करता है। 
. ८>स्वास्थ्य-सन्त्री--यह मनन्‍्त्री जनता के स्वास्थ्य-सुधार और रोग-- 
निवारण का कार्य करता है। 

६- विधि-मन्त्री--यह सन्त्री संघ के लिए. विधियों या कानूनों का 
निर्माण और संशोधन करता है । किसी विधेयक पर संसद में विचार होने से 
पूर्व यह विभाग देखेगा कि संविधान तथा विधि ( कानून ) की दृष्टि से उसमें 
कोई बात असंगत ( बेमेल ) तो नहीं है | क्‍ 

१०--डद्योग-मन्त्री--इस मन्त्री के अधीन संघ का उद्योग-विभाग ' 
होता है । देश में नवीन उद्योगों की स्थापना, स्थापित उद्योगों की कठिनाइयों 
बना कर उन्हें कार्यान्वित करना--इस विभाग का कार्य होगा । 

११--कारखाना, खान तथा विद्युत मन्त्री-देश में विद्युत शक्ति 
सम्बन्धी योजनाओं का विकास करना तथा कारखाना और खानों का उत्पा- 
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 दन बढ़ाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना इस विभाग के सन्त्री का कार्य 
होगा । | कलह जे 

. १२-यातायात-मन्त्री--यह मंत्री मुख्यतः ,रेलों तथा अन्य यातायात 
के साधनों का प्रबन्ध करता है। कु 

१३--खाद्य-मन्त्रो--श्स मंत्री का कार्य देश के खाद्य-संकद को हल 
करना और कृषि का विकास करके देश को खाद्य सम्बन्धी मामलों में स्वाथ- 
लम्बी बनाना है| 

१४--पुनवॉसन-मन्‍्त्री--देश के विभाजन से उत्पन्न शरणार्थियों की 
सम्रस्या को हल करने अर्थात्‌ शरणार्थियों कों बसाने और उन्हें काम में 
लगाने आदि का कार्य पुनर्वांसन-मन्त्री के अधीन है | 

१४--वारिज्य-मन्त्री --वाशिज्य-मंत्री का कार्य देश के आन्तरिक 
आर वाह्य वाशिज्य का नियन्त्रण करना है | विदेशों से क्‍या माल यहाँ 
आये और कौनसा बाहर भेजा जायें, इसका विचार यही विभाग करता है। 


सेक्र टरी आदि पदाधिकारी--पअ्रत्येक विभाग के मंत्री द्वारा निधां- 
'रित नीति का पालन करने और उस विभाग के कार्यालय के दैनिक कार्य को. 
सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रत्येक विभाग का एक सेक्रगरी होता है। 
इसका पद स्थायी होता हे; मंत्रियों के परिवतन से उसके पद्‌ पर कोई असर 
नहीं होता । सेक्रेटरी की सहायता के लिए डिप्टी तथा असिस्टेंट सेक्रेटरी 
और कुछ क्लक होते हैं। सब सेक्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय 
होता है। 
.. कुछ मन्त्रियों के साथ पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी अश्र्थात्‌ संसदीय सचिव भी 
होता है, यह संसद का सदस्य होता है ओर इसका कार्य सन्त्री को संसद 
सम्बन्धी कार्यों में सहायता देना है। मन्त्रियरिषद्‌ के बदलने पर इसे भी. 
हटना होता है | इसके वेतन और भत्ते के लिए प्रति वर्ष संसद की स्वीकृति 
ली जाती है। क्योंकि इन पदों पर संसद के सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती 
है, इसलिए संविधान के अनुसार यह आवश्यक होता है कि संसद यह 
विधि बनाये कि सरकारी कोष से वेतन पाने के कारण इन्हें संसद की सद- 
स्येता से वंचित नहीं किया जायेगा । 
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मंत्रिपरिषद की काये-प्रणाली--साधारणतया मंत्रिपरिषद एक 
संयुक्त इकाई की तरह काम करती है। सभा प्रति सप्ताह होती है। सभा में 
सभापति का आसन ग्रधान मंत्री ग्रहण करता है | उसमें नीति सम्बन्धी 
व्यापक विषयों का विचार होता है प्रत्येक विभाग का मंत्री इस नीति का . 
पालन करता है । सभा के लिए किसी कोरम या सत-दान की आवश्यकता नहीं 
होती; अकेला प्रधान मन्त्री मी महत्वपूण निश्चय करने में स्वतंत्र है। सभा 
की सब चर्चा गुप्त रखी जाती है । वित्त-सम्बन्धी वार्ता और आय- 
उयय अनुमान-पत्र तो प्रधान मंत्री ओर वित्त-मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों 
को भी नहीं बताया जाता | किसी विभाग के रोजमर्रा के काम के सम्बन्ध में 


उसका मनन्‍्त्री ही निशय कर लेता है, अथवा वह प्रधान सनन्‍्त्री का परासश 
ले लेता है| 


मात्रपारषद का उत्तरदायत्व-....अन्त्रिरिषद लोकसभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है। वह जो भी काम करे, या नीति रखे उसकी सफाई देने 
अथवा उसका ओचित्य प्रमाणित करने के लिए प्रधानमन्त्री तथा उसके 
सहयोगियों को हर ससय तैयार रहना होगा । उन्हें लोकसभा के सदस्यों को 
सदैव संतुष्ट रखंना होंगा । प्रजातंत्र के आदश की दृष्टि से यह आवश्यक 
है कि मन्त्रिगण कोई ऐसा काम न करे; जो जनता के हित के विरुद्ध हो 
ओर जिसे जनता के प्रतिनिधि पसन्द न करते हों | लोकसमा में संजिपरिषद 
की नीति ओर कार्यों की स्वतंत्रता-पूवक आलोचना की जा सकेगी | यदि 
किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर लोकसभा का बहुमत मन्त्रिपरिषद्‌ की ओर से रखे 
हुए प्रस्ताव, या कानून सम्बन्धी मसविदे के विरुद्ध दो जाय, तो सन्त्रिपरिषद्‌ 
(को परदत्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार मन्त्री लोग तभी तक अपने पद पर 
रह सकेंगे, जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हों । यदि किसी समय 

ऐसा अनुभव हो कि लोकसभा का उन पर विश्वास नहीं रहा है तो 
उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए | 


उत्तरायित्व सामूहिक है--मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सामूहिक है । 
. इसका अथ यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला बही मंत्री उत्तर- 
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दायी नहीं होगा, वरन्‌ उसके लिए सम्पूण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी । यदि 
किसी मंत्री की किसी विषय पर लोकसभा में हार हो जाय तो वह मंत्रिपरिषद्‌ 
की हार होगी ओर उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना 
. होगा । किसी मंत्री द्वारा उपस्थित किया हुआ प्रस्तावससस्त संजिपरिषद्‌ का ही. 
प्रस्ताव समझना चाहिए, मले ही प्रस्ताकपर मंत्रियों का आपस में विचार-विनिमय 
न हुआ हो । सामूहिक उत्तरदायित्व में यह बात भी है कि यदि संत्रिपरिषद्‌ 
ने अपना कोई निश्चय कर लिया है तो समस्त संत्रियों को उसका समर्थन 
करना चाहिए.। यदि कोई मंत्री इस निशय से असंतुष्ट है तो उसे त्यागपत्र दें. 
देना चाहिए | मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य रहते हुए वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध मत 
प्रधान नहीं कर सकेगा । इसके अतिरिक्त किसी मंत्री को सरकार की नीति क्रे 
विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए ओर न अपने साथियों की सलाह के: 
बगैर उसे सरकार की ओर से कोई वादा करना चाहिए | 

[ सामूहिक उत्तरदायित्व का यह अथ नहीं समझना चाहिए कि मंत्रि- 
परिषद्‌ किसी मंत्री की गलती या कुप्रबन्ध की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । 
इसी प्रकार यदि कोई एक या अधिक मंत्री भ्रष्टाचार के दोषी हों तो केवल 
उन मंत्रियों को ही पद॒त्याग करना होगा, सारी मंत्रिपरिषद को नहीं | ] 


._ मंत्रिर्या सम्बन्धी अन्य बृतू--संविधिान में कहा गया हे कि मंत्री. 
तभी तक अपने पद पर रहेँगे, जब तक कि वे राष्ट्रपति को संतुष्ट रख सकें | 
इसका अथ यह निकलता है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद्‌ से हटा 
सकता है। किन्तु यह कार्य वह प्रधान मंत्री की सलाह से ही करेगा । यदि 
किसी मंत्री का कार्य अथवा आचरण आपत्तिजनक साबित हो तो प्रधान मंत्री 
. के कहने पर राष्ट्रति उसे हटा देगा । हयाने की पद्धति यह होगी कि प्रधान- 
संत्री उसे त्यागपत्र देने की प्रेरणा करेगा; यदि वह मंत्री त्यागपत्र दे दे तो 
मामला निपट जायेगा; परन्तु यदि वह अपने पद्‌ का परिंत्याग न करे तो 
प्रधान मंत्री अपना तथा पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देकर नयी मंत्रिपरिषद्‌ 
ऐसी बनायेगा, जिसमें उपयक्त व्यक्ति न हो। इंस मंत्रिपरिष्रद्‌ -के मंत्रियों की. 
नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। 








सम्त्रिपरिषद_ १२६: 


प्रधान मंत्री का महत्व -प्रधान मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण हे। 
मंत्रिपरिषद में उसका स्थान सवश्रेष्ठ हे। जैसा कि बतलाया जा चुका है, 
उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी । परन्तु वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति 
के द्वारा बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधान 
मंत्री संत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करता है ओर उनके विभागों को स्थिर 
करता है। संविधान में यह नहीं बताया गया कि मंत्रिपरिषद्‌ में प्रधान मंत्री 
का स्थान क्‍या होगा । यह निविवाद है कि वह मंत्रिपरिषद का नेता होगा 
ओर साथ हीं साथ लोकसभा के बहुमत दल का मी। मंत्रिपरिषद्‌ की सभाओं 
में वह सभापति रहेगा। नीति निर्धारित करने में उसका प्रमुख हाथ रहेगा । 
अधिकांश नीति सम्बन्धी सामलों में और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की ओर ' 
से संसद्‌ में वक्तव्य वही देगा । यदि वह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हुआ 
तो संसार के शक्तिशाली शासकों में से एक होगा । वह मंत्रियों का चुनाव ही 
नहीं करेगा, वरन्‌ आवश्यकता होने पर अपने संत्रिपरिषद में परिवतन भी कर 
सकेगा । वह किसी मंत्री को अपने पद्‌ से त्यागपत्र देने को भी कह सकता है 
ओर यदि कोई मंत्री उसके आदेश से ऐसा करना स्वीकार न करे तो वह 
मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र राष्ट्रति को देकर दूसरे मंत्रिपरिषद्‌ का संगठन कर 
लेगा | संघ की आन्तरिक एवं गाह्य नीति का निर्धारण वही करेगा । संघ की 
सब शक्तियों एवं संकटकालीन अधिकारों का उपयोग राष्ट्रपति उसके ही परामश _ 
से करेगा। इस प्रकार युद्ध के समय उसके अधिकार बहुत ही अधिक होंगे। 

पहले कहा गया है कि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक 
है। प्रधान मंत्री चाहे तो ऐसे <्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त करा सक्रता है, जो 
संसद का निरवांचित सदस्य न हो। यह इस तरह कि वह राष्ट्रपति को परामश 
देकर ऐसे व्यक्ति को पहले राज्य-परिषद्‌ का सदस्य नामजद करादे ( राष्ट्रपति 
को राज्य-परिषद्‌ के लिए, १२ सदस्य नासजंद करने का अधिकार है ), ओर 
फिर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मंत्री भी नियुक्ति करा दे । राष्ट्रपति साधारण 
अवस्था में प्रधान संत्री का परामश मान ही लेता है। इस प्रकार प्रधान 
मंत्री की इच्छा से ऐसा व्यक्ति भी मंत्री नियुक्त हों सकता है, जो लोकसभा 
का सदस्य न हो । | ह 

जे 


१३० भारतीय शासन 


प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद के निशयों तथा शासन सम्बन्धी समस्त सामलों 
की सूचना राष्ट्रति को समय-समय पर देता रहेगा । इसके अतिरिक्त संसद में 
पेश होने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में राष्ट्रति कुछ जानना चाहे तो प्रधान 
मंत्री उसे उस विषय की पूरी जानकारी देगा। प्रधान मंत्री का यह मी कत्तंव्य 
'है कि यदि राष्ट्रपति की इच्छा किसी बात को मंत्रिपरिषद के सामनेः रखने की 
“हो, जिस पर किसी मंत्री ने तो निणय किया हो परन्तु जिस पर मंत्रिपरिषद 


[आा] | 


ने विचार न किया हो, तो वह उसे मंत्रिपरिषद के सामने विचाराथ रखे। 


 अधान मंत्री का कार्य और जिम्मेदारी साधारण नहीं है; बहुत ही चत॒र, 
कज्ञमताशील, प्रतिमावान और प्रभावशाली व्यक्ति ही उसे पूर्ण कर सकता है | 
' मंत्रियों के निर्वाचन में उसे देखना होगा कि उसके चुनाव से दल के समस्त 
व्यक्ति प्रसन्न हैं, कोई उससे असंतुष्ट तो नहीं है । जितने भी मंत्री चुने जाये, 
वे देश के विभिन्न राज्यों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हों । कोई वर्ग या. 
राज्य यह न सोचे कि उसका कोई भी प्रतिनिधि मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं 
है ओर उसकी जानबूक कर उपेक्षा की गयी है। यदि प्रधान मंत्री इन बातों 
का ध्यान नहीं रखेगा तो असके दल में फूट पड़ने की आशंका है। देश के 
शासन-कार्य को चलाने के अतिरिक्त उसे अपने दुल के नेता की हैसियत से 
भरी दल का संगठन बनाये रखना होत; है। मत्रिपरिषद के चुनाव में उसकी 
इच्छा हीं सर्वोपरिं नहीं होती, उसे ये संब दृष्टिकोश सामने रखकर एक प्रकार 
का संमर्ोतों सा ही करना होता है। मंत्रियों के चुनाव से भी अधिक महत्व- . 
पूँण कार्य मंत्रियों में विभागों का वितरण करना है। इसके लिए इसे प्रत्येक 
मंत्री की कार्यदत्नता, उसकी न्याय-बुद्धि, शासन-शक्ति तथा उस विभाग 
कम्बन्धी उसके ज्ञान ओर रुँचि को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को 








उनके कार्यों की आलोचना करते हैं । इसलिए. उचित व्यक्तियों को ही ये 
सहात्वपू् कार्य देना ठीक होता है । 


सम त्रिपरिपद अपदस्थ कैसे की जा. सकती हे १ -साधारणतया 


ऐसी मंत्रिपरिषद, जिसे लोकसभा का समथन प्रास्त नहीं है, स्वयं ही त्यागपत्र 





सन्त्रिपरिषद्‌._ . १३१ 


दे देगी। इसके अतिरिक्त संसद अविश्वास फ्राद करके उसे अपदस्थ कर 
सकती है। अविश्वास प्रगट करने के ढंग ये हैं :--- 

(अर) जब आय-व्यय-लेखा संसंद मेँ उपस्थित हो तब किसी मंत्री के 
वेतन में कमी का प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जाय । 

(आ) लोकसभा किसी झेैसें प्रस्ताव की पास न करे, जिसे मंत्रिपरिषद्‌ 
समहत्वपूण समझता हो । [यह बात त्यागपत्र का कारण तभी होगी जब मंत्रि- 
परिषद्‌ इसे विश्वास का प्रश्न बना दे ।] द 

(इ) लोकसभा किसी ऐसे प्रस्ताव को पास कर दे, जिसका मंत्रिपरिषद्‌ 
विरोध करे और इस प्रस्ताव को विश्वास का प्रश्न बना दे | द 

'(ई) किसी मंत्री के विरुद्ध या उसके विभाग के विरुद्ध लोकसभा निन्दा- 
स्मक प्रस्ताव पास कर दे । क्‍ 

(उ) लोकसमा मंत्रिपरिषद्‌ की नीति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पास कर दे। _ 

मन्त्रियों की वतमान संख्या--अक्तूबर १६५४४ में, नयी नियुक्तियाँ 
होने से केन्द्रीय मन्त्रियों कौ कुल संख्या ३४ थी--१४ सन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य 
< राज्य-मन्त्री और १४ उपमन्त्री । अब 'मंत्रालयों में मन्त्री' और बढ़े हैं। 

महान्यायवादी--भारत का एक महान्यायवादी ( अटानीं-जनरल ) 
होगा । इस पद पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने 
की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा । महान्यायवादी का कार्य 
राष्ट्रति कों और भारत सरकार को संविधानिक विषयों पर तथा विधि 
सम्बन्धी विषयों पर परासश देने का होगा | विधि सम्बन्धी जो कार्य राष्ट्रपति 
सहान्यायवादी को सॉपेगा उन्हें पूरा करना उसका कतव्य होगा। अपने 
कतव्यों के पालन के लिए महान्यायवादी को भारत  राज्यक्षेत्र के सब न्याया- _ 
लयों में सुनवाई का अधिकार होगा | महान्यायवादी अपने पद्‌ पर उस समय 
तक बना रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहे | उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निश्चित 
किया जायेगा | 





बारहवाँ अध्याय 
संसद या पालिमेंट 


भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता अब भारतीय जनता के हाथ में 
निहित हो गयी है | जन-प्रतिनिधियों के बहुमत के विरुद्ध कोई मंत्रि- 
मंडल एक दिन के लिए भो नहीं टिक सकेगा | जनता के प्रतिनिधि संघ 
के सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति को भी हटा सकेंगे । 


--शंकरदयालु श्रीवास्तक 


पिछले अध्याय में यह बतलाया गया है कि मन्त्रिपरिषद्‌ किस प्रकार 
देश का शासन-कार्य करती है। अरब शासन-नीति- निर्धारित करने ओर 
आवश्यक विधि-निर्माण आदि कार्य करने वाली संस्था--संसद--का विचार 
किया जाता है। . 

ससद के दो सदन-ठेन्द्रोय विधान “मंडल .या संसद (पालिमेंट) 
में राष्ट्रपति ओर दो सदन होंगे--लोकसभा और राज्यपरिषद्‌ | लोकसभा में 
समस्त देश की जनता के प्रतिनिधि होंगे ओर राज्यपरिषद्‌ में संघ के राज्यों 
के प्रतिनिधि | संविधान-समा के कुछ सदस्यों का मत था कि केन्द्र में केवल 
लोकसभा ही रखी जाय, दूसरे सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे न 
रखा जाय । परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है, द्वितीय सदन में राज्यों के 
प्रतिनिधि होते हैं, ओर संघ-शासन में राज्यों को भी यथेष्ट महत्व दिया जाना 
चाहिए; इसलिए राज्यपरिषरद्‌ को रखा गया । दूसरे सदन की अन्य उपयो- 
'गिता के विष्रय में आगे प्रकाश डाला जायेगा। 
लोकसभा 


लोकसभा से अधिक से अधिक ५०० सदस्य होंगे | जम्मू-काश्मीर के छ+ 
. तथा अन्दमान-निकोबार के एक सदस्य को छोड़कर शेष सब सदस्य जनता 


कु 


संसद या पालिमेंट श्र 


द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होंगे । प्रत्येक ऐसा नागरिक जिसकी आयु २१ 
व से कम नहीं है, जो निवास की शर्तें पूरी करता है और पागलपन, भ्रष्टा- 
चार, अपराध अथवा किसी गैर-कानूनी व्यवहार के कारण अयोग्य न 
ठहराया गया हो, मतदाता हो सकेगा | सन्‌ १६५२ के निर्वाचन के फल- 
स्वरूप लोकसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्य निम्नलिखित संख्या में हैं--- 


राज्य .. सदस्य राज्य ... सदस्य 
[ क वग के राज्य ] राजस्थान. २० 
आयसाम १३ सोराष्ट्र डे 
बिहार प्‌ ट्रावनकोर-कोचीन श्र 
बम्बई छः [ग बग के राज्य] 
सध्यप्रदेश २६ अजमेर २्‌ 
सद्रास ४६ भोपाल २्‌ 
आन र्ध विलासपुर ५ 
जड़ीसां २० कुग १ 
पंजाब श्ष्र देहली हा 
उत्तर प्रदेश ' य्य्द्‌ ह हिमाचल प्रदेश ३ 
पश्चिमी बंगाल. २४ . कच्छ र्‌' 
[ख वर्ग के राज्य] सनिपुर २ 
हेदराबाद र्प्‌ त्रिपुरा र्‌ 
जम्मू कश्मीर ६ विंध्यप्रदेश ६ 
मध्यर्भारत श्र [घ बग का राज्य] 
मैसूर ११ अंदमन-निकोबार १ 
पटियाला तथा पंजाब- एंग्लोईंडियन (नासमजद).. २ 
ण्ज्य-संघ. पूः द 


लोक-सभा का पहला चुनाव, विविध दलों की शक्ति. 


लोकसभा का पहला चुनाव सन्‌ १६४१-४२ में हुआ । उसके अनुसार निर्वा- 





श्श्ड... क्‍ भारतीय शासन 


चित सदस्यों के आगे दिये हुए ब्योरे से देश के विविध राजनैतिक दलों की 
शक्ति का कुछ अनुमान हो सकेगा--- 


कांग्रेस... मा मल रेद१ 
प्रजा सोशलिस्ट ( प्रजा समाजवादी ) गा 
_कम्युनिस्ट एवं उनके सहयोगी + २७ 
जन संघ 
. हिन्द सहासभा 
_ रामराज्य परिषद्‌ 
पेजंटस एण्ड वकस पार्टी 
परिगणित जाति संघ 
गणतंत्र परिषद्‌ 
मारखंड पार्टो 
लोकसेवक संघ 
फारवड ब्लाक 
मुस्लिस लीग 
कामनवील पार्दी (मद्रास) - 
तामिलनाड टायलस पार्टी 
अकाली 
क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी ५ 
.. संयुक्त सोशलिस्ट संगठन 
. कृषिकर लोक पार्टी 
त्रावनकोर तासिलनाड कांग्रेस 
. स्वतन्त्र द है ह 
केन्द्र के ( तथा राज्यों के ) चुनाव से ये बातें सामने आयीं :--(१) 
सबसे अधिक जीत .कांग्रेस के. उम्मेदवारों की हुईं | लेकिन उसकी प्रतिष्ठा 
बहुत घंटी हुईं है । कुंल मिलाकर गये उनमें से कांग्रेसी 
उम्मेंदवारों को कम और दूसरे सब दल वालों को अधिक मिले | (२) अगर 


लए एए0 खाए हू. 





*प 
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गैर-कांग्रेसी दुल सब मिल जाते और एक-एक कांग्रेसी उम्मेदुवार के मुकाबले 

एक ही गैर-कांग्रेसी को मत देते तो चुनाव का नतीजा दूसरा ही होता | (३) 

कांग्रं स से दूसरे दर्ज पर मत कम्यूनिस्ट या साम्यवादी दल का जोर रहा है। 

श्रंगर जनता के भोजन वस्त्रादि की ठीक व्यवस्था न हुईं तो इस दुल का 

आगे बढ़ना निश्चित है। (४) प्रायः साम्प्रदायिक दलों का सहत्व जाता 

रहा; हिन्दू महासभा, राम राज्य परिषद और जनसंघ आदि दलों के उम्मेद- 

वारों की जमानतें अपेक्षाकृत अधिक जम्म हुई हैं । 

वयस्क मताधिकार----ताधिकार के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात - 

यह है कि भारत में यह पहला अवसर है जब वयस्क मताधिकार को केन्द्रीय 

लोकसभा के निर्वाचन में स्थान दिया गया है। इसके द्वारा देश के प्रत्येक 

नागरिक को यह अनुमव करने का अवसर दिया गया है कि उसका भी देश 
के शासन में कुछ भाग है | इस विषय में विशेष पहले “निर्वाचन! अध्याय 

में लिखा जा चुका है । 


पृथक निर्वाचन प्रणाली का अन्त-जैसा पहले बताया गया हें 
सब निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के अनुसार होंगे । परन्तु अनुसूचित 
जातियों, आदिवासियों तथा एग्लो-इन्डियनों आदि अल्प संख्यकों के लिए 
कुछ स्थान लोकसभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर सुरक्षित रखे गये 
हैं। यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि लोकसभा में एंग्लो-इन्डियनों को 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह स्वयं दो एँग्लो-इन्डियन सदस्य 
मनोनीत कर सकेगा । [ यह संरक्तुण २६ जनवरी १६६० तक रहेगा ।] 
निवाचन क्षेत्र निर्वाचन के लिए संपूर्ण देश प्रदेशिक निर्वाचन- 


क्षेत्रों में विभाजित किया जायेंगा। प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में एक-एक सदस्य 
कम से कम साढ़े छः लाख ओर अधिक से अधिक साढ़े आठ लाख जन- 
संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इन निर्वाचन-त्षेत्रों' का निर्माण करते ससय 
इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि प्रतिनिधित्व का अनुपात देश भर मेँ 
समान हो अर्थात्‌ एक निर्वाचन-कच्षेत्र की जनसंख्या और प्रतिनिधियों में जो 
अनुपात हो, वही सारे भारत के अन्य निवाचन-्षेत्रों में हो। प्रत्येक जन- 
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गणना के पश्चात्‌ निर्वाचन-क्षेत्रों का नयी जनसंख्या के अनुसार पुनसंज्ञठन 
किया जायेगा | यदि किसी जन-गणना का फल उस समय निकलेगा जब 
लोकसभा काय कर रही होगी तो उसके भंग होने तंक. नये निवाचन-्षत्रों 
के हिसाब से निर्वाचन नहीं किया जायेगा अर्थात्‌ जन-गणना के पश्चात्‌ 
लोकसभा को भज् नहीं किया जायेगा। 
निर्वाचक-नामावली और निर्वाचक की योग्यता-प्रत्येक निर्वांचन- 
क्षेत्र के लिए निवांचन-आयोग ( कमीशन ) की देखरेख में एक निर्वाचक- 
नामावली तैयार करायी जायगी। इसमें उस क्षेत्र के समस्त निर्वांचकों के 
नाम होंगे | एक व्यक्ति का नाम एक निवाचन-क्षत्र में एक ही बार लिखा 
जायगा और कोई भी व्यक्ति दो निर्वाचन-क्षेत्रों से एक साथ उम्मीदवार नहीं 
हो सकेगा । निर्वाचन-नामावली में ऐसे व्यक्तियों का नाम दज किया जायगा, 
जो निर्वाचक की योग्यता सम्बन्धी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :--- 
१--भारत का प्रत्येक नागरिक, जो १ साच सन्‌ १६४० को २१ वर्ष 
या अधिक आयु का रहा हो, ओर द क्‍ 
२--जो १ अग्रनल १६४७ से ३१ द्सिम्बर १६४६ तक उस निर्वाचन- 
क्षत्र मं कम से कम् श्८० दिन तक रह चुका हो । 
- निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति निर्वां चक नहीं हो सकेंगे :--- 
(क) जो भारत का नागरिक न हो । 
(ख) जो किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया हो । 
(ग) जो निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्टाचार या दुराचरण के अपराध में अप- 
राधी ठहराया गया हो | द 
निर्वाचनों में निष्पज्षता और ईमानदारी स्थापित करने के लिए निर्वाचन- 
आयोग की व्यवस्था है। द द 


लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता---जोकसमा के सदस्य 
निर्वाचित होनेवाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा कि-- 

(क) वह भास्त का नागरिक हो | 

(ख) कम्र से कम २४ वष की आयु का हो । 
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(ग) उसमें संसद की विधि द्वारा निर्धारित, सदस्य होने की अन्य योग्य- 
. ताएँ हों। | 
। बिक [4 [ .#... ८.0 
लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता-कोई भी व्यक्ति 
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित न हो सकेगा, यदि उसमें ऊपर बतायी योग्य- 
साओं का अ्रभाव हो, अथवा यदि वह 


(१) भारत सरकार.या किसी राज्य की सरकार के ऐसे पद पर आसीन 
हो, जिससे उसे आथिक लाम होता हो | [ भारतीय संघ के मंत्री 
या किसी राज्य के मंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । | 

(२) पागल हो ओर किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया 
गया हो । 

(३) ऐसा दिवालिया हो, जिसका भुगतान न हुआ हो | 
.. (४) संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अंतगत अयोग्य ठहरा दिया 
। गया हो | द लक 

(५) उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लौं 


: हो, अथवा उसकी राजभक्ति किसी अन्य देश के प्रति हो; या किसी 
अन्य देश से उसका लगाव हो । 


.. यदि सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति में उपयु क्त अयोग्य- 
ताओं में से कोई आयोग्यता उत्पन्न हों जायगी तो वह सदस्य नही रहेगा । 
सदस्य की अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न का निणय राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग के 
परामश से करेगा । 


लोकसभा का काय काल्‌--लोकसभा का कार्यकाल साधारण 
अवस्था में ५ वर्ष होगा। इस बीच में राष्ट्रपति उसे भंग करके नया निर्वाचन 
करा सकेगा | पर वह ऐसा तभी करेगा, जब उसे यह विश्वास हो जाय कि 


लोकसभा में जनता के प्रतिनिधियों का अभाव है। पाँच वष की अवधि 
समाप्त होने पर लोकसभा स्वयं भंग हो जायगी। साधारणतया लोकसभा के 
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: कार्यकाल को बढाया नहीं जायगा। परन्तु संकट की घोषणा होने पर संसद 
इस आशय की विधि-निर्मांण करके कार्यकाल एक बार एक वषर के लिए बढ़ा 
सकेगी । इसके पश्चात्‌ किसी भी दशा में लोकसभा का कार्यकाल छु माह 
से अधिक नहीं बढ़ाया जायगा ) 
लोकसभा का अध्यक्ष ओर उपाध्यक्षु-लोकसभा अपने सदस्यों 
में से एक अध्यक्ष (स्पीकर) और एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) निर्वाचित 
करेगी | अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष अपने पदों पर तब तक रहेंगे, जब तक वे 
लोकसभा के सदस्य रहेंगे, या वे स्वयं त्यागपत्र नहीं देंगे, अथवा उन्हें लोक- 
सभा अयोग्यता अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके पदच्युत नहीं कर 
देगी | अविश्वास या अयोग्यता का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए इस 
आशय की सूचना १४दिन पूव देनी होगी। लोकसभा के बहुमत द्वारा प्रस्ताव 
पास होने पर अध्यक्ष पदच्युत हो जायगा । लोकसभा भंग होने के बाद भी 
अध्यक्ष नयी लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर- बना रहेगा । 
_ अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उसका पद उपाध्यक्ष 
ग्रहण करेगा । उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त होने पर राष्ट्रपति लोकसभा के 
किसी सदस्य को इस पद पर नियुक्त कर सकेगा | लोकसभा की किसी बैठक 
में यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया 
जाय तो वह सभा में उपस्थित तो रह सकेगा परन्तु अपना पद ग्रहण न 
. करेगा । ऐसा प्रस्ताव उपस्थित होने पर उसे लोकसमा में बोलने और प्रथम 
त देने का अधिकार होगा, परन्तु दोनों ओर मत सम्गन होने पर वह संत 
प्रदान न कर सकेगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और 
भत्ते संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी । जब तक संसद ऐसी विधि बनायेगी, 


तब तक उन्हें वही वेतन मिलेगा, जो इन- पदाधिकारियों को यह संविधान 











लिए सभा में कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग की उपस्थिति आव- 
श्यक होंगी १4 | 
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संसद्‌ का दूसरा सदन राज्य परिष्रद्‌ है। जब कि लोकसभा में जनता के 
प्रतिनिधि होंगे, राज्य परिषद्‌ में संघ के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होंगे 
यह एक स्थायी संस्था होगी । यह कभी भी भंग नहीं . की जायगी, किन्तु 
इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ अपना. स्थान रिक्त करेंगे 
ओर उन स्थानों की पूर्ति नये सदस्यों से होगी । 


राज्य परिषद्‌ में अधिक से अधिक २४० सदस्य होंगे। इनमें से अधिक 
से अधिक २१८ सदस्य राज्यों की ओर से निर्वाचित होंगे ओर १३२ राष्ट्रपति 
द्वारा नामजद किये जायँगे। ये १२ सदस्य ऐसे होंगे, जिन्हें साहित्य, विशञान,. 
कला ओर सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो | 
राज्यों के प्रतिनिधि-सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा | इस निर्वा- 
चन की दृष्टि से भारतीय संघ के राज्य दो श्र णियों में विभकत किये जा 
सकते हैं। (१) वे राज्य, जिनमें विधान-सभाएँ धॉंगी; और (२) वे राज्य, 
जिनमें विधान-सभाएँ नहीं होंगी, वरन जो केन्द्र द्वारा शासित होंगे । विधान- 
सभाश्रों वाले राज्यों के प्रतिनिधि उन राज्यों की विधान-सभाओं के 
सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाएँगे | निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति 
से एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होगा । अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों का 
“निर्वाचन उस रीति किया जायगा, जो संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी । 


राज्य परिषद्‌ में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या इस भांति 
होगी-- 

( क वग के राज्य ) आन्ध्र १२;:---आसाम--&; बिहार--२१; बम्बई 
--१७; मध्यप्रदेश-- १२; सद्रास--- १८; उड़ीसा--६; पंजाब---८; उत्तरप्रदेश 
--३१; पश्चिसी बड़्ाल-- १४ । ( योग १४८ ) 


(ख वग के राज्य ) हैंदराबाद---११; जम्मू-कश्मीर---४; मध्यभारत 
&; मैसूर--5६; प्रदियाला ओर पंजाब-राज्य-संघ---३; राजस्थान--६; सौराष्ट 
--४; त्रावनकोर कोचीन--5६ । ( योग ४६ ) द 
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(ग वर्ग के राज्य) अजमेर और कुर्ग--१; भोपाल--१; विलासपुर और 
पहिमाचल प्रदेश - १; दिल्‍्ली--१; कच्छु--१; मनिपुर और त्रिपुरा--१; 
विध्य प्रदेश---४। ( योग १०) द 

इस प्रकार कुल निर्वाचित सदस्य २०७ हुए। निर्वाचित सदस्यों की 
अधिकतम संख्या २३८ है; इससे कम रह सकते हैं, अधिक नहीं । द 

राज्य परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता ओर 

अयोग्यता---राज्य परिषद्‌ का सदस्य निर्वांचित होने के लिए किसी व्यक्ति 
मै निम्नलिखित में योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं--- 

(१) वह भारत का नागरिक हो | 

(२) उसकी आयु ३० व से कम न हो | 

(३) उसमें वे दूसरी योग्यताएँ भी हों, जो संसद विधि द्वारा निश्चित 

.. करें| क्‍ 

राज्य परिषद्‌ की सदस्यता के लिए. अयोग्यताएँ वही होंगी, जो लोक- 
सभा की सदस्यता के लिए निर्धारित हैं | सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात्‌ 

किसी अयोग्यता के उत्पन्न होने पर वह व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा । किसी 
संदस्य में ऐसी अयोग्यता उत्पन्न हो गयी है अथवा नहीं, इसका निणेय 
राष्ट्रपति निर्वाचन-कमीशन के परामश से करेगा | द 


राज्य परिषद्‌ का प्रथम संद्धटन---राज्य परिषद्‌ के प्रथम सद्भठन 
में कुल सदस्यों की संख्या २१६ है, जिनमें १२ नामजद हैं। पहले कहा 
गया है कि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा । यहाँ “ग? वग के राज्यों के 
अतिनिधित्व के बारे में यह ध्यान में रखना है कि अजमेर, भोपाल, कुग, 
: दिल्‍ली और विन्ध्य प्रदेश के निर्वाचक मंडल इन राज्यों की विधान-सभाएँ 
ही हैं । हिमाचल प्रदेश और विलासपुर के निर्वाचक  संडल में एक तो वह 
व्यक्ति होगा जो लोकसभा में विलासपुर का ग्रतिनिधि है, ओर दूसरे वे 
व्यक्ति होंगे जो हिमाचल प्रदेश की विधान-सभा के सदस्य हैं। कच्छ, 
सनिपुर और त्रिपुरा में विधान-सभाएँ नहीं हैं | इनके निर्वाचक मंडलों के 
सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर. चुने गये हैं। प्रत्येक मंडल में तीस- 
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लीस सदस्य हैं | [ इन तीन राज्यों में जब विधान-सभाएँ स्थापित हो जायँगी 
तब ये मंडल सम्राप्त हो जायँगे और विधान सभाएँ ही निर्वांचक मंडलों का 
काम करेंगी 4 | 


राज्यपरिषद का सभापति तथा उपसभापति---भारत का उप-- 
राष्ट्रपति राज्य-परिषद्‌ का सभापति -होगा | राज्य-्परिषद्‌ अपने सदस्यों में से: 
किसी एक को उपसभापति निर्वाचित कर लेगी। सभापति का कार्यकाल 
पाँच वष होगा, वशर्तें कि वह स्वयं त्यागपत्र न दे दे, अथवा पदच्युत न करः 
दिया जाय । उपसमापति राज्य-परिषद्‌ का सदस्य न रहने पर, स्वयं त्याग- 
पत्र देने पर, अथवा पदच्युत किये जाने पर अपने पद्‌ पर न रहेगा । 


राज्य के सदस्यों का बहुमत अयोग्यता अथवा अविश्वास का प्रस्ताव 
पास करके उपसभाषति को उसके पद से हटा सकता है । ऐसा प्रस्ताव राज्य- 
परिषद्‌ में उपस्थित करने के लिए १४ दिन पूव सूचना देना आवश्यक 
होगा । उपसमापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रति उस पद्‌ के लिए. किसी 
सदस्य को नियुक्त करेगा । राज्यपरिषद की किसी बैठक में सभापति और 
उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति समापति का पद सम्हालेगा, 
जिसे राज्यपरिषद्‌ इस पद्‌ के लिए नियुक्त करे | जब राज्यपरिषद्‌ में सभापति” 
अथवा उपसभापति को अप्दस्थ करने का प्रस्ताव उपस्थित हो तो जिसके 
विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा, वह उपस्थित तो रह सकेगा 
परन्तु सभापति पद्‌॒ पर नहीं होगा । उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव पर 
सभापति को मत-दान का अधिकार नहीं होगा, वैसे वह परिषद्‌ की कार्यवाहीं: 
में भाग ले सकेगा । 

सभापति तथा उपसभापति के वेतन व भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित 
करेंगी और जब तक संसद्‌ कुछ व्यवस्था न करें, तब तक समापति और 
उपसभापति को वही वेतन तथा भत्ता मिलेगा, जो इन पदाधिकारियों को 
यह संविधान लागू होने से पहले मिलते हों | 

संसद के सदस्यों की शपथ---संसद के' प्रत्येक सदस्य, को अपना 
स्थान ग्रहण करने से पूव राष्ट्रपति के, अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ब्यक्तिः 
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के, सामने संविधान के प्रति भक्ति ओर कतव्य-पालन के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित शपथ ग्रहण करनी होगी--.. ' द 
में" अमुक'"जो लोकसभा अथवा ( राज्य-परिषद्‌ ) का सुदस्य निर्वा- 
चित ( या नामजद ) हुआ हूँ, इंश्वर की शपथ लेता हूँ (या सत्यनिष्ठा से 
प्रतिज्ञा करता हूँ ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 
अ्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके 
'कतव्यों को श्रद्धापूवक पालन करूँगा । 
सदस्यता संबंधी मयोदा---कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का 
सदस्य एक-साथ नहीं हो सकेगा । जो व्यक्ति दोनों सदनों के लिए, निर्वाचत 
हो जाय, उसे किसी एक सदुन की सदस्यता छड़ देनी होगी। कोई भी 
व्यक्ति राज्यों के विधान-मंडल ओर संसद के का सदस्य एक साथ 
न हो सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी सदन, दोनों का सदस्य निर्वाचित हो 
जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर किसी एक स्थान 
से त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा, ऐसे व्यक्ति का स्थान संसद में उस 
अवधि के बीत जाने पर रिक्त हो जायगा, यदि वह उस अवधि के पूव राज्य 
'के विधान-मंडल से त्यागपत्र न दे । ु 
यदि ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य साठ दिन तक, अपने सदन की 
आज्ञा बिना, उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहेगा तो उसका स्थान 
रिक्त घोषित कर दिया जायगा और उस स्थान के लिए दूसरे व्यक्ति का 
निवांचन होगा । 
यदि संसद के किसी सदन स॑ कोई व्यक्ति सदस्य न होते हुए अथवा 
यह जानते हुए कि वह सदस्य होने के योग्य नहीं है, अथवा संसद की किसी 
विधि द्वारा उसका संसद में बैठना निषिद्ध कर दिया गया है, संसद में 
बैठता है अथवा मत देता है, तो उस पर जितने दिन वह इस प्रकार बैठता 
अथवा मत देता है, पाँच सो रुपया प्रति दिन के हिसाब से दंड होगा | 


संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा बेतन-संसद के 
अत्येक सदस्य को संसद के नियमों एवं आदेशों का पालन करते हुए संसद्‌ 
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में भाषण करने की पूण स्वतंत्रता रहेगी | संसद्‌ या उसकी किसी समिति 
में कही हुईं किसी बांत के लिए सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई 
कायवाही न हो सकेगी । अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें वे सब विशेषाधि- 
कार प्राप्त होंगे, जो संसदु समय-समय पर निश्चित करेगी । हर 
.. संसद अपने सदस्यों के वेतन तथा भत्ते समय-समय पर विधि बना कर 
निश्चत करेगी | जब तक ऐसा कोई निश्चित न किया जाय तब तंक सदस्यों 
को वही वेतन ओर भत्ते मिलते रहेंगे, जो यह स विधान लागू होने के 'पूव 
मिलते थे । 
१६५४ में संसद ने जो विधेयक स्वीकार किया, उसक अनुसार 
सदस्यों का वतन आदि इस प्रकार होगा--- ह 
१---चार सो रुपये मासिक वतन, 
२---स सद्‌ में उपस्थित होने पर प्रति दिन इकक्‍्कीस रुपये 
३--मभारत भर में कहीं भी रेल से आने जाने के लिए दूसरे दजे के 
दो पास” बिना मूल्य, 
४--सद॒स्यों और उनके परिवार वालों को बीमारी में ओषधि आदि 
बिना मूल्य, 
पू--मकान, टठेलिफोन ओर डाक की सुविधायें, 
&६--सरकारी कमेटियों के सदस्य होने की दशा में सरकारी नियमों के 
अनुसार माग व्यय और भत्ता आदि | मा 
[ स्मरण रहे कि इस विधेयक से पहले संसद में उपस्थिति के समय ही 
चालीस रुपये प्रति दिन भत्ता मिलता था (मासिक्र वेतन नहीं था), ओर 
उपयक्त विधेयक का मंसोदा बनाने वाली कमेटी की सिक्रारिश यह थी कि 
सदस्यों को तीन सो रुपये मासिक वेतन ओर संसद में उपस्थिति के समय . 
बीस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिये जाँय; अथवा इन दोनों बातों की जगह 
पहले की तरह, उपस्थिति के दिनों में चालीस रुपये दैनिक भत्ता मिले | जब 
कि स सद के सदस्य स्वयं ही कानून बनाने वाले हैं, उनका अपने लिए भत्ता 
आदि इस प्रकार बढ़ाना और अस ख्य निर्वाचकों की आशिक स्थिति को भूल 
जाना सवथा अशोभनीय है ।' 
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स'सद की काय वाही सबंधी नियम--संसद के वर्ष में कम से कम 

दो अधिवेशन अवश्य होंगे, और दो अधिवेशनों के बीच छ+ माह से अधिकः 
का अन्तर नहीं होगा । किसी वष की अन्तिम बैठक और अगले वर्ष की. 
प्रथम बैठक में छः मास से अधिक का अन्तर नहीं होगा | इस नियम के अंतगत 
राष्ट्रपति को निर्धारित स्थान और समय पर संसद्‌ के अधिवेशन कराने और 
उन्हें विसरजित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद्‌ के सासने भाषण 
देने तथा अपने सन्देश भेजने का अधिकार है। प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ 
में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करेगा और अधिवेशन निमं- 
त्रित करने का कारण बतलायेगा । प्रत्येक मंत्री ओर महान्यायवादी (अटर्नी- 
जनरल) संसद में भाषण दे सकता है ओर उसके कार्य में सदस्य की हेसियत 
से भाग ले सकता है किन्तु महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है 

संसद के प्रत्येक सदन में तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में समस्त 
निर्णय बहुमत से किये जाएँगे | सभापति और अध्यक्ष साधारण दंशा में 
अपना सत नहीं देंगे; वे केत्ल उसी दशा में अपना निर्णायक मत दँगे 
जब किसी विषय के पत्ष और विपक्ष में मत बराबर होंगे। प्रत्येक सदन का 
काय आरम्म करने के लिए उस सदन के दशमांश सदस्यों की उपर्स्थि। 
आवश्यक होगी | कोरम पूरा न होने की दशा में सभापति अथवा अध्यक्ष 
को अधिकार है कि वह बैठक को स्थगित कर दे, अ्रथवा कोरम पूरा होने 
तक प्रतीक्षा करे। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही के नियम राष्ट्रपति राज्य- 
परिषद्‌ के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष के परामश से बनायेगा। संयुक्त 
अधिवेशन में लोकसभा का अध्यक्ष सभापति होगा । 


_ संसद की कार्यवाही हिन्दी या अंग्रे जीमें होगी । यदि कोई सदस्य इन 
दोनों भाषाओं में से किसी में भी अपने विचार प्रगट नहीं कर सकता तो सभा- 
पति अथवा अध्यक्ष उसे अपनी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकेगा । यह 
व्यवस्था १४ व्ष तक चलेगी | उसके पश्चात्‌ यदि संसद इस विषय का कोई 
नियम न बनाये तो अंग्रेजी का व्यवहार बन्द हो जायगा और कार्यवाही हिन्दी 
में ही हुआ। करेगी | 
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संसद्‌ के अधिवेशन साधारणतः दिन के ग्यारह बजे से पाँच बजे तक 
शेते हैं। आरम्भ के, पढिले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। संसद के. 
ग्रन्य कार्य के दो भाग होते हैं---सरकारी । और गैर-सरकारी गैर-सरकारी' 
क्राम के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं, अन्य दिनों 
पं सरकारी काम होता है। सेक्रेटरी विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता 
है, उसी के अनुसार कार्य होता है; सभापति की आज्ञा बिना, किसी नवीन विषय 
पर विचार नहीं किया जाता ।. 

दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने का क्रम समापति तथा अध्यक्ष निश्चित 
करते हैं। प्रत्येक सदस्य अपने सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को सम्बोधित 
करके बोलता है, और उसी के द्वारा प्रश्न करता है। जहाँ तक कोई सदस्य 
सदनों के नियम की अवहेलना न करे, उसे भाषण देने की स्वतंत्रता है | - 
सदनों में शान्ति रखना सभापति तथा अध्यक्ष का कतंव्य है। इसके लिए 


आवश्यकता होने पर वह किसी सदस्य का एक (दिन या अधिक सम्रयध्तक . 


के.लिए सदन में आना बन्द कर. सकता है, अथवा अधिवेशन स्थगित .कर 
सकता हे । 

स सद के काय -संसद एक विधान-मंडल है | उसका मुख्य कार्य 
कानून बनाना है। इसके साथ ही उसे यह देखना होता है कि 7रकारंया 
क्रायपालिका उन कानूनों को ठीक॑ अमल में लाती है या नहीं | लोकतन्त्र 
शासन में सरकार के प्रमुख अधिकारी (मंत्री ) ऐसे ब्यक्ति होते हैं जो संसद 
के सदस्य होते हैं ओर उसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तथापि संसद का काया 
है कि सरकार पर नियंत्रण रखे ओर उसके कामों की जाँच करती रहे | फिर 
शासन-चक्र की धुरी घन है, सरकारी पदाधिकारियों के बने रहने तथा उनके 
द्वारा किये जाने वात्ते कार्यों के लिए धन. की अनिवाय आवश्यकता है | 
लिए संसद्‌ सरकारी आय-व्यय पर नियंत्रण रखती है; उसे बजट की विविध 
संदों को स्वीकार करने का अधिकार होता है। अस्तु, संसद क. कार्यों को: 
मिंम्नलिखित भागों में बाँठा जा सकता है :-- द 

१--कानून-निर्माण सम्बन्धी काय । 

२--शासन सम्बन्धी काय | 
रे अं 
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३--सरकारी आय-व्यय सम्बन्धी काय । 
४--संविधान में संशोधन | ४ ८6... ४2०५० 
. & १) कानून-निर्माण सम्बन्धी काय्ये-कानत-निर्माण सम्बन्धी 
कार्य के प्रसंग में हमें दो बातें जाननी हैं :++>./ - ..ररः 
(क) संसद का कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकास्-चेत्र | 
 (ख) कानून-निर्माण सम्बन्धी काय-प्रणाली । डे 5० नह 
कानून-निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र--कानून ( विधि ) निर्माण सम्बन्धी 
समस्त विषयों को तीन सूचियों में बाँग गया है। (१ ) संघ सूची--इसके 
अंतर्गत वें ६७ विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में संसद्‌ ही कानून बना सकती है । 
( २) राज्य-सूची--इसके अन्तर्गत वे ६६ विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में विधान- 
: मण्डल वाले राज्य अपने विधान-मंडलों द्वारा कानून बनायेंगे। ( ३ ) समवतर्ती 
सूची--इसके अन्तर्गत वें ४७ विषय हैं, जिनके विषय में राज्य ओर. 
दोनों ही कानून बना सकेंगे परन्तु राज्यों को 'इन विषयों पर विधि निर्माण 
करने का अधिकार तभी होगा जब संसद निर्माण न करे | संसद संघ-सूची, 
एवं समवर्तो-सूची के अन्तर्गत दिये समस्त विषयों पर विधि निर्माण कर 
सकेगी । समवर्ती सूची के विषयों पर यदि राज्य द्वारा बनायी विधि का संसद 
द्वारा बनायी विधि से विरोध होता हो तो संसद्‌ की विधि को प्रधानता एवं 
ग्राथमिकता मिलेगी, और वही लागू भी होगी; राज्य द्वारा बनायी विधि उस 
सीमा तक अवैध होगी; जहाँ तक उसका संसद की विधि से विरोध है । 
परन्तु यदि राज्य की विधि पर पहले राष्ट्रपति की. स्वीकृति मिल चुकी हो, तो 
चही लागू हो सकेगी; किन्तु संसद्‌ को अधिकार है कि किसी भी समय ऐसी 
विधि का संशोधन कर सकती है । कसर बम 
.. श्रवशिष्ट विषयों पर भी, जो ऊपर लिखी किसी भी सती में नहीं है, संसद 
कानून बना सकेगी । संघ द्वारा शासित राज्यों की समस्त विधियों का निर्माण 
अंसद्‌ करेगी, भले ही वे किसी भी सूची में हों । स्वायत्त-राज्यों के सम्बन्ध में 
भी संसद को किसी विषय की विधि निर्माण करने का अधिकार है, परन्तु 
इस अधिकार का उपयोग उसी समय हो सकता है, जब राज्य-परिषद्‌ अपने 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कस | दो-तिहाई सदस्यों से ऐसा 
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प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित के लिए. ऐसा करना आवश्यक है। राज्य- 
परिषद के प्रस्ताव पास करने पर सेसद्‌ को जो अधिकार राज्य-सूची के विषयों 
पर कानून बनाने का मिलेगा, वह एक बार में एक साल तक .के लिए ही होगा । 
प्रस्ताव पास करके कानून की अवधि एक-एक साल के लिए बढायी जा 
कती है | प्रस्ताव में दी हुईं अवधि समाप्त होने के बाद छः माह तक यह 

कानून अमल में आ सकेगा । है 

[यदि संसद को राज्य-पूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधि- 
कार हो जाय तो इससे किसी राज्य-विधान-मंडल का उस विषय पर कानून 
बनाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता | हाँ, संसद के और राज्य के बनाये 
कानूनों में कोई विषमता हो तो संसद का कानून सानन्‍्य होगा ।] 

यदि दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह जान पड़े कि राज्य- 
सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना अच्छा होगा और 
उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदन इस विष्रग्न का प्रस्ताव पास कर 
दे तो संसद के लिए उस विषय के सम्बन्ध में कानून बनाना विधि-संगत हो 
जायेगा । ऐसा कानून उक्त राज्यों पर तो लागू होगा ही, उनके अतिरिक्त वह 
कानून उन अन्य राज्यों पर भी लागू होगा, जिनके विधान-मंडल प्रस्ताव पास 
करके उस कानून को स्वीकार कर लें । द 

संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुईं किसी संधि या करार 
अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि में किये गये किसी निश्चय के. 
पालन के लिए भारत के किसी सम्पूण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए. 
कानूत बनाने का अधिकार है । 

संकट-काल में संसद स्वायत्त राज्यों के सम्बन्ध में राज्य-्सूवी में दिये 
विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकेगी । ये कानन संकट-काल समाप्त होने 

छुः साह बाद तक ही अमल में आएँगे। द 

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संसद ऐसे प्रत्येक विषय 
के कानून बनाती है, जिसका सम्बन्ध भारतीय संघ से हो, दो या अधिक स्वा- 
_अत्त राज्यों से हो, या संघ द्वारा शासित राज्यों से अथवा अवशिष्ट विषयों 


से हो 


श्ड्प भारतीय शासन 
द संघ-सूची द 
संघ-सूची के विषयों में मुख्य ये हैं;--(१) सब प्रकार कौ सेनाएँ, हवाई 
जहाज, (२) संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से सम्बन्ध, ( ३) विदेशों 
तथा विदेशियों से सम्बन्ध, (४) नागरिकता, (५) बड़े बन्द्रगाह, (६) डाक, 
तार, टेलीफोन और बेतार के तार (७) आयात-निर्यात कर, ओर संघीय 
' आय के अन्य साधन (८) सिक्‍का, नोट आदि, (६) संघ का लोक-ऋण, 
(१०) सेविंग बंक, (११) संघीय व्यय और हिसाब-परीक्षा, (१२) अरु बम 
(१३) व्यापार, बैंक और बीमे का काम (१४) तिजारती कम्पनियाँ और समि- 
तियाँ, (१५) अफीम आदि पदार्थों क्री पैदाबार खपत और नियति का नियंत्रण, 
. (१६) कापीराइट [किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार] (१७) भारत में 
अ्राना अथवा यहाँ से विदेश जाना, (१८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, (१६) 
हथियार और युद्ध-सामग्री का नियंत्रण, (२० ) सनुष्य-गणना ओर आँकड़े, 
(स्टेटिसटिक्स) (२१) अखिल भारतवर्षीय नौकरियाँ, (२२) राज्यों की सीमा, 
(२३) कृषि-आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, (२४) काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, विश्व- 
भारती और हैदराबाद विश्वविद्यालय (२४) उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की 
संख्याओं में एकसृत्रता लाना (२६) उच्चतम न्यायालय, (२७) राष्ट्रपति 
और गर्वनरों का वेतनादि और (र८) निर्वाचन-कमीशन आदि | 


हर _समवर्ती सूर्ची 
.._ समवर्ती सूती के मुख्य-मुख्य विषय ये हैं :--(१) फौजदारी कानून 
_ (दंड-विधि), दंड प्रक्रिया (फौजदारी जाता), और व्यवहार प्रक्रिया (जाता 
. दीवानी), (२) कैदियों या अभियुक्तों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया 
_ जाना; (३) विवाह आर सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक), शिशु आर नाबालिग, 
_ उत्तराधिकार, (४) दस्तावेजों की रजिस्ट्री, (४) ठेके, जिनमें सामेदारी, 
_'एजन्सी और माल ढोने के ठेके शामिल हैं, (६) ट्रस्ट और ट्रस्टी, (७) न्‍्या- 
 यालय की मानहानि, (८5) औवारागर्दी, (६) पागलपन आर दिमागी कमी 
तथा इन विकारों वाले व्यक्तियों को रखने या इलाज करने के स्थान, (१०) 
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पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तक और छापेखाने, (११) जानवरों पर बेरहसी की रोक- 
थाम, (१२) कारखाने (१३) मजदूरों की मलाई, काम की शर्तें, प्राविडेन्ट 
ंड, बुढ़ापे की पेन्शन और प्रसूति-सुविधाएँ, (१४) छूत की बीमारियों को 
रोकना, (१५) कानूनी, डाक्टरी और दूसरे पेशे, (१६) मूल्य-नियंत्रण, (१७) 
खाने के पदार्थों में मिलावट, और (श्य) आथिक तथा सामाजिक योजना, 
आदि | | 
कानून-निर्माण ; साधारण विधेयक सम्बन्धी कार्ये-प्रणाली--कानून 
बनाने के लिए जो मसोदा संसद में उपस्थित किया जाता है, उसे विधेयक या 
“बिल” कहा जाता है| विधेयक दो प्रकार के होते हैं---घन सम्बन्धी विधेयक 
और साधारण विधेयक । दोनों प्रकार के विधेयर्कों को पास करने के लिए 
अर्थात्‌ कानून का रूप देने के लिए अलग-अलग कार्य-प्रणाली हैं | 
धन सम्बन्धी छोड़ कर अन्य अर्थात्‌ साधारण विधेयक संसद के किसी 
भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकेगा | दोनों सदनों से पास होने पर ही 
वह विधि बन सकेगा | यदि कोई विधेयक एक सदन में पास हो जाता है 
ओर दूसरे सदन में पास में नहीं हो पाता, या वह उसमें ऐसा संशोधन कर 
 द्वेता है जो पहले सदन को स्वीकार न हो या वह उसे छः मास तक पास न 
करे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कर 
सकेगा । यदि संयुक्त अधिवेशन में यह विधेयक उपस्थित सदस्यों के बहुमत 
से पास हो जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायेगा | संयुक्त 
अधिवेशन में सशोधनों के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं। यदि एक विधेयक 
(बिल) एक सदन में पास होकर दूसरे सदन में पहुँचता है ओर दूसरा सदन 
इसमें कुछ संशोधन कर देता है, जो पहले सदन को स्वीकार नहीं है, तो 
संयुक्त अधिवेशन में केवल इन संशोधनों पर और ऐसे प्रासंगिक संशोधनों 
पर ही विचार हो सकेगा, जिनके सम्बन्ध में दोनों सदनों का एक मत न हो 
सका | परन्तु यदि विधेयक दूसरें सदन- में णस नहीं किया जाता और मूल 
रूप में दी प्रथम सदन को लौटा दिया जाता है तो इस विधेयक में संयुक्त 
अधिवेशन में कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकेगा । हाँ, यदि 
विधेयक के एक सदन से दूसरे सदत में भेजने की देर के कारण कुछ 
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संशोधन आवश्यक हो जायेंगे तो उन पर अवश्य विचार किया जा सकेगा | 
[क्योंकि संसद सें लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक संयुक्त है, अधिवेशन 
में उसी के मत की प्रधानता रहने की संभावना अधिक रहेगी । | 


विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 
भेजा जायेगा । राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति दे दे अथवा उसे 
संसद को पुनविचारार्थ लौदा दे । स्वीकृति न देने की दशा में राष्ट्रपति यथा- 
सम्भव शीघ्र ही विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ संसद को लोदा देगा | 
संसद्‌ उस पर पुनः विचार करेगी ओर विधेयक दुबारा राष्ट्रपति के सामने 
स्वीकृति के लिए रखा जाएगा; इस बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके उसे 
अपने स्वीकृति देनी ही होगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात्‌ विधेयक 
कानून बन जायेगा | संविधान में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया 
है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक परं प्रथम बार ही, जव विधेयक उसके सामने 
रखा जाये, हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो क्या होगा १ समयानुसार इस 
सम्बन्ध में प्रथा या रिवाज स्थापित हो जायेंगे । 


घन सम्बन्धी विधेयकों की काय-प्रणाली--धन सम्बन्धी विधेयकों 
की काय-प्रणाली इससे भिन्न है। ये लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा. 
सकेंगे; राज्यपरिषद में उन्हें प्रस्तावित न किया जा सकेगा। लोकसभा में 
पास होने पर ऐसा विधेयक राज्यपरिषंद में उसको सिफारिश के लिए भेज 
दिया जायगा । राज्यपरिषद्‌ को १४ दिन के अन्दर ही अपनी सिफारिश के 
साथ इसे लोकसभा को वापिस भेजना होगा | यदि यह विधेयक १४ दिन के 
अन्दर राज्यपरिषद्‌ द्वारा वापिस नहीं किया जाता तो विधेयक दोनों सदनों 
द्वारा पास समझा जायेगा | यदि राज्यपरिषद्‌ १४ दिन के अन्दर ही विधेयक 
को अपनी सिफारिशों सहित वापिस भेज देती है तो लोकसभा को उन सिफा- 
रिशों की मानने या न मानने का पूण अधिकार है । इसके पश्चात्‌ विधेयक 
दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत समझ्का जायेगा । संयुक्त अधिवेशन वाली व्यवस्था 
धन संम्बन्धी विधेयकों पर लागू नहीं होगी। धन सम्बन्धी विधेयकों पर राष्ट्रपति 
हली हीं बार में स्वीकृति प्रदान कर देगा, और विधेयक कानून बन जायेगा ॥ 
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(२) शासन सम्बन्धी काये--संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य 
देश की शासन-नीति निर्धारित करना एवं सन्त्रिपरिषद्‌ पर नियंत्रण रखना 
है| यह काय वह प्रस्ताव पास करके, प्रश्न पूछ कर तथा अन्य उपायों द्वारा 
प्रा करती है। क्‍ 

प्रस्ताव - प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हँ---(१) साधारण, नीति' सम्बन्धी 
प्रस्ताव । इस प्रकार के प्रस्ताव पास करके संसद सरकार से किसी कार्य के 
लिए सिफारिश करती है | सरकार को ऐसे प्रस्तावों को मानना ही होता है, 
क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव जनता का मत व्यक्त करते हैं। (२) काम-रोको 
प्रस्ताव | सावजनिक महत्व के प्रश्न या विशेष दुघटना आदि के सम्बन्ध में 
बहस करने के के लिए कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव किया जाता है ॥ 
यदि अध्यक्ष इस प्रस्ताव को लेना स्वीकार करले तो उसी दिन चार बजे अन्य 

यवाही बन्द करके इस पर विचार किया जाता है | कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद होते हुए ही संदन की बैठक का समय 
संमाप्त हो जाता है; और प्रस्ताव पर मत लिये जाने का अवसर नहीं आता । 
. इस प्रकार निशंय न होने की दशा में प्रस्ताव को “चर्चा में ही गया? (टाकड 
आउट) कहते हैं | ( ३ ) अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव | यह प्रस्ताव 
सरकारी नीति से असन्तोष प्रकट करने, अथवा सन्त्रिपरिषद्‌ को अपदस्थ 
करने के लिए उपस्थित किया जाता है | यदि लोकसभा के कुछ सदस्यों का 
मत यह हो कि 'सरकार का काय जनता के हित में नहीं हो रहा है तो कोई 
भी सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। किन्तु अध्यक्ष 
किसी सदस्य को इस प्रकार के प्रस्ताव करने की अनुसति उसी दशा में देता. 
है, जब सदस्यों की एक निर्धारित संख्या खड़ी होकर, अनुमति देने के पक्ष 
में होना सूचित करे । ऐसे प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये हुए दिन 
विचार हो सकेगा । इसके पास होने पर मन्त्रिपरिषद्‌ को त्यागपत्र देना होता 
है। इस भय से सरकार को अपना काय ठीक तरह से करने की प्रेरणा 
रहती है । 

प्रश्न--मन्त्रिपरिषद्‌ की स्वेच्छारिता ओर अधिकारों के. दुरुपयोग पर 

अंकुश रखने का एक साग प्रश्न पूछना भी है| सदस्य-रसावजनिक महत्व के 
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प्रश्न पूछकर शासन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वे 
सरकार का ध्यान शासन की कम्नजोरियों या जनता की शिकायतों की ओर 
आकर्षित करते हैं। जिस विषय पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, उससे सम्बन्ध 

रखनेवाला विभाग अपने कार्यो में अधिक सावधान हो जाता है। जब कोई 
सदस्य किसी सरकारी कर्मचारी के अनुचित कार के सम्बन्ध में प्रश्न करता 
है| तो उस कर्मचारी को अपनी सफाई देनी होती है, अथवा नौकरी से हाथ: 
'घोना पड़ता है । 
जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा पूरक प्रश्न पूछा जा सकता 

हैं, जिससे मूल ग्रश्न के विषय के सम्बन्ध से अधिक प्रकाश पड़े | सभापति 
को अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी ग्रश्न, उसके अंश या पूरक 
अश्न के पूछे जाने को अनुसति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से. 

वही प्रश्न किये जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तोर पर उसका सम्बन्ध हो | 
संसद का सरकार पर नियंत्रणु----सरकार पर नियंत्रण रखने -के 
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लिए संसद में विविध प्रकार के प्रस्ताव किये जाते हैं, और प्रश्न पूछे जाते: 
हैं.) इसके अतिरिक्त (१) संसद कुछ समितियाँ बना देती है, जिनका काम 
यह देखना होता है कि सरकारी विभागों में संसद द्वारा निर्धारित नीति से 
कास होता है या नहीं । ऐसी प्रत्येक समिति में प्रायः एक मंत्री तथा संसद 
के कुछ सदस्य रहते हैं । (२) सरकार द्वारा उपस्थित विधेयंकों को पास करने 
तले पूव उन पर*वादविवाद करती है। (३) बजद के अवसर पर प्रत्येक विभाग 
की मदों पर विचार करते समय उस विभाग के कार्य और स्थिति की आलो- 
चना करती है | सरकार को यह प्रयत्नकरना होता है कि किसी मांग को 
अस्वीकार होने या उस पर कणीती का प्रस्ताव आने का प्रसंग उपस्थित न 
हो । (४) संसद में विरोधी दल सरकार की आलोचना करने ओर उसके 
दोष दिखाने का काम करता रहता हे | 

: विरोधी दल--इसका लक्ष्य यद होता है कि सरकारी त्र॒टियों को 
ग्रभावशाली ढंग से दिखाता रहे, जिससे किसी सम्रय उसे ही अपनी सरकार 
बनाने का अवस्तनरः मिल जाय । यह स्पष्ट ही हे कि विरोधी दल्ल- काःअच्छी 
४ ठित्व होंना बहुत आवश्यक है । उसके सासने राष्ट्र की उन्नक्ति-के 
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लिए, निश्चित कार्य-क्रम और योजनाएँ होनी चाहिएँ । साम्प्रदायिक या अन्य 
क्ुद्र आधार पर उसका काम करना ठीक नहीं होता । भारत में (केन्द्र में, 
तथा राज्यों में) अभी विरोधी दुलों का ठीक निर्माण नहीं हुआ है। कुछ 
आदमी सरकारी नीति या कार्यों की आलोचना कर लेते हैं, पर सरकारी दल 
को उनके मतों से हार जाने को चिन्ता नहीं । ऐसी स्थिति में उसे अपने 
' स्थायित्व का भरोसा रहने से उसके एक सीमा तक स्वच्छुंद होने की भावना 
रहती है। लोकतंत्र के लिए विरोधी दल का निर्माण अनिवार्य माना जाता 
है | इज़्लड आदि कितने ही देशों म॑ विरोधी दल के नेता को सरकार द्वारा 
वेतन दिया जाता है। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी | 
अस्तु, बतमान दशा में सरकार पर नियंत्रण यथेष्ट नहीं है | 


(३) सरकारी आय-व्यय सम्बन्धी का्यें--संसद का तीसरा 
महत्वपूर कार्य संघ-सरकार की आय-ब्यय निश्चित और नियंत्रित करना है | 
संसद्‌ यह निश्चय करेगी कि संघ की आय किन-किन साधनों से होगी, उसके 
लिए कौन-कौन से कर लगाये जायेंगे, और प्राप्त आय को किन-किन मरदों 
में खच किया जायेगा | 


.. राष्ट्रपति पत्येक आशिक वषर के आरम्म॑ं में एक बजट या वित्त-विवरण 
संसद की दोनों सभाओं के सासने उपस्थित करायेगा.। इसम॑ ब्यय-अ्र नुमान 
के संबन्ध में दो तरह की रकमें अलग-अलग दिखायी जायेंगी :--(१) जिन्हें 
संचित निधि अर्थात्‌ सरकारी आय से देना अनिवार्य है, जिन पर संसद का 
सत. नहीं लिया जायेगा, और (२) जिन्हें देने का प्रस्ताव है, जिन पर संसद 
का मत लिया जायेगा | पहली अर णी में राष्टटरति का वेतन, भत्ता तथा उसके 
ग्राफिस का अन्य खच, राज्यपरिषद के सभापति, उपसमापति एवं लोकसभा 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता, ऋण के रूप में देव धन; उच्चत्तम 
न्यायालय के जजों का और नियंत्रण महालेखा-परीक्षक का वेतन, भत्ता, 
पेन्शन; उच्च न्यायालय के जजों की पेन्शन आदि ख्च संसद की किसी सभा _ 
लिए नहीं: रखे जायेंगे, किन्तु उसकी किसी भी सभा में इनको 
अनुमानित रकर्मों पर बहस की जायेगी । 






१५४ भारतीय शासन 


इन्हें छोड़कर शेष अनुमानित खच की म्॒दें लोकसभा में धन की मांग के रूप 
में रखी जायेंगी। सभा को अधिकार होगा कि उन्हें स्वीकार करे या*किसी मांग 
"को स्वीकार करने से इन्कार कर दे । वह किसी मंद की रकस घटा भी सकती 
है। धन के लिए कोई साँग, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, नहीं की 
जायेगी । 

लोकसभा द्वारा माँगें स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌, लोकसभा में ही 
दोनों प्रकार के व्यय के लिए. सरकार की संचित निधि में से धन प्राप्त करने 
के लिए विनियोग-विधेयक उपस्थित किया जायेगा | इस विधेयक के स्वीकृत 
हो जाने पर ही संचित निधि में से घन निकाल कर खच किया जा सकेगा। 

राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि वह इस स्वीकृत धन-राशि को पर्याप्त 
न समझे ओर उसके विचार से भविष्य में अधिक धन की आवश्यकता हो तो 
वह उस के लिए अतिरिक्त या पूरक मांग भी करे। इन माँगों की कार्यवाही 
भी साधारण मांगों की भांति होगी । लोकसभा को अधिकार है कि वह भविष्य 
, सम्बन्धी सांग या असाधारण सांग भी स्वीकार कर दे। इन सांगों की 
स्वीकृति के लिए भी साधारण मांगों की प्रकिया ही व्यवहार में आयेगी। 

वित्त सम्बन्धी विधेयक पहले पहल राज्यपरिषद्‌ में प्रस्तावित न किये जा. 
सकेंगे और न ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्त्रीकृति के बगैर प्रस्तावित किये जा. 
सकेंगे | यह नियम किसो संशोधन के प्रस्तावित करने अथवा किसी कर के 
हटाने में लागू न होगा । 

वाषिक वित्त-विवरण यानी बजट पर राय देने का अधिकार केवल 
लोकसभा के सदस्यों को होगा, राज्यपरिष्रद के सदस्यों को नहीं | किसी मंद 
में खच बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव अथवा नये खच सम्बन्धी प्रस्ताव किसी मंत्री 
द्वारा ही, राष्ट्रपति की अनुमति से, लोकसमा में पेश किया जा सकेगा, लोक- 
सभा के किसी सदस्य द्वारा नहीं । 

. बजट पास हो जाने के पश्चात्‌ राज्य की आय के लिए लगाये जाने 
वाले करों का प्रस्ताव वित्त-विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत कियां 
जायेगा | इन पर भी लोकसभा के सदस्यों को राय देने का अधिकार होगा, 
राज्यपरिषद्‌ के सदस्यों को नहीं । 
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नया संविधान बनने से पूर्व अर्थमंत्री हर साल र८ फरवरी को अपना 
बजट विधान-मंडल के सामने रख देता था और ३१ माच तक वह वाद- 
विवाद के पश्चात्‌ पास हो जाता था। अब संविधान में ऐसी कोई निश्चित 
तिथि इस कार्य के लिए नहीं रखी है । संसद को यह अधिकार दिया गया है 
कि वह बजट पास होने तक संघ-सरकार का खच चलाने के लिए, एक निश्चित 
रकम स्वीकार करे | इसके पश्चात्‌ संसद के सदस्य अपनी सुविधानुसार बजट 
पर विचार करके उसे पास कर सकते हैं। उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि: 
कि वह किसी निश्चित तिथि तक उसे पास कर दें | संसद्‌ को पूरक बजट 
_ मी पास करने का अधिकार है, यह उस दशा में किया जायेगा, जब सरकार 
पर कोई असामयिक खच आ पड़े, सरकार को किसी विशेष कारणवश घन 
की कमी पड़ जाये। बजट पास होने के पश्चात्‌ नियंत्रक महालेखा-परीक्षकः 
( कंट्रोलर आडीटर-जनरल ) का काम यह देखना होगा कि खर्च बजट में 

स्वीकृति के अनुसार होता है या नहीं । | 


नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक--नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की नियुक्तिः 
राष्ट्रपति करेगा | वह अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से 
हटाया जा सकेगा, जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतम न्यायाधीशः 
हटाया जा सकता है । उसका वेतन तथा सेवा की शर्तें संसद निश्चय करेगीः 
और इस निश्चय से पूव उसे ४०००) मासिक वेतन दिया जायेगा । उसके 
कार्यकाल में, उसके वेतन तथा भत्ते आदि में कोई कमी न की जा सकेगी । 
संघ और राज्यों के हिसाब को ऐसे रूप में रखा जायेगा, जैसा कि भारत” 
का नियन्त्रक-सहालेखा-परीक्षक, राष्ट्रति के अनुमोदन से, निश्चित करेगा | 


(४) संविधान में संशोधन -संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक: 
. संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकेगा । यदि यह विधेयक 
ग्ेनों सदनों के सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित सदस्यों में दो-तिहाई से 
अधिक सदस्यों द/रा पास हो जाता है ओर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल्र जाती: 
है त्तो विधेयक के अनुसार संविधान में परिवतन हो जायेगा। स्वायत्त राज्यों 
के अधिकारों के क्षेत्र सें सम्बन्धित विषयों में संविधान में परिवतन करने के: 
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पूव, उन राज्यों के विधान-मंडलों की स्वीकृति आवश्यक होगी । इस सम्बन्ध 
में विशेष अन्यत्र लिखा गया है। 


भारतोय संसद की विशेषताएँ 


संसद की प्रभुता--भारतीय संघ की संसद पूण ,प्रभुता-सम्पन्न है । 
बाह्य रूप से इसकी प्रभुता (सावरेन्दी) असीमित है, अर्थात्‌ किसी बाहर की 
शक्ति का इस पर कोई दुबाव या प्रभाव नहीं है, परन्तु आन्तरिक रूप से . 
इसकी प्रभुता राज्यों के अधिकार द्वारा सीमित है जैसा कि संघात्मक पद्धति 
वाले अन्य देशों में है। प्रत्येक संघात्मक संविधान में केन्द्र ओर राज्यों के 
अधिकार बंटे रहते हैं। न्‍्यायापालिका इस बात का नियंत्रण करती है कि केन्द्र 
और राज्य एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें । भारतीय संविधान में 
भी यही सिद्धांत अपनाया गया है | हक 


राज्यपरिषद्‌ के अधिकार--राज्यपरिषद्‌ को, लोकसभा के मुकाबले 
में, बहत कम अधिकार हैं। साधारण विधि बनाने में राज्यपरिषद्‌ अधिक- 
से-अधिक छुः माह तक विधेयक की स्तव्रीकृति रोक सकती है। इसके पश्चात्‌ 
विधेयक संयुक्त अधिवेशन में भेजा जाएगा, जहाँ लोकसभा के सदस्यों की 
“संख्या दनी होगी ओर विधेयक आसानी से स्वीकृत हो जाएगा | इस प्रकार 
किसी भी विधेयक को विधि का रूप देना लोकसभा के हाथ में है | 
वित्त और धन सम्बन्धी मामलों में राज्यपरिषद्‌ के अधिकार अत्यन्त" 
“सीमित हैं | अनुदान की माँग करने का तो राज्यपरिषद्‌ को कोई अधिकार है 
ही नहीं, और धन सम्बन्धी विधेयक पढले उसमें प्रस्तावित नहीं किये जा 
_सकते। फिर उन पर उसकी सिफारिशों को मानना न मानना लोकसभा की 
इच्छा पर है, इस प्रकार राज्यपरिषद्‌ राज्य के व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं 
रख सकती । आशिक बिलों की स्वीकृति में वह केवल १४ दिन की देर कर 
सकती है। द 
. राज्यपरिष्रद को कम अधिकार प्रदान करना इस दृष्टि से न्‍्याय- 
अद्धत है कि सिद्धान्ततः लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और 
राज्यपरिषद्‌ राज्यों का. यह उचित ही है कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों का 
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अधिकार सर्वोच्च रहे और वित्त एवं धन सम्बन्धी विषय उनके निय॑- 
त्रण में रहें । 


े 


राष्ट्रपति का निषेधाधिकार-संसार के प्रमुख संविधानों में कार्य- 
पालिका के प्रधान को यह अधिकार रहता है कि वह विधान-मंडल द्वारा 
स्वीकृति विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान न करे | यह वेधानिक प्रधान का 
निषेधाधिकार कहा जाता है। भारत में भी राष्ट्रपति को यह निषेधाधिकार है,. 
परन्तु यहाँ यह एक प्रकार से किसी विधेयक को स्थगित करने का ही अधि- 
कार है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर संसद उसे साधारण 
बहुमत से फिर स्वीकार कर सकती है और इस बार राष्ट्रपति को उस पर 
हस्ताक्षर करने ही होंगे। 
साधारण दृष्टि से देखने पर यह उचित प्रतीत नहीं होता कि संपूण राष्ट्र 
के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकार कर: दे, परन्तु 
सूक्तम दृष्टि से विचार करने पर राष्ट्रति की यह अधिकार देना न्याय-संगत 
है | एक तो शष्ट्रपति भी देश की जनता द्वारा निर्वाचित है; दूसरे किसी. 
समय संसद अपने निणय में गलती कर सकती है और राष्ट्रपति अपने 
निषेधाधिकार द्वारा संसद को फिर विचार करने का मौका देता है, इससे संसद 
अपनी भूल का सुधार कर सकती है | इससे संसद के अधिकारों में कोई खास 
कमी नहीं आती, क्‍योंकि उसे राष्ट्रपति की सिफारिश को मानने या न मानने 
का अधिकार है; वह चाहे तो विधेयक को दूसरी बार पास करके राष्ट्रपति की . 
सिफारिश का प्रभाव रह कर सकती है | 


संसंद ओर न्यायपालिका--न्‍्यायपालिका को अधिकार है कि वह 
संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को, यदि वह संविधान के अनुरूप न हो, 
_ अवैधानिक करार दे और उसके प्रभाव को सवथा ससास कर दे | इस अधि-- 
कार के द्वारा न्यायपालिका कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रख 
सकेगी, अन्यथा कार्यपालिका संसद में अपना बहुमत होने के बल पर चाहे 
जो विधि बनाकर नागरिकों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर सकती है । 


श्भ्८ भारतीय शासन 


ससद ओर काय पालिका-संसद और कार्यपालिका का सम्बन्ध 
बहुत घनिष्ट है; बे एक दूसरे की पूरक हैं। राष्ट्रति एक ओर कार्यपालिका 
का प्रधान है, दूसरी ओर संसद का अंग भी । मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य कार्य- 
'पालिका के सदस्य हैं, तो संसद के नेता भी। है 
सन्त्रिपरिषद्‌ कानूनी तोर पर राष्ट्रति के प्रति उत्तरदायी है किन्तु उसका 
वास्तविक उत्तरदायित्व संसद के ही प्रति है। संसद के विश्वास के अभाव 
में मन्त्रपरिषद एक क्षण नहीं रह सकती | संकटकालीन स्थिति में, छः 
अप्ताह के उपरान्त, अध्यादेशों की स्वीकृति भी संसद से लेना आवश्यक है | 
राष्ट्रपति अपने अधिकारों का कभी दुरुपयोग न करे, इसके लिए उस पर महा- 
भियोग लगा कर उसे अपदस्थ करने का अधिकार भी संसद को ही है । 
संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण अवश्य रखेगी किन्तु इसका यह अथ 
नहीं है कि उसके सामने मन्त्रिपरिषद्‌ का कोई महंत्व ही नहीं है। व्यावहारिक 
राजनीति में तो संसद के बहुमत-दल के नेता ही मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य होते 
हैं, वे संसद की रुचि और मत के निर्माता भी होते हैं। अपने पद के प्रभाव 
-ओऔर शक्ति के कारण वे संसद के सदस्यों को ही नहीं, देश की जनता को भी 
ग्रभावित करने में समथ होते है | जब कभी मन्त्रिपरिषद्‌ ऐसा अनुभव करे. 
कि उसे संसद का समथन प्राप्त नहीं है किन्तु जनता का समथ न प्राप्त हे तो 
'बह राष्ट्रति को लोकसभा भन्ग करने का परामश दे सकती है; ओर राष्ट्रपति 
लोकसभा को भद्गभ करके नये निर्वाचन करा सकता है | यद्यपि संसद को वित्त 
ओर धन सम्बन्धी विषयों का नियंत्रण करने का अधिकार है, व्यवहार में इन 
विषयों का भी नियंत्रण सन्त्रिपरिषद्‌ करती है। का 
.. आज कल राज्य का कार्यक्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि संसद के 
साधारण सदस्यों को बहुत सी बातों के लिए. मन्त्रियों पर ही निमनर रहना 
पड़ता है । जब तंक सन्त्रिपरिषद्‌ का संसद में बहुमत रहता है, वह अबाध 


है डे , 


रूप से ( नये निर्वाचन तक ) शासन करती रहती है | 








तेरहवाँ अध्याय 


उच्चतम न्यायालय 


इस न्यायालय की शक्ति और अधिकार-न्षेत्र राष्ट्रमंडल के किसी 
भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा अमरीका के उच्चतम न्यायालय से 
अधिक विस्तृत हैं । 


श्र। सीतल्वाड़ (एटार्नी जनरल) 


उच्चतम न्यायालय की स्थापना और सद्भुझ़न्॒‌-उच्चतम न्‍्या- 
वयालय (सुप्रीम कोट) सारे भारत के लिए. है। यह संघात्मक सरकार का 
आवश्यक अंग है | इसका प्रमुख कार्य संविधान की अधिकार-पूण व्याख्या 
करना एवं राज्यों और केन्द्रों के अधिकारों सम्बन्धी रकूगड़ों का निपयारा 
करना है | पहले बताया जा चुका है कि भारतीय संविधान में राज्यों और 
केन्द्र के अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र निर्धारित हैं, और प्रत्येक को अपने ज्षेत्र में 
कार्य करने की स्वतंत्रता है। इसके अ्रतिरिक्त समवर्तो सूची के विषयों में 
दोनों का अधिकार है| कोई एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण या हरण 
न॑ करे; इस व्यवस्था के लिए देहली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की 
गयी है। यह सब प्रकार के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है |, 
इसके अतिरिक्त यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रवत्षि का 
परामशदाता ओर संविधान का संरक्षक है | 


इसमें एक मुख्य न्‍्यायाधिपति ( चीफ जस्टिस ) और सात न्यायाधीश 
( जज ) होंगे। संसद विधि द्वारा उपरोक्त संख्या में वृद्धि कर सकती है। 
. ज्यायाधिपति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा; इस कार्य 
में राष्ट्रति' उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के-मुख्य न्यायालयों के ऐसे 
न्यायाधीशों -का जिन्हें वह उचित सममेगा, परामश लेगा । मुख्य न्‍्यायाघधि- 
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पति को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति म॑ राष्ट्रपति मुख्य न्‍्यायाधिपति 
का परामश अवश्य लेगा । 


. न्यायाधीशों की योग्यता, वें तन ओर भत्ता--उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होना अवश्यक होगा--- 


१--वह भारत का नागरिक हो । 
२--बह कम से कम पाँच वर्ष किसी उच्च न्यायालय ( हाईकोट ) का 
याधीश रह चुका हो, या 
३--उसने कम सें कम १० वष तक उच्च न्यायालय में वकालत की 
हो, या । द 
४--बह, राष्ट्रपति के विचार से, प्रसिद्ध विधिवेत्ता (कानून-शञाता) हो । 
४--ब्रह ६४ वष से कम आयु का हो |! हु जा 


 बतन ओर भेत्ता--मुख्य न्‍्यायांधिपति को ५,००० -र० ओर अन्य 


न्यायाधीशों को ४,००० रु० सासिक वेतन तथा निर्धारित भत्ता मिलेगा | 
उनके वेतन और भत्ते में संसद (पालिमेंद ) कानून बना कर सम्रय-समय 
परिवतन कर सकेगी, परन्तु किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके 
वेतन या अधिकार आदि में कोई कमी नहीं कीं जायगी 


.. . जब मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त होगा, या.वह अनुपस्थिति आदि 
के कारण कार्य न कर सकेगा, तब उसका कार्य न्यायालय का वह न्यायाधीश 
करेगा, जिसे राष्ट्रपति इसके लिए नियुक्त करे । 


: “विशेष प्रयोजन के लिए न्यायाधोशों की नियुक्ति--यदि किसी 
समय उच्चतम न्यायालय के काय के लिए न्यायाधीशों की यथेष्ट (गण-पूरक) 
ख्या न हो तो मुख्य न्यायाधिपति' किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में न्यायाधीश का वह काम करने के लिए 
नियुक्त कर सकता है। ऐसा करने से पूव मुख्य न्यायाधिपति इसके लिए 
'शष्टपति की सहमति प्राप्त करेगा ओर उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाघीश से मंत्रणा करेगा । जिस न्यायाधीश की इस प्रकार नियुक्ति होगी, 
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उसे अपने इस काय के लिए. उच्चतस न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार 
आदि होंगे | 


भुख्य न्यायाधिपति उच्चतस न्यायालय ओर भत-पूव संघ-न्यायालय के 
निवृत्ति-प्राप्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय का काम करने के लिए 


< ४». 


उनकी स्वीकृति से, नियुक्त कर सकेगा ै। 


..स्यायाधीशों की शुपथ--जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्याया- 
धीश नियुक्त किया जायेगा, वह अपना पद ग्रहण करने से पूव राष्ट्रपति द्वारा 
निश्चित किये हुए दूसरे आदमी के सामने, इस प्रकार की पंतिज्ञा करेगा, 
और इस पर हस्ताक्षर करेगा--“मैं ( नाम )...ईश्वर की शपथ लेता हूँ 
( या गम्मीरता पूवक प्रतिज्ञा करता हूँ ) कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत 
के संविधान के प्रति सच्ची भक्ति रखँगा और अपनी पूरी योग्यता, जानकारी 
और विवेक से ठीक-ठीक ओर वफादारी के साथ बिना प्रीति या द्वेष के 
अपने पद के कतव्यों को पूरा करूँगा और संविधान और कानूनों का मान 
. बनाये रखेंगा ।” 


न्यायाधीशों का काय काल-प्रत्येक न्यायाधीश ६५ वष की उम्र 
. तक अपने पद पर रहेगा, पर वह चाहे तो इससे पूव भी, राष्ट्रपति के पास 
लिखित त्यागपत्र भेजकर, अपना पद छोड़ सकता है। उसे उसके पद से तभी 
इांण जा सकता है, जब कि संसद की दोनों सभाएँ. एक ही अ्रधिवेशन में 
उसके हटाये जाने का ऐसा निवेदुन-पत्र रखे कि उसमें दुराचार या असमथता 
का दोष प्रमाणित हो चुका है, और उस निवेदन-पत्र का, उपस्थित और मत 
देने बालें कम से कम दो-द्हाई सदस्य समथन करें, और इसके बाद राष्ट्रपति 
उसे हंटाये जाने की आज्ञा द्‌ । 


जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, वढ भारत 
के न्यायालय में वकालत या अन्य काय नहीं कर सकेगा | 


न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र-5इस न्यायालय के दो प्रकार के 
अधिकार-क्षेत्र हैं :--प्रारम्मिक, और अपील सम्बन्धी । ,2२३ 3 4 


११ 
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१--नीचे लिखे ऐसे मामलों का विचार करना उच्चतम न्यायालय का 
प्रारम्भिक (आरिजिनल ) अधिकार-क्षेत्र होगा, और इसके सिवा किसी 
वूसरे न्यायालय का ने होगा :---(क) जिनमें एक पक्ष मारत सरकार हो 
और दूसरा पक्ष एक या अधिंक राज्य हों; या (ख) जिनमें एक ओर भारत- 
सरकार और एक या अधिक राज्य हों, और दूसरी ओर एक या अधिक 
राज्य हों; या (ग) जो दो या अधिक राज्यों में हों। यह अधिकार उस दशा 
में और उसी सीमा तक होगा, जब उस मामले में कोई ऐसा प्रश्न उठता हो 
जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निमर हो। 

.. २>->उच्चतम न्यायालय को राज्यों के हाइकोर्टों ( उच्च न्यायालयों ) 
की तीन प्रकार की अपीलें सुनने का अधिकार है--(क) संवैधानिक, (ख) 
दीवानी, और (ग) फौजदारी । 

(क) संवैधानिक मामले में उच्च न्यायालय के फेसलों की अपील तभी 
हो सकेगी; जब उच्च न्यायालय इंस बात का प्रमाणपत्र दे दे कि इस मामले 
में संविधान की व्यांख्य से सम्बन्धित कोई सारभूत कानूनी प्रश्न विचारणीय 
है। जहाँ उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र न दिया हो, वहाँ यदि उच्चतम 
न्यायालय का समाधान हो जाये तो वह भी उत्त प्रमाणपत्र दे सकता है । 

(ख) किसी दीवानी मामले में उच्च न्यायालय के निणय के विरुद्ध 
उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकेगी, जब कि उच्च न्यायालय 
यह प्रमाणपत्र दे दे कि उस मासले की धन-राशि या मूल्य बीस हजार 
रुपये से कम नहीं हे, या वह मॉसला - उच्चतंस न्यायालय के सामने अपील 














(ग) फोजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निशयों के विरुद्ध अपील 
ऐसी दशा में होगी, जब नीचे की अदालत ने किसी अपराधी की रिहाई की 
आज्ञा दी हो, ओर उच्च न्यायालय ने उस आज्ञा को रद्द करके मृत्यु-द्रड' 
का आदेश दिया हो, या जब उच्च न्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से 
किसी मामले को परीक्षण के लिए. अपने पास मँगा लिया हो, और उसमें 
अपराधी को मुत्यु-दर्ड की आशा दी हो, अथवा उच्च न्यायालय यहः प्रमाणु- 
पत्र दे दे कि मामला उच्चतम न्यायालय के सामने अपील करने लायक है । 
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.. उच्चतम न्यायालय स्वयं अपनी ओर से भी, फौजी न्यायालयों को छोड़ 
कर, किसी भी न्यायालय के निणुय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनु- 
सति दे सकता है । सब्ठ-सूत्री के विषयों में से किसी के बारे में उच्चत्तम 
न्यायालय को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जेसे संसद विधि द्वारा प्रदान करे | 

इन अधिकारों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की _ 
रक्षा के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश, या लेख प्रयोग करने का अधिकार 
है | इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी संसद उच्चतम न्यायालय को 
उपयक्त लेख निकालने का अधिकार दे सकती है । द 

उच्चतस न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के भीतर सब न्यायालयों 
पर लागू होगी | अपने अधिकार के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय ऐसे आदेश 
दे सकेगा, जिससे उसके सामने पेश किये हुए मामले पर पूण प्रकाश पड़े, 
ओर उसे अपना न्याय-कार्य सम्पादन करने में सुविधा हो । इस सम्बन्ध में 
वह किसी व्यक्ति को हाजिर कराने का या किन्‍्हीं दस्तावेजों को प्रगठ करने 
आदि का आदेश द्‌ सकेगा । 


अधिकार-क्षेत्र की ईीड्ू--उच्चतस न्यायालय को भारतीय सच्च 
सम्बन्धी विषयों के ऐसे अधिकार भी होंगे, जो संसद्‌ उसे कानून बनाकर 
प्रदान करे | अगर भारत सरकार और कोई राज्य आपस में सममौता करके 
किसी विषय के सम्बन्ध में कुछु और अधिकार दे दे और संसद उसके सम्बन्ध . 
में आवश्यक कानून बना दे तो उच्चतम न्यायालय को वह अधिकार भी 
प्राप्त होगा | संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसे पूरक अधिकार 
दे सकती है, जो इस विधान के किसी नियम से असद्भधत न हो और जिनको 
प्राप्त करके उच्चतम न्यायालय अपना काये और अच्छी तरह कर सके । 

राष्ट्रपति को परामशे देने .का काय ---उच्चतम न्यायालय का 
कतंव्य होगा कि जब राष्ट्रपति किसी.विधि अ्रथवा तथ्य सम्बन्धी प्रश्न पर 
उससे सलाह साँगे तो वह उस पर अपनी राय द्‌। संविधान में यह स्पष्ट : 
नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को वह सलाह मांननी पड़ेगी अथवा नहीं । 
उसकी शब्दावली से यही मालूम होता है कि उसे भानना या न सानना 
राष्ट्रपति की इच्छा पर नि्मर होगा । 


श्ष्ड भारतीय शासन: 


उच्चतम न्यायालय के नियम आदि.-...उच्चतम न्यायालय को 
अपनी कार्य-प्रणाली और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों को स्वयं बनाने का 
अधिकार है, परन्तु उन नियम्रों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। 
संविधान के किसी भाग की व्याख्या' करने के लिए. अथवा राष्ट्रपति 
द्वारा परामश साँगे जाने पर केस से कम पाँच न्यायाधीश उपयक्त प्रश्नों पर 
निणय देने के लिए बैठे | यह न्यायालय न्यायाधीशों के बहुमत से निणय 
देगा ओर निंणय खुले न्यायालय में दिया जायगा | यदि किसी न्यायाधीश 
का मत बहुमत से भिन्न है तो उसे अलग़ से अपना मत व्यक्त करने का 
अधिकार है | 2 करे 


.. उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारियों ओर सेवर्कों की नियुक्तियाँ करने 
तथा उनकी सेवा की शर्तों के नियम बनाने का कार्य भारत का मुख्य न्याया- 
घिपति, अथवा उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या 
पदांधिकारी करेगा । परन्तु राष्ट्रति यह नियस बना सकेगा.कि कोई व्यक्ति जो 
पहिले न्यायालय में के काम लगा हुआ नहीं है. न्यायालय के किसी पद पर, 
सचब्ठन-लोकसेवा-अआयोग के परामश बिना, नियुक्त न किया जायेगा । 


.. न्यायालय सम्बन्धी खचे ओर आमदनी--उच्चतम न्यायालय के _ 
अधिकारियों ओर नोकरों को.दी जाने वाली वेतन, भत्ता या पेन्शन को सुख्य 
न्‍्यायाधिपति, राष्ट्रपति से परासश करके निश्चित करेगा । यह सब ख्च तथा 
न्यायालय का प्रबन्ध-व्यय संघ सरकार को आय से, अनिवाय रूप से, दिया 
_ जायेगा । (इस पर संसद की स्वीकृति नहीं ली जायेगी) । न्यायालय को फीस 

गये मर्दों से जो आय होगी वह भारतीय संघ की आय मे सम्मिलित 









४ “विशेष वक्‍्त॒व्य--भारत के उच्चतम न्यायालय को संसार के समस्त 
उच्चतम न्यायालयों से अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसकी स्वतन्त्रता 
के विषय में पहले (पाँचवें अध्याय में) लिखा जा चुका है। संविधान की 
व्याख्या के अतिरिक्त, यह दीवानी तथा फोजदारी मामलों में भी अन्तिम 
अपील का न्यायालय है| इसकी यह विशेषता अच्छी तरह तब मालूस होती 


उच्चतम न्यायालय हर १६५ 


है; जब हम यह ध्यान में रखें कि अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय केवल 
अमरीकी विधान का संरक्षक है; जहाँ तक दीवानी और फोजदारी मामलों का 
«सम्बन्ध है, वहाँ के राज्यों के हाईकोटों का निशयय ही अंतिम समझा जाता 
है। ऐसी बात मारत में नहीं है | यहाँ देश भर का; सब प्रकार के मामलों में 
एक ही उच्चतम और अंतिम न्यायालय है। 
उच्चतम न्यायालय की स्थापना से पूब भारत के लिए अपील की 
अन्तिम अदालत इंगलैंड की प्रिवी कॉंसिल थी, अब वह बात नहीं रही | 
किन्तु उसके पिछले फेसलों की नजीरें हमारे उच्चतम न्यायालय के भावी 
निणयों पर अवश्य ही प्रमाव डालेंगी, क्योंकि हमारी विधि-प्रणाली या 
कानून-पद्धति का मूल इंगलेंड की विधि प्रणाली है । 


चोदहवाँ अध्याय 


संघ के राज्य 


“देश की एकता को सुरक्षित रखे बिना उसकी स्वाधीनता. सुरक्षित ' 
नहीं रह सकती | भारतीय रियासतों का एकीकरण एक अपू्व अहिन्सक 
क्रान्ति है |” द 


वतमान राज्यों के भेद---भारतीय संघ, राज्यों का संघ है । स्वाधीन 
होने से पृव भारत अनेक भागों में बँटा हुआ था | कुछ भाग काफी प्रगति- 
शील थे, तो कुछ ( खासकर देशी राज्य ) पिछड़े हुए | स्वाधीन होने पर 
यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि देश का शासन एक ही आधार पर हो, परन्तु 
उपयु क्त सब भार्गों को तुर्त ही समान अधिकार और एक ही व्यवस्था. 
प्रदान करना ठीक नहां जँचा | इसलिए. भारत के वतमान राज्य तीन भागों 
में विभक्त किये गये :--क, ख, और ग | इनके अतिरिक्त संघ के राज्य- 
क्षेत्र में अन्दमान-निकोबार प्रदेश भी है । 

१--का बगे के राज्य-ये राज्य वे हैं, जो नया संविधान बनने 
से पहले गवनरों के प्रान्त थे या उन प्रान्तों के भाग । इनके प्रधान शासकों 
को राज्यपाल (गवनर) कहा जायेगा। ये राज्य स्वायत्त (अपना शासन 
स्वयं करनेवाले) हैं | इनकी कार्यपालिका शक्ति वास्तव में मन्त्रिपरिषद्‌ में 
निहित होगी; जो विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी होगी । ये राज्य निम्न- 

लिखित हैं :-- 

[१] आसास, [२] पश्चिमी बद्धाल, [२] बिहा< [४] बम्बई, [५॥ 
मद्रास, [६] आन्य, [७] उड़ीसा, [८] पर्वी पल्चाब, [&] मध्य प्रदेश और 
[१०] उत्तर प्रदेश | इनमें से अन्तिम दो को पहले क्रमशः सध्यप्रान्त और 
बरार, तथा संयुक्तप्रान्त कहा जाता था । 


सद्ठछ' के राज्य १६७ 


२-- ख' वे के राज्य--इन राज्यों में देशी रियासतें या उनके 
संघ सम्मिलित हैं | इनके प्रधान शासकों को राजप्रमुख कहा जाता है, ओर 
उनकी सहायता के लिए मन्नत्रिपरिषदें हैं, जैसे कि 'क? वग के राज्यों में हैं । 
यद्यपि ये राज्य सन्‌ १६५२ के बाद स्वायत्त हैं, संविधान में यह व्यवस्था 
की'गयी है कि दस वष तक, या उस अवधि तक जो संसद निर्धारित करे, इन 
राज्यों की सरकारों का केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण होगा | था 

ये राज्य निम्नलिखित हैं :--[१] हैदराबाद [२] जम्मू ओर कश्मीर 
[३] मैसूर [४] मध्यमारत [५] पटियाला तथा पंजाब-राज्य-संघ [%] 
राजस्थान .[७] सोराष्ट्र [८] त्रावनकोर-कोचीन । 


बहुत समय तक सामन्‍्तशाही में रहने के कारण ये राज्य बहुत पिछड़े 
"हुए थे । इसलिए आरम्म में इनमें केन्द्र का अनुशासन कुछ विशेष रखना 
आवश्यक प्रतीत हुआ । 

मैसूर को केन्द्रीय सरकार के अनुशासन से मुक्त कर दिया गया है । 
उसका वैधानिक स्थान अन्न प्रायः 'क” वग के राज्यों के समान ही है। व? 
ब्रग के कुछ अन्य राज्यों से भी केन्द्रीय नियंत्रण जल्दी ही हटने की बात चल्न 
रही हे। 
.« आगे इन राज्योंके बारे में कुछ खास बातों का उल्लेख किया जाता हे.। 
हेद्राबाद--आबादी के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी 
रियासत थी | यह सबसे अधिक धनवान भी थी। इसकी आबादी के तीन 
हिस्से थे--आन्‍्ध्र, महाराष्टट और कनाड़ी | शासक “निजाम? कहलाता था । 
यहाँ साम्प्रदायिकता बहुत रही । रजाकारों ने यहाँ भयंकर आतंक स्थापित कर 
रखा था | उनकी गलत सलाह और प्रमाव के कारण निजास ने कुछ समय 
भारतीय संघ के प्रति विरोधी भाव रखा । वे एक स्व॒तन्त्र राज्य का स्वप्न 
देखने लगे | आखिर, सितम्बर १६४८ में, भारत सरकार ने मजबूर होकर 
यहाँ पुलिस-कायवाही की । रजाकारों की सत्ता ह्टते ही निजाम ने भारतीय 
पंघ की अधीनता स्व्रीकार करली-। अब्र॒ यह राज्य .पूण रूप से भारतीय संघ 
में व्िल्लीन है । 












श्ध्८ द भारतीय शासन 


 कश्मीर--कश्मीर की भौगोलिक स्थिति बड़े महत्व की है। इसकी. सीमा 
चीन, अफगानिस्तान और रूस आदि कई दूसरे राष्ट्रों के अलावा भारतीय 
संघ ओर पाकिस्तान दोनों से मिली हुईं है। यह राज्य भारतीय संघ 
में सम्मिलित है पर पाकिस्तान इस पर दावा कर रहा है। उसने इसका कुछ | 
. हिस्सा दबा भी रखा है। काफी समय बीत जाने पर भी संयुक्तराष्ट्र ने इस 
विषय को नहीं सुलकाया, इसलिए संयुक्तराष्ट्र की उपेक्षा करदी गयी है । 
मैसूर--यहाँ अंशतः उत्तरदायी शासनपद्धति बहुत समय से चली अयी 
है | यहाँ प्रतिनिधि सभा ( रेप्रेजेंटिव असेंम्बली ) सन्‌ श््ू८ू१ में स्थापित 
हुई थी | यहाँ के विधान-मण्डल में दो सदन हैं--प्रतिनेधि सभा और 
विधान-परिषद्‌ । 
मध्यभारत--मध्यभारत का सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के लिए. भारतीय इति- 
हास में विशेष स्थान रहा है । मध्यमारत-संघ का उद्घाटन रथ मई १६४८ 
को ग्वालियर में हुआ । राजस्थान की तरह यहाँ की मुख्य समस्या जागीरदारी 
प्रथा है। सत्ता-ग्राप्ति के बाद यहाँ के कांग्रेस-जनों में पदों की प्राप्ति के लिए. 
शोचनीय मतभेद हो गये | भ्रष्टाचार के आरोपों से मन्त्रिमशडल बहुत बद- 
नाम हुआ । जांच हुई और तत्कालीन मुख्य मंत्री को त्यागपंत्र देना पड़ा। 
संघ की स्थायी राजधानी खवालियर हो या इन्दौर--इस विषय को लेकर 
कायकत्तांओं में काफी खींचातानी हुई | अब उसका साल में कुछ-कुछ समय 
दोनों जगह रहना तय'हुआ है । इसमें अ्रपव्यय के अतिरिक्त जनता की परे- 
शानी भी है । ह पक 


 अंग्रजी रूपों के प्रथमाक्षरों के जोड़ से 'ेप्सू? कहा जाता है | इस राज्य का : 
उद्घाटन १५ जुलाई ३६४८ को हुआ । इसमें 'पटियाला, कपूरथला, मींद, 
फरीदकोट तथा कलसिया रियासते सम्मिलित हैं | इस सद्ठः के रॉंजप्रमुख महां- 
राजा पटियाला हैं | े 

/ . राजस्थान--इस राज्य का निर्माण क्रमशः कई-मंजिलों में हुआ है। पहले 
अलवर, धोलपुर, करोली और भरतपुर ने मिलकर १८ सांच १६४८ के 


संघ के राज्य... द शद६ 


सत्स्य-संघ बनाया । इन्हीं दिनों २९ साच १६४८ को कोटा, बून्दी, किशनगढ़ 
डंगरपुर, प्रतापगंढ ओर शाहपुरा ने मिलकर राजस्थान कें संयुक्त राज्य का 
निर्माण कियां | १८ अप्रेल १६४८ को उदयपुर के सम्मिलित हो जाने पर 
संयुक्त राजस्थान का पुनगठन किया गया | इसके बाद जयपुर, जोधपुर 
बीकानेर ओर जैसज्ञमेर पूव. स्थापित राजस्थान के संयुक्त राज्य में 
ओर सम्मिलित हो गये, ओर ३० मार्च १६४६ को रियासती सचिवालय के 
अध्यक्ष ओर भारत के उपप्रंधानमंत्री सरदार पटेल ने इस नंबीन पुनस्संगठित 
राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन समारोह सम्पन्न किया। १५४ सई 
२६४६ को मत्स्य-पंघ भी संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गया | सिरोही 
का मुख्य भाग इस संघ में नहीं मिलाया गया, इससे लोगों को अ्रसन्तोष है । 
अजमेर एक श्रलग ही राज्य बनायां हुआ है | 


अस्तु, राजस्थान भारत का आकार में सबसे बड़ा राज्य है | परन्तु इसकी 
समस्याएं भी कम नहीं--जागीरी अराजकता, जनता की निधनता और 
शिक्षा, साधनों का अविकास ओर पश्चिम में सैकड़ों मील तक पाकिस्तान से 
मिला होना । इस संघ के राजप्रमुख हैं; जयपुर के महाराज । 


इस स घ का उद्घाटन १३५ फरवरी सन्‌ १६४८ को हुआ। 


ईछम के हि. याधाड़ की २२१ रियासतें शामिल हैं, इनमें से अधिकांश बहुत 
ही छोटी-छोटी थीं। नवानगर के 'जामसाहब' इसके राजप्रमुख हैं। इस 
ने जागीरदारी-उन्मूलन, रेलों के विस्तार, ओर अ्रकाल-निवाग्ण सम्बन्धी 
अच्छा कार्य किया है। 


त्रावनकोर-को चीन "उस संघ को "केरल संघ” भी कहा जाता है 

इसका उद्घाटन १ जुलाई १६४६ को हुआ । शासन-सुधार में इस संघ की 
“दोनों रियासते, भारत की अन्य रियासतों की अपेक्षा बहुत प्रगतिशील रही हैं । 
शिक्षा और साक्षरता की दृष्टि से भी इनका मानदंड भारत के सब स्थानों से 
ऊँचा रहा है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की यह विशेषता है कि वह 
पितृ-प्रधान नहीं; मातृ-प्रधान है । किसी आदमी की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी: 
उसका पुत्र नहीं होता, यह अधिकार बहिन के लड़के को होता है। राजा, 









१७० .. भारतीय शासन 


 मालावार के नियम के अ्रनुसार, राजघराने की लड़की या बहिन के बड़े पुत्र 
को गद्दी दे सकता है | त्रावनकोर के महाराजा इस संघ के राजप्रमुख हैं । 


३-- गा वग के राज्य-संविधान के अनुसार “ग! वर्ग में वे राज्य 


हैं, जिनका शासन राष्ट्रति ( लेफ्टिनेन्ट गवनर या चीफ कमिश्नर द्वारा) 
करवाता है। ये इस समय कुछ मिलाकर दस हैं---(१)श्रजमेरं, (२) कुग, 
(३) दिल्‍ली, (४) भोपाल, (५) हिसाचल प्रदेश, (६) विंध्य प्रदेश, (७) विला- 
सपुर, (८) मनिपुर, (६) त्रिपुरा और (१०) कच्छ । इनमें से पहले तीन तो 
पहले “चीफ कमिश्नरों के प्रान्त' हैं ओर शेष पहले की रियासतें या उनके संघ 
हैं| संविधान बनने के समय इनमें विन्ध्य-प्रदेश नहीं था ( यह तब 'ख 
वर्ग में था ), तथा कूचविहार भी इसी वग में सम्मिलित था जिसे पीछे. 
. पश्चिमी बंगाल में मिला दियौ गया। 

कुछ राज्यों सम्बन्धी जानने योग्य बातें; दिल्‍ली--सन्‌ १६१२ से यह 
शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, तब से इसका महत्व बढ़ता गया है | 
पहले इसे पंजाब से अलग करके केन्द्रीय सरकार के अधीन किया गयां और 
इसका शासन चीफ-कमिश्नर द्वारा करया जाने लगा। यहाँ के नागरिकों 
ने यह व्यवस्था बदलवाने ओर दिल्ली को एक स्वायत्त राज्य बनवाने के 

बहुत प्रयत्न किये । कई योजनाएँ बनीं | अन्त में -अब सन्‌ १६५२ में थोड़ी 

सी सफलता मिली है। के 

प्रजमेर--अ्रंग्रे जों ने इसका शासन सन्‌ श्यृश्८ से अपने हांथ में लिया 
था। सन्‌ श्यू२१ से श्य७१ तक इसका शासन संयुक्तप्रांत के लेफ्टि- 
नेन्‍्ट गवनर द्वारा संचालित रहा । बाद में राजस्थान की* रिग्रासतों पर नियं- 
त्रण रखते के लिए. यह भारत सरकार द्वारा शासित चीफ-कमिश्नरी हो गया ) 
अब राजस्थान भारत की एक स्वायत्त इकाई है | अजमेर तो मानो राजस्थान 
का हृदय ही है | ऐसी दशा में इसे राजस्थान से अलग रखना उचित नहीं -है.। 
पहले तो यह आशा हो चली थी कि अजमेर राजस्थान में सिफ़ मिलने 
वाला ही नहीं है, उसकी राजघानी भी बनने वाला है । उस बात को काफ़ी 




















संघकेरज्य....ः १७६: 


आखिर जयपुर को यह पद्‌ मिल गया। अस्त, अब अज़मेर प्रदेश जल्दी ही. 
राजस्थान में मिल जाना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता शासनिक तथा 
राजनैतिक अधिकार पाने के अ्रविरिक्त राजस्थान के विकास की योजनाओं: 
में यथेष्ट भांग ले सके ओर समुचित लाभ उठा सके | 


विन्ध्य प्रदेश--यह संघ ४ अप्रेल १६४८ को, बघेलखशड और बुन्देल- 
खण्ड की ३५ रियासतों को मिलाकर “ख” वर्ग का राज्य बनाया गया था । 
रीवाँ-नरेश इसके राजप्रमुख थे । कुछ समय बाद. यहाँ राजनैतिक अशान्ति 
ओर कुव्यवस्था हो गयी | इस पर केन्द्रीय सरकार ने यहाँ के मंत्रिमंडल को 
हटा कर १ जनवरी १६७०० से इसे “ग” वर्ग का राज्य बना दिया | 

व! वर्ग के राज्यों का भविष्य--जब से “ग” वग के राज्यों का 
निर्माण हुआ है, लोगों के सामने यह सवाल हे*कि आखिर इनकी जरूरत 
क्या है ! क्‍या इनमें से अजमेर को राजस्थान में, भोपाल को मध्यभारत में 
तथा शेष को उनके पास के बड़े राज्यों में नहीं सिलाया जा सकदा ! जब 
देशी रियासलों को भारतीय संघ. में मिलाया गया तब इस तरह की बात उठी: 
थी। पर वह आगे नहीं बढ़ी । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, बहुत से 
ग्रधिकारियों .तथा अन्य व्यक्तियों .का व्यक्तिगत स्वाथ. भी..इस. बात में 
होता जाता है कि इन राज्यों का अस्तित्व बना रहे। मई १६५४ में इन 
राज्यों से मुख्य मंत्रियों ने इस पक्ष की जोरदार वकालत की। इस वर्ष 
(१६५४५) उनका सम्मेलन देहली में हुआ, उसमें उन्होंने लोकतंत्र और उत्तर- 
दायी शासन के नास पर अपने अधिकारों की साँग की है, पर यह नहीं सोचा 
कि इन राज्यों की प्रथकृता राष्ट्रीय एकता में कितनी बाधक है। ये राज्य ऐसी 
समस्‍या हैं, जिनका हल इन्हें समास किये बिना होता नहीं दीखता। इस 
सम्बन्ध में विशेष सोलहवें अध्याय में देखिये। . 


घ' बर्गे का राज्य--भारतीय संघ में उपयु क्त तीन प्रकार के राज्यों 
के अतिरिक्त एक प्रदेश और है। वह है, अन्द्सान-निकोबार | यद्यपि यह 


प्रदेश मारतीय संघ में सम्मिलित है, पर यह कोई स्तंत्र इकाई नहीं है ॥ 
इस ब्रिषय में विशेष जानकारी आगे दी जायगी । 








#७२ .. भारतीय शासन 


नये राज्य बनाने की व्यवस्था---संविधान में संसद को इस विषय 
में निम्नलिखित प्रकार के कानून: बनाने का अधिकार है :--- 

१--वह एक नये राज्य का निर्माण, किसी राज्य के दो भाग करके 
ग्रथवा दो राज्यों को एक करके या किन्‍्हीं राज्यों के भार्गों को 
सलाकर, कर सकेगा । । 

२--किसी राज्य का ज्षत्र बढ़ा सकेगी | 

३--किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी 

. ४--किसी राज्य की सीमा में परिवतन कर सकेगी । 
५--किसी राज्य का नास बदल सकेगी | 


. उपयु क्त विषयों पर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, 

संसद में प्रस्तावित न किया जा सकेगा। यदि ऐसा विधेयक 'क' या 'ख” वग 
"के राज्यों के सम्बन्ध में होगा तो राष्ट्रपति इस बात की व्यवस्था करेगा. कि उन 
राज्यों के विधान-संडल के सदस्यों की राय सालूम करले, जिन पर उस 
विधेयक का प्रभाव पड़ेगा | ऐसे विधेयक संसद्‌ के सदस्यों के साधारण बहुमत 
“से पास होने पर अधिनियम हो जायंगे | 


भाषावार राज्यों का निर्माण; व्यावहारिक कठिनाइयाँ--- 

“देश में माषां और संस्कृतिं के आधार पर शासनिक इकाइयों की रचना की 
जाने की मांग बहुत समय से है। कांग्रेस १६२१ से इसके पक्त में रही है । 

"दक्षिण भारत में चार भाषाओं के बोलनेवाले अलग-अलग काफी संख्या 
में हैं, ओर हरेक भाषा बोलनेवाले विस्तृत भू-मार्गों पर फेले हुए हैं। 
“इस दृष्टि से सद्रास--जिसमें से आन्श्र राज्य का निर्माण तो हो ही चुका हे-- 
राज्य के तीन भाग ओर किये जायँ--तामिलनाड; केरल ओर कर्नाटक । 

बम्बई राज्य की मुख्य भाषाएँ सराठी और गुजराती हैं, और . इन दोनों के 

'बोलनेवालों के दो अलग-अलग राज्य--म्रहाराष्र और गुजरांत--बनाये 
जाय॑ | ये कुछ अंश में इस समय हैं भी। मध्यप्रदेश को महाकौशल और 

ब्रिदम प्रान्तों में विभक्त करने की साँग है।' बद्धाली बिहार के कुछ हिस्सों को 
पश्चिमी बद्णाल में मिलाना. न्वाहंते हैं, सिक्‍ख सिक्खस्थान का नांस गाल: 
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क् 


रहे हैं | परन्तु किसी राज्य के निवासियों का प्रथक्करण सदभावना पूृवक 
ही होना चाहिए; संकीण प्रांतीयता, जातीयता या साम्प्रदायिकता के भावों से 
नहीं | पुनः एक स्वतंत्र राज्य की सरकार को गवनर, सन्त्री, हाईकोट, विधान-- 
सभा, विश्वविद्यालय आदि सभी बातों की व्यवस्था करनी होती है | ये सब 
काय व्यय-साध्य हैं, जंब कि आवश्यकता है कि सरकारी आय अधिकतर 
राष्टेत्थानकारी कार्यों में लगायी जाय | 

भाषावार राज्य बनाने में एक कठिनाई यह भी है कि हैदराबाद, मैसूर, 
त्रावनकोर-कोचीन आदि राज्यों के कुछ भाग. काटने पड़ेंगे; यहाँ तक कि: 
कुछ को पूर्ण रूप से अथवा बहुत-कुछ समास कर देना होगा । फिर, भाषावार 
राज्यों की सीमाओं का निशणय करना भी कठिन होगा, क्योंकि सीमान्त जिलों 
में प्रायः एक से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, ओरे प्रत्येक भाषां वाला राज्य 
इन जिलों को लेना चाहता है। बम्बई ओर मद्रास जैसे बहुभाषीय नगरों 
की समस्या अलग ही है | कब 

गत वध नये राज्यों के पुनगठन सम्बन्धी एक कमीशन नियुक्त किया. 
गया है, यह सारे देश का भ्रमण करके सभी न्षेत्रों के विषय में अपनी रिपोट 
देने वाला है| वास्तव में माषावार राज्यों के पुनगठन की समस्या बहुत जय्लि 
है। इसके पक्ष में उपस्थित किये जाने वाले तककों में कुछ सचाई है, तो' 
विपक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लोगों को गम्मीरता आर 
उदारता तथा व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए | 

राज्यों की शासन पद्धति--भारतीय संघ के राज्यों की शासन-यद्धति 
का ब्योरेवार विचार अगले अध्यायों में किया जायगा | संक्षेप में, उसका - 
रूप नक्शे में अगले पएष्ठ में दिखाया जाता है। 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
राज्यों की कार्यपालिकाएँ 


“कक! वर्ग के राज्यों में केन्द्र का नियंत्रण प्रायः नहीं हे और 'ख? 
में बहुत कम । “ग? वग के राज्यों में नियंत्रण बहुत अधिक है, कारण 
उनके शासन का भार और दायित्व बहुत कुछ केन्द्र पर ही है । 

- भारतीय सद्ड के राज्यों में से 'क' वर्ग के राज्य तो पहले से ही स्वायत्त 
थे, ख? वर्ग के राज्य नये निर्वाचन ( सन्‌ १६९५२ ) के बाद स्वायत हो गये। 
अब “ग' वग के कुछ राज्यों में भी विधान सम्गएँ तथा मंत्रिपरिषद्‌ बन गयी 
हैं । इन सब राज्यों की शासनपद्धति का वर्णन करने के लिए इस अध्याय 
में इनकी कार्येपालिका का विषय लेते हैं | 


का वर्ग के राज्यों की काय पालिका 


.. राज्यपाल-..'क! वर्ग के राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल 
है । उसकी स्थिति अपने राज्य में लगभग वही है, जो राष्ट्रपति की, संघ में । 
वह राज्य का वैधानिक प्रधान है, उसके नाम पर राज्य के सारे कार्य किये 
जायेंगे, परन्तु राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संघ की माँति, वास्तव में राज्य 
की मंतजिपरिषद के हाथ में होगी | संकटकालीन स्थिति में राज्यपाल को 
अपने राज्य. के संबंध में, राष्ट्रपति की तरह, विशेष अधिकार प्रदान नहीं 
किये गये हैं। एक ओर तो वह अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ के परामश के अनुसार 
"कार्य करने के लिए बाध्य होगा, दूसरी ओर वह राज्य के शासन के सम्बन्ध 
में राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी है।इस प्रकार उसकी जिम्मेदारी 
द्विमुखी है | 

.. राज्यपाल को नियुक्ति क्ति ओर काय काल--२राज्यपाल की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा हुआ करेगी, और जब “तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वह अपने 
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पद्‌ पर बना रह सकता है। साधारणतया उसका कार्यकाल पाँच वष का 
होगा | इस अवधि के पूव भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पदु- 
भार से मुक्त हो सकता है। अवधि समाप्त होने पर भी वह उस समय तक 
अपने पद्‌ पर काम करता रहेगा, जब तक कि उसके स्थान पर किसी दूसरे 
व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती । राज्यपाल का पद आकंस्सिक रूप से रिक्त 
होने पर राष्ट्रपति उसकी व्यवस्था करेगा । 

पहले संविधान-निर्माताओं का विचार राज्यपाल कां निर्वाचन कराने का 
था । परन्तु बाद में इस विचार से कि राज्यपाल तो राज़्य की कार्यपालिका 
का वैधानिक प्रधान मात्र होगा ओर राज्य की वास्तविक कार्यफंलिका शक्ति 
ग्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथ में होगी, उन्हें इस पद के लिए नाम- 
जद व्यक्ति ही उपयुक्त प्रतीत हुआ | यदि इस पद्‌ के लिए निर्वाचन कियाँ 
जाता तो “राज्यपाल व प्रधानमन्त्री में संघ होने की सम्मावना थी। उस 
स्थिति में निर्वाचन में राज्य का ही नागरिक इस पद के लिए उम्मीद्वार खड़ा 
हो सकता; इससे वह राजनैतिक दलबन्दी में पड़ जाता | वतमान -अवस्था में 
राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति दूसरे राज्य में होती है तो वह राज्य की 
दलगत राजनीति से स्त्रतः ही ऊपर रहता है | इसके अतिरिक्त सांसद पद्धति 
में निर्वाचित राज्यपाल विशेष महत्व भी नहीं रखता |. 

राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता--राज्यपाल पद पर 
नियुक्त होने के लिए किसा भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होगा कि वह 
(१) भारत का नागरिक हो, और (२) पँतीस वर्ष से कम आयु का न हो । 
राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण न करेगा । राज्यपाल न तो संसद. 
के किसी सदन का ओर न किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
सदस्य होगा । यदि इनके सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये 


पद ग्रहण की तारीख से, रिक्त कर दिया | 
..._ राज्यपाल की शपथ-अत्येक राज्यपाल पद अहण करने से पूर्व 
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायात्रिपति के सामने .निम्नलिखिकः 
शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा-- कल 
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मैं... अमुक ]...ईश्वर की शपथ लेता हूँ था सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि मैं श्रद्धापूबक...[ राज्य का नाम ] के राज्यपाल का कार्य 
पालन करूँगा: तथा अपनी पूरी. योग्यता से. संविधान और विधि का परिक्तर; 
संरक्षण और प्रतिरक्ञण करूँगा और मैं... [राज्य का नाम] की जनता की 
सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा ।” ' 


वतन ओर भत्तें--प्रत्येक राज्यपाल का वेतन ४५०० रु० मासिक 
संविधान से निर्धारित है| संसंद्‌ इस में परिवतन कर सकती है। 
अतिरिक्त उसे ऐसे दावत, मनोरंजन, सवारी, सामान, सजावट और सेवक 
तथा कमचारियों के वेतन आदि के लिए विविध भत्ते आदि भी मिलेंगे, जी 
संसद निश्चित करे | जब तक सँसद्‌ निश्चित न करे, राज्यपाल को वे सब 
भत्ते आदि मिलते रहेंगे, जो नया-संविधान लागू होने के पूव प्रान्तों के. 
गवनरों को मिला करते थे । राज्यपाल के वेतन और भत्ते आदि में उसके 
कार्यकाल में कोई कमी नहीं की जा सकेगी द 


उत्तरप्रदेश के राज्यपाल को मिलने वाले वेतन और भत्तों में कुल मिला 
कर तीन-चार लाख रुपया खच हो जाता हैं। इससे सभी राज्यपालों के लिए 
होने वाले खच का अनुमान हो सकता है | । 


राज्यपाल के अधिकार राज्यपाल को उन सब विषयों के अधिकारें 


होंगे, जिनके सम्बन्ध में राज्य का विधान-मंडल विधि निर्माण कर सकता हैं 
परन्तु आसाम के राज्यपाल को छोड़ कर प्रत्येक राज्यपाल सब विषयीं में मंत्रि- 
परिषद के परामश से ही कार्य करेंगा । आसाम के राज्यपांल को कुछ सीमा+ 
प्रदेशों के सम्बन्ध में अपने विवेक से काम करने का अधिकार है; इन प्रदेशों 
का शासन वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि-रूप में करेगा और इस कार्य का उत्तर- 
दायित्व आसाम के विधान-मए्डल और समन्त्रिपरिषद्‌ का न होकर राष्ट्रपति 
काहोगा।.. 

साधारण दशा में राज्यपाल की स्थिति वैधानिक प्रक्षन की' ही रहेगी 
और वह स्त्रिपरिषद के परामश के अनुसार ही कार्य करेगा ।“यदि उसने 
मन्त्रिपरिष्रद के परामश की अवहेलभना की तो मन्त्रिपरिषद त्यागघत्र दे देगी। 

श्र 
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सन्त्रिपरिषंद के पदरिक्त होने की दशा में राज्यपाल दूसरे मन्त्रिपरिषद का 
निर्माण करना चाहेगा और ऐसा करने में वद सफल न ॒हो सकेगा, क्योंकि 
इबेघान-सभा का बहुमत तो पहले सन्त्रिपरिषद्‌ को प्राप्त था | परन्तु इसका यह 
अथे नहीं है कि राज्यपाल कभी किसी विषय में अपने विवेक से निणय 
नहीं करेगा | असाधारण परिस्थितियों में वह ऐसा करने को -स्वतन्त्र होगा । 
उदाहरणाथ यदि मुख्य मन्त्री कभी राज्यपाल को विधान-सभा भज्ग करने 
का परासश दे ओर राज्यपाल यह अनुभव करे कि विधान-सभा को भज्ञ 
करना मन्त्रिपरिषद के तो हित में हे परन्तु जनता के हित में नहीं है तो वह 
ऐसा परासश सानने से इनकार कर सकता है। 


. शज्यपाल के अधिकार ४ प्रकार के हैं--- 
. ३--कार्यपालिका सम्बन्धी अर्थात्‌ शासन सम्बन्धी अधिकार । 
: २--विधायनी शक्ति अर्थात्‌ कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार । 
३--वित्त अर्थात्‌ अथ सम्बन्धी अधिकार । 
४>ज्याय सम्बन्धी अधिकार । हि 
- (१) काय पालिका सम्बन्धी अधिकार राज्य की काययालिका 
शक्ति राज्यपाल. में निहित होगी ओर उसका प्रयोग स्वयं उसके द्वारा या 
उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा होगा । राज्य के कार्येपालिका सम्बन्धी 
समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर होंगे। राज्य की शक्ति का विस्तार उन 
समस्त विषयों तक होगा जो राज्य-सूची में दिये हैं। समवर्ती सूची में दिये 
हुए विषर्ों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के 
अधीन रहेगी | राज्यपाल राज्य का शासन सुत्रारू से चलाने के लिए, नियम 
थैगा और मंत्रियों में काय का विभाजन करेगा | 


बना 
के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, या उसके 
परामश से, की जायेगी | राज्य के मुख्य मन्त्री की, तथा उसकी सलाह से 
की, नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा । मन्त्रिवों का कायकाल उसी 
इच्छा पर निमर रहेगा । इस विषय में विशेष आगे लिखा है। राज्य के 
महाधिवक्ता (.एडव्रकेट जनरल ) की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा । 
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(२) विधायिनी शक्ति सम्बन्धी अधिकार--राज्यपाल को राज्य 
के विधान-मंडल के अ्रधिवेशन को आमन्त्रित करने, उसे स्थगित करने तथा 
विधान-मंडल को भंग करने का अधिकार है। वह विधान-मंडल में भाषण 
दे सकता हे और अपना संदेश दे सकता है। 


राज्य के विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक राज्यपाल की स्त्रीकृति के 
यर स्वीकृति प्रदान करे या रोक ले या उसे राष्ट्रति के विचाराथ रख ले | वह 
धन सम्बन्धी विधेयकों को छोड़कर किसी भी विधेयक को विधान-मंडल के 
सदन या सदर्नों को पुनविचार के लिए वापस मेज सकता है, परन्तु यदि 
विधान-मंडल उस विधेयक को संशोधन सहित अ्रथवा बिना संशोधन के फिर 
पास कर दे तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होगी । यदि कोई 
विधेयक ऐसा है, जिसका प्रभाव उच्च न्यायालय के अधिकारों पर हानिकर 
रूप से पड़ता है तो राज्यपाल का कतब्य है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति 
के सम्मुख विचाराथ रखने के लिए रोक ले । राष्ट्रपति को अधिकार है कि 
वह उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे या उसे रद्द कर दे या अपनी 
सिफारिश के साथ राज्य के विधान-मंडल के पास पुनः विचाराथ वापिस भेज 
दे। यदि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा विधान-मंडल के पास पुनः विचाराथ 
मेज दिया जाता है तो विधान-मंडल छः मास के अन्दर उस पर पुनः विचार 
करेगा और यदि वह संशोबन सहित या बिना संशोधन के उसे फिर स्वीकार 
कर ले तो वह फिर सष्ट्पति के पास उसके विचाराथ भेजा जायेगा। संविधान 
में यह स्पष्ट नद्मां किया गया है कि इस स्थिति में राष्ट्प्रति . को उसे: स्वीकार 
करना पड़ेगा या नहीं | वेसे, यदि ऐसे विधेयक में राष्ट्पति की सिफारिश के 
अनुसार संशोधन हो गया तो वह उसे स्वीकार कर ही लेगा । विधान-मंडल 
में, राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी प्रकार के धन विधेयक और 
लागू न होगा, जो किसी कर को कम. करने या हटाने के सम्बन्ध में उपस्थित . 
किये जायेंगे । 


हः ज 


शैस० .._ भारतीय शासन 





राज्यपाल को, ऐसे क्रिसी भी समय जब ब्रिधानमण्डल का अधिवेशन न 
हो रहा हो, अध्यादेश ( आडिनेन्स.) जारी करने का अधिकार है। इस 
अध्यादेश का प्रभाव वैसा ही होगा, जैसा विधान-मण्डल द्वारा स्त्रीकृत 
अधिनियम ( एक्ट ) का | इस प्रकार के समस्त अध्यादेश विधान-मण्डल के 
सामने रखे जायेंगे ओर उसके अधिवेशन के आरम्म होने की तिथि से छः 
सप्ताह तक जारी रहेंगे, इसके बाद रदह-हो जायेंगे। यदि विधान-मण्डल छः 
सप्ताह बीतने के पूव ही इस प्रकार के अध्यादेश को रद्द करने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव पांस कर दे तो ये उससे पूत्र भी रद्द हो जायेंगे। अध्यादेश उन्हीं 
विषयों के सम्बन्ध में जारी किये जा सकेंगे, जिनके सम्बन्ध में विधान-मण्डल 
को विधि निर्माण करने का अधिकार है, परन्तु कुछ विषयों सम्बन्धी अध्या देशों 
को जारी करने से पूव राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुभति लेनी होगी ।. 


(३) बिच सम्बन्धी अधिक्रार-प्रत्येक वित्तीय या आर्थिक वर्ष 
के आरम्भ में राज्यपाल उस व का वार्षिक वित्त-विवरण विधान-मण्डल के 
सामने रखेगा । इसमें उस वर्ष की अनुमानित आयन-व्यय का ब्योरा होगा । 
विधान-मण्डल से किसी भी मद के लिए धन की माँग राज्यपाल की सिफा- 
रिश पर ही की जा सकती हैं | राज्यपाल को अधिकार है कि वह बढ़े हुए 
खच के लिए, विध्यन-मण्डल के सामने परक माँग उपस्थित करे | प॒रक 
साँग या अन्य खर्चों के सम्बन्ध में पता विवरण वह विधान-सभा के सम्मुख 
उपस्थित करेगा । 


_ (७) न्याय सम्बंधी अधिकरार-राज्ययाल को उन समस्त विषयों 
से सम्बन्धित अपराधों के लिए, जो राज्य की कायपालिका शरंक्ति केः अन्तगतर 
हैं, दिये गये दश्ड को कम करने, रद्द करने स्थगित करने ओर बदल देने का 
अधिकार है। राज्यपाल का यह अधिकार केवल उसी दशा में होगा, जबे 
अपराधी ने राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाये किसी कानून को तोड़ा हो। . 
[संघ द्वारा बनाये हुए कानून को तोड़ने वाले घी को अथवा मृत्युदंड 
आस अपराधी को क़ेवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकेगा, राज्यपाल नहीं ।] 











ञै 


राज्यों की कायपालिकाएँ. ». +/ एड 


मंत्रिपरिषद्‌ “राज्यपाल राज्य का वैधानिक और नाममात्र का प्रधान 
है, राज्य की वास्तविक कायपालिका शक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथ में होगी । 
राज्य की सन्त्रिपरिषद्‌ को संघ की मन्त्रिपरिषदु का छोटा रूप ही समझना 
चाहिए | नियुक्ति, संगठन आदि के सम्बन्ध में वही व्यवस्था करती है: संघ 
के विषयों सम्बन्धी जैसे अधिकार संघ की मन्त्रिपरिषद को प्राप्त हैं, लगभग 
वैसे ही अधिकार राज्य के सम्बन्ध में राज्य की मन्त्रिपरिषद को हैं।.... 
मंत्रिपरिषद का सड्भठन-सन्त्रिपरिषद के निर्माण की रीति यह है 
कि जब राज्य में नये विधान-मंडल का सन्भठन हो जाता है, तो राज्यपाल 
उस दल के नेता को मन्त्रिपरिषद बनाने के लिए कहता है, .जिसका विधान- 
सभा में बहुमत हो। अगर विधान-समा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत 
न हो तो मन्त्रिपरिषद का निर्माणं करने के लिए. राज्यपाल उस दल के नेता 
को कहता है, जो दूसरे दलों के सहयोग से (बहुमत प्रास करके) मन्त्रिपरिषद्‌ 
बना सके | & जब वह नेता सन्त्रिपरिषद्‌ बनाना स्वीकार कर लेता है तो 
उससे मन्त्रियों के नाम देने के लिए कहा जाता है। सन्त्री उन्हीं व्यक्तियों में 
से हो सकते हैं, जो विधान-मण्डल के सदस्य हों, या जिनके छः माह के 
भीतर सदस्य बनने की आशा हो। साधारणतया संन्त्री दस से पन्द्रह तक 
होते हैं। उनकी संख्या निर्घारित नहीं है। प्रत्येक राज्य में काय-विस्तार 
ओर शासन-व्यवस्था को दृष्टि से, उसमें ग्रावश्यकंता या सुविधानुसार कमी* 
बेशी की जाती है। कंभी-कर्मी कुछ मन्त्री पार्टी या पारियों को खुश रखने के 
वास्ते भी रखे जाते हैं ।  ु 


यद्यपि संविधान के अनुसार यह व्यवस्था है कि मुख्य मन्त्री की नियुक्ति 
राज्यपाल करेगा और अन्य मन्त्रियों की वह मुख्य मन्त्री के पंरासश से 
नियुक्त करेगा, ऊपर के कथन से यह स्पष्ट है कि व्यवहार में राज्यपाल 
सन्त्रियों को अपनी इंच्छानुसार नियक्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि सन्त्रिपरिषद्‌ 
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. # ऐसी मन्त्रिपरिषद को सम्मिलित सन्त्रिपरिषद्‌ (कोअलिशन मिनिस्टरी) 
कहते हैं। पल 








श्दर ' भारतीय शासन 


बनाने के लिए उसे ऐसे ही व्यक्ति को निमन्त्रित करना होगा, जिसका विधान- 

सभा में बहुमत हो | इसी - प्रकार यद्यपि संविधान के अनुसार मन्त्री लोग 
राज्यप्राल की इच्छा पयन्त ही अपने पदों पर रहेंगे, व्यावहारिक बात यह है 
कि मन्त्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त के कारण राज्यपाल किसी 
एक़ मन्त्री को पदच्युत न करेगा, ओर न वह मन्त्रिपरिषद्‌ को ( जब तक कि 
उसे विधान-सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है ) उसके पद से हटा सकेगा; 
कारण कि दूसरी मन्त्रिपरिषद, विधान-सभा की विश्वास-प्राप्त न होने की दशा 
में, अपने पद पर न रह सकेगी 


मंत्रियों का पद ओर वेतन-मुख्य मन्त्री के परामश से, राज्यपाल 
मंत्रियों के काम का बँटवारा करता है। मंत्री अपने प्रमुख काये के नाम से 
पुकारे जाते हैं यथा शिक्षा-मंत्री, अथ-मंत्री आदि | 


- . अपना पद अहण करने से पहले प्रत्येक मंत्री को राज्यपाल के सामने 
अपने पद की, और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी ।- यदि ऐसा मंत्री, जो 
नियुक्ति के समय विधान-मण्डल का सदस्य न हो, छः माह के भीतर उसका 
सदस्य न हो जाये तो उसे अपना पद छोड़ना होगा । 


..._ उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश राज्यों में आदिम जातियों, अनुसूचित 
जातियों ओर पिछड़े हुए वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए. एक-एक मंत्री 
होगा। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निश्चित किये 
जायेंगे और जब तक राज्य के विधान-मण्डल द्वारा कुछ निश्चय नहीं किया 
जाता, तब तक मंत्रियों को वह्दी वेतन ओर भत्ते मिलते रहेंगे, जो संविधान 
लागू होने से पूव मिलते रहे हैं। 


- मंत्रिपरिषद का काम--.यद्यपि संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का 
कार्य राज्यपाल को उसके कार्य में सहायता देना हे, व्यवहार में वह राज्य के 
प्रशांसन-कार्य का सम्पादन करेगी । वह विधि-निर्माण-का कार्यक्रम निश्चिक 

“करेगी | विधान-मण्डल में महत्वपूण विधेयर्कों का उपस्थित करना उसी का- 
काम हैं मन्त्रिपरिषद्‌ ही तैयार करेगी 

आर वित्त सम्बन्धी,लगभग सभी विधेयक उसके द्वारा उपस्थित किये जायेंगे ॥ 















राज्यों की कार्यालिकाए._..... हैएरे 


सेक्र टरी आदि पदाधिकारी -प्रत्येके विभाग का दैनिक कार्य 
सुचारू से चलाने के लिए एक विभागीय सेक्रेटरी तथा उसके कुछ सहायक 
' पदाधिकारी होते हैं । ।इका पद स्थायी होता है । मंत्रियों के संसदीय (पाल- 
मेंटरी) सेक्रेटरी भी रहते हैं। ये उन्हें विशेषतया विधान-मंडल सम्बन्धी कार्य 
में सहायता देते हैं। इन पदों पर विधान-सभा के सदस्यों की नियुक्ति होती है 
ओर इनके वेतन और भत्ते के लिए. प्रतिवष विधान-सभा की स्वीकृति ली 
जाती है। सरकार से वेतन पाने के कारण इन्हें विधान-सभा की सदस्यता से 
वंचित नहीं किया जाता । 


मन्त्रिपरिषद की काय पद्धति-सन्त्रिपरिषद की समा प्रायः प्रति 
सप्ताह होती है। सभा में समापति का आसन मुख्य मन्त्री ग्रहण करता है ॥ 
उसमें व्यापक नीति निर्धारित की जाती है। सभा में कोरम, या मतदान की 
आवश्यकता नहीं होती, अकला मुख्य मंत्री भी किसी विषय का निश्चय कर 
सकता है। सभा की सब चर्चा शुस्त रखी जाती है। किसी. विभाग के रोजमर्रा 
के काम के सम्बन्ध में उसका मंत्री ही निणय कर लेता है, श्रथवा वह मुख्य 
सन्त्री का परामश ले लेता है । 


सामूहिक उत्तरदायित्व---मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य की विधान-सभा के प्रति 
जिम्मेदार होती है। उसकी यह जिम्मेदारी सामूहिक होती है, अ्रर्थात्‌ सब मन्त्री 
एक दूसरे के काम की जिमेदारी में हिस्सेदार होते हैं। विधान-सभा में किसी 
एक मन्त्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव होने पर सारी मन्त्रिपरिषद्‌ के 
इस्तीफा देना पड़ता है | इसी प्रकार यदि मुख्य मन्त्री किसी सन्त्री को सन्त्रि- 
परिषद्‌ से अलग करना चाहे और वह मन्त्री इस्तीफा न दे तो मुख्य मन्‍्त्री 
अपना तथा परी सन्त्रिपरिषद्‌ का त्यागपत्र देकर नयी सन्त्रिपरिषद्‌ ऐसी बनातड 
है, जिसमें उपयु क्त मन्‍्त्री न हो | - 


मुख्य मन्त्री इस बात का ध्यान रखता है कि सब विभागों में ऐसी नीति 
वर्ती जाय, जिससे शासन में एकता बनी रहे । किसी विभाग का सन्‍्त्री इस 
बात के लिए दोषी नहीं ठहरायां जा सकता कि उसकी नीति हानिकर है 8 


स्पड भारतीय शासन 





जो मन्त्री अन्त्रिपरिषद्‌ की नीति से सहमत नहीं होता, बह छस्तीफ़ा देकर 
अलग हो,जाता है। 

. महाधिवक्ता (( एडवोकेट जनरल )--राज्यपाल को विधि सम्बन्धी 
सामलों में परासश -देने के लिए राज्य में एक ,महाधिवक्ता होगा.। उसकी 
नियुक्ति राज्यपाल करेमा ओर उसकी योग्यता वही होगी, जो'उल्च न्यायालय 
के न्यायाधीश कीहोनी चाहिए। वह उस समय तक अपने पद पर बना 
रहेगा जब तक राज्यपाल चाहे | मदहाधिवक्ता का वेतन आदि.राज्यपाल (द्वारा 


| निश्चित किया जायेगा । 
ख वर्ग के राज्यों की कामपालिक्राए 


|. ख? व के राज्यों का पद 'क? व के राज्यों के लगभग समान है | 
इनकी कार्यपालिकाएँ भी बहुत कुछ 'क” भाग के यज्यों को कार्य-पालिकाओं 
जैसी होंगी। हाँ, इनमें से प्रत्येक में राज्यपाल के स्थान “पर राजप्रमुख 
होगा । हेद्राबाद का राजप्रमुख वहाँ का निजाम होगा.। मैसूर का राजप्रमुख 
वहाँ का महाराजा होगा। काश्मीर के .राजप्रमुख के सम्बन्ध में आगे 
खुलासा लिखा गया हैं। अन्य राज्यों के राजप्रमुख वे व्यक्ति होंगे, जिन्हें 
राष्ट्रपति राजप्रमुख की मान्यता प्रदान, करे । राजप्रमुख के भत्त आदि राज्य 
की संचित निधि से दिये जायेंगे, इन पर विधान-सभाओं का सत्त नहीं लिया 
जायेगा | द 

+ संविधान में राजप्रसुख के वेतन की व्यवस्था नहीं है। केवल यह कहा 
आया हैं कि उसे, जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उसका अपना 
'मिवास-णह न हो, बिना किराया दिये सरकारी भवन के उपयोग का हक 
होगा, तथा उसे ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक होगा, जैसे कि राष्ट्र 
कंतिं निर्धारित करे | स्मरण रहे कि सभी राजप्रमुख इस समय राजाओं 'में से 
हैं; उन्हें निजी खच की रकमें कितनी अधिक मिलती हैं, यह पहले बताया जां 























राज्यों की कार्ययालिकाएँ.... श्८४ 


होमा कि वे राष्ट्रपति के समय-समय पर दिये गये आदेशों को माने |: 
को अधिकार है कि इन दस वष की अवधि को किसी राज्य के सम्बन्ध में: 
श्रद्ा दे या बढ़ा दें; राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा किसी राज्य को केन्द्र के 
नियंत्रण द्वारा मुक्त कर सकता है। ] 

वित्त और धन सम्बंधी विषयों में इन राज्यों के और केन्द्र के बीच जो 
। हुए हैं, वे दस वष तक ही लागू होंगे; इसके पश्चात्‌ समास हो 
जाय्रेंगे | 





कन्द्रीय 


प्रामशुंदाता--इन राज्यों में से मैसूर को छोड़ कर, के लिए कनद्र 
सरकार की ओर से परामशदाताओं की व्यवस्था की गयी थी । इस प्रकार इन 
राज्यों में बिधान-समाएँ भी थीं और परामशदाता भी परन्तु राज्यों में 
सलाहकार पद्धंति से असंतोष ही रहा, उनकी ओर से इसके हटाये जाने की 
माँग की गयी और चह हटा ली गयी । द 


कुछ राज्यों के सम्बन्ध में विशेष व्यचस्था--ख' भाग के राज्यों 
में से कश्मीर, आावनकोर-कोचीन, मेसूर ओर मध्यमारत की विशेष परिस्थितियों 
का विचार करके उनके सम्बन्ध में संविधान द्वारा कुछ विशेष व्यवस्था की 
गयी है। 

आवनकोर-कोचीन--इस राज्य की सरकार को ४१ लाख रुपया 
ध८दट्वस्वस निधि! के नाम से दिया जायेगा; इस रकम से उस मन्दिर का प्रबन्ध 
किया जायेगा, जिसके देवता के नाम पर वहाँ का राजा शासन करता है। 

मैसूर--मैसूर राज्य में दो सदन होंगे, जब कि ख! भाग के अन्य 
राज्यों में एक-एक सदन होगा । 

सध्यभारत--इस राज्य की अन्त्रिपरिंषबद में एक ऐसे मन्त्री की 
नियुक्ति की जायगी, जिसका कार्य अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के हिंत की 
रक्षा करना एवं उनकीं उन्नति करना होगा । 











# इस अवधि में केन्द्रीय सरकार जरूरत होने पर इनमें से किसी राज्य 
के मन्त्रिमंडल को भद्जञ करके दूसरे मंत्रियों को नियुक्त कर सकती है ओर 
उचित समसे तो सारी व्यवस्था अपने द्वाथ में ले सकती हे | 





श्य्दे ...._ भारतीय शासन 


बल: कश्मीर--कश्मीर भारतीय संघ में प्रवेश करके इसका अवि-भाज्य अंग 
बन चुका है। इसने रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध और संचार विषय ही भारतीय 
संघ को सौंपे हुए ये । इन दोनों के प्रतिनिधियों का जुलाई १६५२ में दहलीः 
में, जो समझौता हुआ, उसकी मुख्य बातें ये हैं. द 
१--कश्मीर में राजवंश का शासनाधिकार समास कर दिया गया है | 
राज्य का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपति राज्य-विधान सभा की 
सिफारिश पर स्वीकार करे | साधारणतया उसका कार्यकाल ५ वष होगा । 
[ प्रथम पाँच वर्ष के लिए, युवराज कर्णसिंह (तत्कालीन शासक) प्रधान चुने 
गये हैं। | पक. हर 
... २--कश्मीर में राष्ट्रीय मंडे को वही सम्मान और स्थान. प्राप्त होगा जो 
उसे भारत के किसी भी भाग में प्रास है। राज्य का भी भौडा, स्वीकार 
कर लिया मया है, पर वह किसी भी अ्थ में राष्ट्रीय मंडे का प्रतिदनन्दी 
न होगा । ; पक 45 आर 
५ ३--म्रृत्यु-दंड को स्थगित करने या उसे माफ कर देने का अधिकार 
राष्ट्रपति को होगा । 





४--राष्ट्रपति के संकटकालीन विशेषाधिकार कश्मीर में मी लागू होंगे. 
पर आन्तरिक उपद्रव के मामले में कोई मी कारवाई राज्य की विंधान-सभा 
की सहमति से की जायेगी । द 

:--पूर्ण नागरिकता कश्मीर में मी लागू होगी; पर उसकी विधान-सभ 
को वहाँ के स्थायी निवासियों के अधिकारों तथा सुविधाओं की, खासकः 
अचल संम्पत्ति के बारे में, व्याख्या करने तथा उसको व्यवस्था करने क 
अधिकार होगा । मै हक 
-. ६--मूल अधिकार कश्मीर में भी लागू होंगे, पर ऐसे संशोधनों के साः 
कि इन अधिकारों द्वारा राज्य के भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों में या तोड़ 
फोड़ तथा शत्र, द्वारा की जाने वाली जासूसी आदि के विरुद्ध की गय 
इयीं में बाधा न पड़े । कश्मीर राज्य ने जमींदारों को मुआवजा न दे्‌ 





का निश्चय किया है।..... द 
७--राज्य का सर्वोच्च न्यायालय भारत में ही रहेगा ।_ 


राज्यों की कार्यपालिकाएँ .. श्र 


८--भारत तथा कश्मौर के बीच के आर्थिक सम्बन्धों को विस्तारपूवक 
विचार किया जाकर तय किया जाये । थी 


गा बगे के राज्यों का शासन 


राष्ट्रपति ओर स'सद के अधिकार--संविधान के अनुसार “ग! वर्ग 
के राज्यों का शासन राष्ट्रपति करेगा | उसे अधिकार है कि वह इन राज्यों 
में चीफ-कमिश्नर ( मुख्य आयुक्त ) या लेफ्टिनेंट गवनर ( उपराज्यपाल ) 
नियुक्त करे; या किसी पड़ोस के राज्य को शासनभार सौंप दे । पड़ोस के राज्य 
को शासन-कार्य सॉंपने से पूव राष्ट्रपति का कतव्य होगा कि वह पड़ोस के 
राज्य की सरकार से सम्मति ले ले और इस राज्य की जनता की इच्छा भी 
जान ले । 
संसद को अधिकार है कि वह चीफ-कमिश्नर या उपराज्यपालों के लिए 
विधान-मण्डल बनाये या किसी राज्य में विधान-मण्डल हो तो उसे चालू 
रखे । ऐसे विधान-मण्डलों के काये, अधिकार-प्रणाली को संसद ही निश्चित 
करेगी । उन राज्यों के विधान-मण्डलों का निर्माण, निर्वाचन अथवा नामजदगी. 
द्वारा अथवा नामजदगी“ओर निर्वाचन दोनों के द्वारा, होगा । इसके अतिरिक्त 
संसद इन राज्यों के लिए. मन्त्रिपरिषद्‌ ग्रथवा सलाहकारों की समिति का 

निर्माण करेगी । पर उन पर केन्द्र का पूण अनुशासन होगा । 


लेफ्टिनेन्ट गवनेर या चीफ-कमिश्नर-इस समय 


धा? वग के राज्यों में से विन्ध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मुख्य शासक 
लेफ्टिनेंट गवनर ( उपराज्यपाल ) है, शेष सब में चीफ-कमश्निर ( मुख्य 
आयुक्त ) | इन दोनों अधिकारियों में लेफ्टिनेंट गवनर का पद ऊँचा हे, वेसे 
दोनों एक ही प्रकार के हैं। आगे जो बात एक के सम्बन्ध में कही गयी है, 
वह दूसरे के सम्बन्ध में भी समकनी चाहिए द 
मुख्य आयुक्त अर्थात्‌ चीफ-कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वह 
राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा | वह ॒ मंत्रिपरिषद का सभापतित्व 
करेगा । [ उसकी अनुपस्थिति में मुख्य सन्‍्त्री समापति होगा। | वह सब 
काम राष्ट्रपति के नाम पर करेगा । वह विधान-सभा की बैठके करायेगा और. 


दी 





श््ष्य्य .. भारतीय शासने 


समय-समय पर विधान-सभा को स्थगित या भंग कर सकेगा | वह विधान- 
'सभा में अपना माषण दे सकता है ओर उसके लिए सदस्यों को उपस्थित 
'होने का आदेश कर सकता है। वह विधान-सभा में अपना संदेश भेज सकता 
'है; सभा उस पर विचार करेगी । वह सभा में राष्ट्रपति की सलाह से, प्रत्येक 
आधिक वह के सम्बन्ध में अनुमानित आय-व्यय का विवरण उपस्थित 
करेगा | उसकी सिफारिश के बिना विधान-संभा में कोई घन-विधेयक पेश नहीं 
होगा | लि, 

. जिन विषयों के सम्बन्ध में विधान-सभा कानून बना सकती है, उनमें 
अन्त्रिपरिषद चीफ-कमिश्नर को सलाह और सद्ायता देगी। परन्तु न्याय संबन्धी 
कार्य चीफ कमिश्नर स्वेच्छानुसार कर सकेगा । 


मन्त्रिपरिषद्‌ -अजमेर, मोपाल, कुर्गं, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश ओर 
विन्ध्य प्रदेश इन छुः राज्यों में से प्रत्येक में एक मन्त्रिपरिषद होगी, जो चीफ- 
कमिश्नर ( या लेफ्टिनेन्ट गवनर ) को सलाह ओर: सहायता देगी । मुख्य 
अन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य सन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
मुख्य मनन्‍्त्री की सलाह से करेगा । मसन्त्रिपरिषद विधान-समभा के प्रति सामूहिक 
रूप से जिम्मेदार होगी.। यदि चीफ-कमिश्नर और मन्त्रियों में मतभेद हो 
“तो चीफ-कमिश्नर उस विषय को राष्ट्रपति के सामने रखेगा ओर राष्ट्रपति: 
'के निणयय के अनुसार काम होगा | विशेष आवश्यकता होने 
शष्ट्रपति के निणय तक वह अपने निशय के अनुसार काम करेगा । सन्त्रि- 
परिषद की बैठकों में सभापति चीफ-कमिश्नर होगा, ओर उसकी अनुपस्थिति 
-में राष्ट्रति के बनाये हुए. निययों के अनुसार कोई मन्त्री सभापति होगा । ., 
. स्पष्ट है कि “क' ओर 'ख' वर्ग के राज्यों की सन्त्रिपरिषदों की अपेक्षा 
“गए? वर्ग के राज्यों की मन्त्रिपरिषदों के वास्तविक अधिकार बहुत कम होंगे । 

: इन राज्यों में मुख्य शासक के अधिकार बहुत अधिक है। ... 
' परिषद--राष्ट्रपति को कच्छु, मैनीपुर ओर त्रिपुरा के लिए. 


बनाने का अधिकार है । इन राज्यों में से किस के सुख्यः 















राज्यों की कार्यालिकाएँ श्च्ः 


है | मनीपुर में मन्त्रणादाताओं की संख्या १४ है। मुख्य आयुक्त परिषद से 
आशिक विषयों, शासन के विषयों, विकास योजनाओं, कानून के प्रस्तावों 
गरर सामान्य नीति के अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में परामश लेता है। परिषद्‌. 
का काम केवल समन्त्रणा देना है, मुख्य आयुक्त,इसे अमल में लाने को बाध्य 
नहीं होता । 


कुछ तुलनात्मक विचार-ग' व्य के राज्यों की कार्यपालिकाओं 
और “क' या “रख” बग के राज्यों की काॉयपालिकाओं में जमीन-आससमान का 
अन्तर है... 

१--मन्त्रिपरिषद्‌ के सभापतित्व ग? वगं के राज्यों में मुख्य आयुक्त 
करता है; 'क' और 'ख” वर्ग के राज्यों में मुख्य मन्त्री । 

. २--“ग! वर्ग के राज्यों में मन्त्रिपरिषदु और मुख्य आयुक्त में मतभेद 
होने की दशा में मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। “कः और 
“८? वग के राज्यों में राज्यपाल या राजप्रमुख से.मन्त्रिपरिषद का मतभेद होने 
पर प्रायः उन्हें मन्त्रिपरिषद की हीं बात माननी होती है | 

. ३--मुख्य आयुक्त आवश्यकता होने पर मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह के. 
बिता ही काय कर सकता हे; राज्यपाल या. राजप्रमुख ऐसा नहीं कर सकते | 


राजप्रमुखों का भविष्य ओर अन्य विचारणीय बाते-इस 
ससय “'ख” वग के राज्यों में मुख्य शासक ( राजप्रमुख ) राजाओं में से हैं । 
ये प्रायः प्रतिगामी विचारों के रहे हैं । जागत लोकमत इनके पद और शाही 
खच के विरुद्ध है । 

. अगस्त १६५२ में, दिल्ली में ख' वग के राज्यों के संसद-सदस्यों तथा 
अन्य नेताओं का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें यह मांग को गयी कि 
(१) इन राज्यों में वंशपरम्परागत राजप्रमुख का पद तोड़ दिया जाय और 
उसके स्थान पर कश्मीर की तरह ५ वष के लिए. एक अध्यक्ष का निर्वाचन 
किया जाय । (२) राज्यों में 'कः, 'ख? और “गा वर्ग का अन्तर मिटा दिया 
जाय | (३) जिन राज्यों में सलाहकार पद्धति है, उसे तोड़ दिया जाय ॥ 
(४) विलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलीन कर दिया जाय | द 


5६० : भारतीय शासन 


अन्दमान-निकोबार 

पिछले प्रृष्ठों में 'क, 'ख' और “ग? वग के राज्यों की शासन-पद्धति 
बतायी गयी है| भारतीय संघ के प्रदेश का, इनके अतिरिक्त एक वग और 
'है---.घ! वर्ग | इस वर्ग के प्रदेशों को स्वतन्त्र इकाई नहीं माना जाता | 
इनमें अन्दमान-निकोबार द्वीप-समूह तथा ऐसे अन्य क्षेत्र होंगे, जिनका प्रशा- 
सन राष्ट्रपति चीफ-कमिश्नर या अपने किसी अन्य अधिकारी के द्वारा कराना 
चाहे | इस राज्य में कोई विधान-मण्डल नहीं होगा । राष्ट्रपति इस राज्य 
और अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे नियम निर्माण करेगा, जिससे वहाँ शान्ति 
ओर अच्छी सरकार की स्थापना हो। उसे अधिकार है कि वह संसद द्वारा 
बनायी विधियों में, और प्रचलित विधियों में जो इस राज्य पर लागू हों 
संशोधन या परिवतन कर दे | 


इस क्षेत्र का नया रूप--भारतीय स्वाधीनता के पहले संग्राम (सन्‌ 
शब्य२७) से अंग्रेजों ने लम्बी सजा पाने वाले अपराधियों और राजनैतिक 
बंदियों को यहाँ भेजना शुरू कर उनको बंहुत कष्ट दिये; विशेष जेलों का. 
निर्माण कर इसे जनता द्वारा कालापानी' नाम दिलवाया। लोग इसे (पृथ्वी 
का नक! समभने लगे | स० गांधी के प्रयास से सन्‌ १६२१ में यहाँ कैदियों 
का भेजा जाना बन्द्‌ हुआ | 

भारत के स्वाधीन होने पर इसच्षेत्र के कायाकल्प का प्रयत्न किया जा रहा. 
है | ऐसा अनुमान है कि १७ हजार आबादी और २५४०८ वगमील क्षेत्रफल 
वाले इस प्रदेश में लगभग दस लाख आदमी अच्छी तरह बसाये जा सकते 
हैं। अपराधियों की बस्ती के गनन्‍्दे सक्रान तोड़कर सुन्दर स्वास्थ्यप्रद्‌ घर बनाये 
जा रहे हैं| सरकार यहाँ की राजधानी पोय्ब्लेत्रर और कलकंत्ता तथा मद्रास 


है 


सोलहवों अध्याय 
राज्यों के विधान-मंडल 


केन्द्र आर्थिक या राजनैतिक सड्डूट के समय ही प्रान्तों से अधिकार 
छीन पघकता है। वह कोई भी ऐसा काये न करेगा, जिससे शासन के 
सम्यक्‌ संचालन में बाधा पड़े। यह भी याद रखने की बात है कि 
केन्द्रीय धारासभा में कौन लोग हैं । आखिर, प्रान्तों से चुने गये प्रति- 
निधि ही तो केन्द्र की धारासभा में होंगे। क्या उन्हें अपने प्रान्तों के 
हितों का ध्यान नहीं होगा ? 





--डा० अनुग्हनारायण सिंह 


जैसा पहले बताया जाचुका है, सद्ठ में 'क', 'ख' और “ग? वर्ग के शज्य 
सम्मिलित हैं | पहले 'क' वग को लें । 


के वर्ग के राज्यों के विधान-मण्डल 


विधान-मंण्डलों के सदन ओर अधिवेशन--(%' के वर्ग राज्यों के 
विधान-मण्डलों में राज्यपाल (गवनर) के अतिरिक्त एक या दो सदन होंगे। 
पंजाब, पश्चिमी बंग'ल, बिहार, सद्रास, बम्बई तथा उत्तरप्रदेश के राज्यों के 
विधान-सण्डलों में दो-दो सदन होंगे,औओर उड़ीसा, आँस,अआसाम तथा सध्य- 
अदेश के विधान-मण्डलों में एक-एक सदन होगा | द 
. जिन राज्यों में दो-दो सदन होंगे, उनमें पहला सदन विधान-सभा, और 
दूसरा सदन विधान-परिषद्‌ कहलाएगा । जिन राज्यों में केबल एक सदुन 
होगा, उनमें उसे विधान-सभा कहा जाएगा । 
विधान-मण्डल के सदन या सदनों के वध में कम-सै-कम दो अधि- 
वेशन होंगे तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की 





श्ध्रः ..._ भारतीय शासन 


पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच में छः मास से अधिक का 
श्रन्तर न होगा; अर्थात्‌ एक सत्र समास होने के बाद छुः माह के भीतर 
दूसरा सत्र आरम्म हो जायगा। अधिवेशनों को राज्यपाल निमन्त्रित करेगा 
ओर वही उन्हें स्थगित करने ओर विधान-मण्डल को मंग करने का भी कार्य 
करेगा । द द . 


विधान-सभा ओर उसका संद्जुठन'-विधान-सभा के सदस्यों 
का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक निवांचन क्षेत्रों से 
होगा | मतदान सवथा गुप्त रखा जायगा । प्रत्येक मतदाता के लिए आवब- 
श्यक होगा कि वह भारत का नागरिक हो, २१ व से कम आयु का न हो 


अथवा गैर-कानूनी कार्य के कारण अयोग्य ठहराया हुआ न हो | 


निर्वाचननेत्र प्रादेशिक होंगे और प्रतिनिधित्त का आधार इस प्रकार 
होगा कि प्रति ७५,००० जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि से अजिक नहीं: 
होगा । यह प्रतिबन्ध आसाम के स्वायत्त जिलों तथा शिलांग के नगरुत्तेत्र 
( म्युनिसपेलटी ) तथां कय्क के लिए लागू नहीं: होगा'। किसी भी राज्य कीः 
विधान-सभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक ओर ६० से कम नहीं 
होगी । जहाँ तक सम्भव होगा, सम्पूण राज्य के अन्दर प्रतिनिधित्व का अनु- 
पात समान होगा । द 


5 शाज्यों की विधान-सभाओं में अल्पमर्तों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गयेः 
हैं। प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिए तथा आसाम 
रॉज्य पके आदिम-जातिज्त्षेत्रों की आदिम जातियों को छोड़कर अन्य आदिम! 
जांतियों क लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे। आसाम की विधान-समा में वहाँ के 
स्वायत्त जिलों क लिए भी स्थान सुरक्षित रहेंगे। आदिम जातियों और 
अनुसूचित जातियों के लिए. विधान-सभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर 
जाएँगे। आसाम की विधान-समभा में स्वायत्त' जिलों कें: 

















के विक्षान-मंडल शहर 





राज्यों 





प्रतिनिधियों कीःसंख्या, जनसंख्या के आधार पर नियत की:जायमी। इस राज्य 
के स्वायत्त जिलों के निर्वाचन-मंडलों से कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं निर्वात्ितः 
किया जायगा, जो आदिम जाति का न हो परन्तु यह प्रतिबन्ध शिलांग के 
म्युनिसपल क्षेत्र ओर छावनी के क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू न होगा एंग्लो 
इन्डियनों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है | यदि किसी? 
राज्य के राज्यपाल का मत यह हो कि उस, राज्य कीं विधानं-सभा में एंम्ली- 
इन्डियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्यात नहीं हे, तो वहंउस समुदाय के जिसने” 
सदस्य उचित सममेगा मनोनीत कर देगा; यह विशेष व्यवस्था: संविधान लागू 
होने के १० वष तक अथथर्त्‌ २६ जनवरी १६६० :तंकः लागू रहेगी उस हक 
परशंचात्‌ समाप्त हो जाय॑ंगी । की 3 














सदस्य संख्या--राज्य की विधान-सभाओं के सदस्यों की संख्या 
संविधान से निर्धारित' नहीं की गयी है। .उसका-निश चयः-नागरिकों के अति- 
निधित्व कानून, १६४०? द्वारा किया। गया ;है $सदस्यों?की संख्या. दस 
प्रकार है-- द पा अब आम 


कक, 2 आकर पक 
. २-वबिहॉर' या पीजी + 3 
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. १०--आमश्य 


न्सभा के सदस्यों की योग्यता -विधान-समाः 


निर्वाचित होने के लिए. आवश्यक है! कि उम्मेदबारुभारतः का चागरिकः हो 
१ 
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२४ वर्ष से कमर आयु -का न हो, और उसमें विधान-मंडल द्वारा, निश्चित 
योग्यताएँ हों | 8 ५ 


कोई व्यक्ति विधान-सभा: का सदस्य. निर्वाचित होने के लिए. अयोग्य 
सममा जायगा; यदि वह--(१) भारत-सरकार के या. किसी भारतीय राज़्य 
की सरकार के ऐसे पद पर हो, जिससे उसे आशिक लाभ होता है। [ मंत्रियों, 
के क़पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।| (२) पागल हो, या किसी न्यायालय, 
दास. पागल-ठहसया गया हो.। (३) ऐसा दिवालिया हो जिसका भुगतान न. 
हुआ हो । (४) विधान-मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अन्तगत अयोग्य 
ठहराया गया हो। (५) भारतीय नागरिक न हो, या उसने स्वेच्छा से किसी 


अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया हो । 


4 
के 











उपरोक्त अयोग्यताएँ उत्पन्न होने पर कोई भी सदस्य विधान-सभा का: 
सदस्य न रह सकेग़ा.।सदस्यों के अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होने पर. 
उसका निर्णय राज्यपाल निर्वाचन-आयोग के परामश से करेगा । 


विधान-सभा के पदाधिकारी ओर कार्यऋल॒--विधान सभा 
अपने सदस्यों. में से किन्हीं दो सदस्यों को अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष 
(डिप्टी-स्पोकड् चुनेगी । श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य ओर अधिकार विधान- 
सभा के सम्बन्ध में वही होंगे, जो संसद की लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
के उस सभा के सम्बन्ध में हैं। विधान-समा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को अपदुस्थ 
करने की प्रक्रिया भी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपदस्थ करने 
की प्रक्रिया के अनुसार ही है। जब ये विधान-सभा के.सदस्यं न. रहें तो इन्हें 
छोड़ देना पड़ेगा | ये गवनर को -लिखित सूचना देकर अपना 
थद्‌ छोड़ सकेंगे; और विधान-सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास 
.. किये क प्रस्ताव द्वारा मी अपने पद से हटाये जा सकेंगे, हाँ, ऐसे प्रस्ताव की 















राज्यों के विधान-मंडल श्ह्पः 


: विधान सभा का कार्यकाल पाँच वष के लिए होगा, परन्तु राज्यपाल को. 
अधिकार है वह इससे पूव भी विधान-सभा को भज्ञ कर दे । अपने नियत 
समय से पूव यदि विधान-सभा भज्ञ नहीं की जाती तो वह अपने प्रथम अधि- 
वेशन के दिन से पाँच वध तक रहेगी और उसके बाद रवयं भंग हो जायगी । 
संसद को अधिकार है कि -सड्कूट कालीन घोषणा की अवधि में विधि द्वारा 
ईसंकी अवधि एक बार एक वष के लिए बढ़ा दे। घोषणा समाप्त होने के 
उपरान्त यह अ्रतिरिक्त"अवधि किसी भी दशा में छः मास से अधिक नहीं होगी। 


विधान-परिषद 


विधान-परिषद की स्थापना तथा समाप्ति की व्यवस्था--राज्यों 
के विधान-मंडलों का दूसरा सदन परिषद्‌ कहलायगा । संविधान में ऐसी 
व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी राज्य की विधान सभा अपंने कुल सदस्यों 
के बहुमत तथा अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से ऐसा 
अस्ताव पास कर दे कि उस राज्य में विधान-परिषद्‌ न रहे या जिस राज्य में 
विधान-परिषद्‌ नहीं है वहाँ विधान-परिषरद्‌ स्थापित हो जाय तो संसद की 
स्वीकृति से ऐसा किया जा सकेगा । उपयक्त व्यवस्था के अंतर्गत किया हुआ 
कार्य संविधान में संशोधन करने वाली क्रिया.की आवश्यकता नहीं होगी । 


विधान परिषद का सड्भठन्‌--विधान-परिंषद एक स्थाई सदन होगी। 
यह कमी भी भज्ञ नहीं की जायगी किन्तु, उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो 
वर्ष के पश्चात्‌ स्थान रिक्त करेंगे और उन स्थानों की पूर्ति नवीन सदस्यों 
द्वारा होगी। ये नवीन सदस्य छु वर्ष के लिए होंगे। आरम्मं॑ में इसका संग- 
ठन इस प्रकार होगा कि एक-तिदाई सदस्य छुः वष के लिए होंगे, एक-तिदाई 
चार वष के लिए, और शेष एक-तिदाई दो वष के लिए । बाद में तो सदस्य 
छुः वष के लिए ही होंगे, और एक क्रम बैठ जायगा। विधान-परिषद्‌ के सदस्यों 
की संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या के चौथाई से 
अधिक नहीं होगी; किन्तु किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या ४० से कस 
नहीं होगी । 





भारतीय शासन 


परिषद के सड्भठनः की रीति-जन्न तक संसद विधि द्वारा 


दूसरी ब्यवस्था. नहीं करती, विधान-परिषद्‌ का निर्माण निम्नलिखित 








(क) यथा-शक््य एक-तिहाई: सदस्यों-का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक-मण्डल्लः 
द्ुरा | रा... होग़ा, जिसमें. राज्य वी नगरपालिकाओं ( म्युनिसपेलदियों) और; 
जला-मण्डलियों.( डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ) के सदस्य तथा अन्य ऐसे.रुथानीय .अधि- 
कारी, जैसे कि संसद विधि द्वारा निश्चित करे, होंगे | 





(ख) यथा-शक्य कुल सदस्य-संख्या के बारहवें माग का निर्वाचन एक 
ऐसा निर्वाचक-मं डल करेगा; जिसमें भारत के'किंसी विश्वविद्यालय के कमर से . 
कम तीन वष के स्नातक हों, अथवा जो कम से कम तीन वष से ऐसी योग्यता 
खते हों; जो संसद द्वारा स्नातक के बराबर मान्य हों | है 

(ग) यथा-शक्‍य कुल सदस्यों की संख्या के बारह॒वें: भाग का निर्वाचन 
एक: ऐसा: निर्वाचक्र मंडल करेगा, जिसमें वे' अध्यापक होंगे. जो राज्य के 
अंलगत किसी माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षा-संस्थाः में' तीन बषू 
सेव्पढ़ा, रह हों । ः 

(घर) यथा-शक़्य। कुल! सदस्यों। कः एक-तिहाईः सदस्यों ।का निर्वाचन विधामक 











राज्यों के विधान-मंडल _ श६७ 


--दी संदन वाले राज्यों में विधान-परिषेंदों 















जप का नाम . सदस्यों द्वारा ट ॥। 

द निर्वाचित | £ | 
बाई रत हर झर 
पम्प रेड १२ ७२ 
मद्गास २१७ ४ । ५७० 
पंजाब न द १३ दे 86 
उत्तर प्रदेश २४ श्र | ७२ 
पश्चिम बंगाल १७ £ - “पूह 


.. सदस्यों की योग्यता -विधान-परिषद का सदस्य ऐसा ही व्यक्ति 
निर्वाचित हो सकेगा, जो [१] मांरत का नागरिक हो, [२] ३० वष से कम 
आयु का न हो, [२] जिसमें वे दूसरी योग्यताएँ भी हों, जो विधान-मंडल 
विधि द्वारा निश्चित करे | 





विधान-परिषद्‌ की सदस्यता के लिए अरयोंग्यता सम्बन्धी नियम वही हैं, 
जो विधान-सभा की सदस्यता के लिए हैं। अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का 
निश॒य राज्यपाल निर्वाचन-आयोग के परासश से करेगा | 


समापति-उपसभापति--विधान-परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में 
से एक समापतिं ( चेयरमेन ) एक और उपसभाषति ( डिप्टी चेयरमेन ) 
निर्वाचित करेंगे | उनके कार्य और अधिकार विधान-परिषद्‌ के सम्बन्ध में 
बही होंगे, जो विधान-समा के सम्बन्ध में उसके अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के 
हैं। उन्हें उनके पद से हटाने की क्रिया भी वहीं होगी, जो विधान-सभा के 
_ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की है। .. 


ह्रध्ट्ट _ भारतीय शासन 


_विधान-मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार, वेतन तथा 
शपथ--विधान-संडल के प्रत्येक सदस्य को विधान-मंडल के नियर्मों एवं 
आदंशों के अधीन रहते हुए विधान-मंडल में भाषण करने की पूण स्वतंत्रता 
होगी | विधान-मंडल या उसकी किसी समिति में कही हुईं किसी बात या 
मत-दान के लिए किसी सदस्य के विंरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही 
न हो सकेगी | विधान-मंडल के संदस्यों को इतना वेतन, भत्ता तथा वे 

सब्र विशेषाधिकार आदि मिलेंगे, जिन्हें विधान-मंडल विधि बना कर 
"निरंचय करे । 
निर्वाचित होने के पश्चात्‌ प्रत्येक सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से 
पूव राज्यपाल के, अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, सामने संविधान 
के प्रति भक्ति और अपने कतंव्य-पालन के सम्बन्ध में यह शपथ लेनी 
होती हे-- 
मैं...( अ्रमुक ).--जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्‌ ) का सदस्य 
निर्वाचित (या नाम-निदेशित ) हुआ हूँ, ईश्वर: की शपथ लेता हूँ ( या 
सत्य-निष्ठा से प्रतिशा करता हूँ ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के 
संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखंगा; तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने 
वाला हूँ, उसके कतब्यों का श्रद्धापूवक पालन करूँगा । 


विधान-मणडल के सदस्यों के पद की रिक्तता-एक ही समय में 
कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मण्डल के दोनों सदनों का सदस्य न हो 
सकेगा । यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाय तो उसे 
किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। इसी प्रकार एक ही समय में 
“व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य नहो 
सकेगा । यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य 
निर्वाचित हो यया तो उसे राष्ट्रपति द्वारा. निश्चित की हुईं अवधि के अन्दर 
ही एक को छोड़कर अन्य सब राज्यों के विधान-मण्डलों से त्यागपत्र दे देना 
होगा, अन्यथा उतका स्थान सम्रस्त विधान-मण्डलों में रिक्त हो जायगा 
अर्थात्‌ वह किसी भी विधान-मण्डल का सदस्य न रहेगा । निर्वाचित होने के 


हि 




















राज्यों के विधान-मण्डल श्छ्चर्‌ 


-पश्चात्‌ यदि किसी सदस्य में कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जायः तो उसका पंद 
रिक्त हो जायगा । यदि कोई सदस्य अपने सदन- की अनुमति के बगैर, उसके 
अधिवेशनों में ६० दिन तक लगातार अनुपस्थित रहंगा तो उसका स्थान 
रिक्त घोषित कर दिया जायगा | त्यागपत्र देने से तो सदन में उसका स्थान 
रिक्त हो ही जायगा | सदस्यों के पदरिक्तता सम्बन्धी समस्त, नियम विधाम- 
मण्डल के दोनों सदनों पर लागू होंगे । 


विधान-मण्डल की कार्यपद्धति--विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन में 
प्रत्येक बात का निणय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से 
होगा | किसी भी सदन की कायवाही विधि के अनुसार तभी _ समझी जायगी 
जब कि कम-से-कम दस, या कुल सदस्य-संख्या के दशमांश सदस्य (“इनमें 
. “जो संख्या अधिक हो, उतने ) सदस्य उपस्थित हों । सभापति साधारण दशा 
में मंत-प्रदान नहीं करेगा, परन्तु उसे निर्णायक सत देने का अधिकार है। 
... विधान-मण्डल की कायवाही के अन्य नियम राज्यपाल समापति तथा 
' अध्यक्ष के परासश्श से बनायेगा। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों में 
. विधान-समभा कां अध्यक्ष समापंतित्व करेगा | ४ 
_.. किसी राज्य के विधान-मण्डल मैं उच्च न्यायालय क न्यायाधीशों या 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निणय पर उनके कतव्य-पालन सम्बन्धी 
. कार्यों पर कोई वादु-विवाद नहीं किया जायगा। विधान-मण्डल की काय़- 
प्रणाली की वैधानिकंता के सम्बन्ध में किसी मी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं 
उठाया जा सकगा । 


विधान-मणडल की कायवाही राज्य की भाषा; या हिन्दी या अंग्रेजी में 
होगी । यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में से कोई भी भाषा न जानता हो तो 
उसे अपनी भाषा में बोलने की अनुमति सदन का सभापति या अध्यक्ष प्रदान 
कर देगा । यह व्यवस्था संविधान लागू होने से १५ वष तक चलेगी । उसके 
पश्चात्‌ अंग्रेजी का व्यवहार बन्द हो जायगा । ; 

विधान-मंडलों का काय क्षेत्र, राज्य-सची--विधानन्मए्डल अपने 
- श्ज्यों के लिए. वही सब कार्य करेंगे, जो संसद संघ-सरकार के लिए करंती 
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#>है ।विधामं+्मण्ड्ों को राज्य-सूची तथा समवती सूची के समस्त विषयों पर 
“कानून बनाने का अप्विकार है। परन्तु समवतों सूची .के विषयों में प्रथम 

अधिकार संसद को है । यदि वह इन विषयों की विधि न बनाये तो विधान- 
"मण्डल बना सकते हैं. संसद उसमें आवश्यकतानुसार परिवतन कर सकती 
+है, यहाँ तक कि उसे रद्द मी कर सकती है । यदि राज्य के विधान-मश्डल 

की बनायी हुई विधि में. और संसद की बनायी हुईं उस विषय कौ विधि में 
हो तो संसद की बनायी हुईं विधि ठीक समभी जायगी ॥ संसवर्ती- 
८पूची. के सुख्य-सुख्य. विष्रय संसद के प्रसंग में बताये जा चुके हैं । 











कि, 
५ ॥/] 7 की पट 








शज्य-सूंची के मुख्य-मुख्य विषय संक्तुप में ये हैं :+- क्‍ 


कक १) सावज़निक व्यवस्था. सैनिक बल के-प्रयोग को छोड़कर ) (२) 
न्याय प्रशासन , [ उच्चतम न्यायालय ओर -उच्च न्यायालय छोड़ -कर :|; 
'डिख़तम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों की फीस; राजस्व. माल |, 
न्यायालयों. की. कायपद्धति। (३) पुलिस | (7४.2 जेल । (४) 
राज्य का लोक-ऋण । (६ ) राज्य-लोकनसेवाएँ और लोक-सेवा. आयोग 
_ सावजनिक द्रौकरी कमीशन ] (७ ) राज्य-निवृत्ति-वेतन. [ पेन्शन ] न 
(८ ) भंमि पर अधिकार, ओर भूमि सुधार । (६ ) सरकारी तौर से भूमि 
“प्राप्त करना । ( १० ) पुस्तकालय तथा अजायबधर | ( ११ ) राज्यों के - 
विधान-मण्डर्ली के चुनाव | (१२ ) राज्यों के मन्त्रियों तथा विधान-समाओं . 
और पंरिषंदों के सभापति, उपसभापति और सदस्यों का वेतन और भत्ता. 
(१३ ) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ ( १४ ) सावजनिक स्वास्थ्यः और सफाई, 
' अस्पताल, जन्म-मृत्यु का लेखा | ( १३ ) तीथ-यात्रा । ( १६ ) कब्रिस्तान । 
. ६१७ ) शिक्षा। ( १८ ) सड़कें, पुल, घाट, और आवागमन के अन्य साधन 
न बड़ी रेलों को छोड़कर )। ( १६ ) जल प्रबन्ध, आबपाशी, नहर, बाँध, 
तॉलाब और जल से उत्पन्न होने वांली शक्ति ( २० ) कृषि, कृषि-शिक्षा 
और अनुसन्धान, पशु-चिकित्सा लथा कांजी हौज। (२१ ) भूमि, माल- 




















व्यवसाय | ( २४ ) जंगली पशुओं की रक्षा । ( २६ ) गैस के कारखाने] 
€ २७ ) राज्य के अन्दर का व्यापार-वाणिज्य, मेले-तमाशे, साहुकारी और 
साहुकार। ( २८ ) संराय । ( २६ ) उद्योगधन्धों की उन्नति, साल की उत्पत्ति 
पूर्ति और वितरण | ( ३० ) खाद्य पदार्थों आदि में मिलावट, तोल और माप । 
€ ३१ ) शराब ओर अन्य मादक वस्तुओं सम्बन्धी क्रब-विक्रय ओर व्यापार 
( अफीम की पैदावार छोड़कर )। (३२ ) गरीबों का कष्ट-निवारण, 
बेकारी । ( ३३ ) कारपोरेशनों का संगठन, संचालन ओर समाप्ति, अन्य 
व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक; घामिक आदि संस्थाएँ. सहकारी संमितियाँ 
# ३४ ) दाने; ओर दान देनेवाली संस्थाएँ । ( ३५ ) नाटक, थियेटर अर 
सिनेमा | ( ३६ ) जुआ ओर सट्टा । ( ३७ ) राज्य सम्बन्धी विषयों के 
_ कानूनों के विरुद्ध होने वाले अपराध। ( ३८ ) राज्य के काम के लिए 
. आँकड़े तैयार करना । ( ३६ ) भूमि का लगानें, और मलेंगुंजारी सम्बन्धी 
'पैजायिश ( ४० ) आबकारी, शंराब, गांजा, अंफीस आदि परे कर | ( ४१) 
' कृषि संम्बन्धी आय पर कर | (४२ ) भूमि, इसारतों पर कर । ( ४३ ) 
'कषिःमूंसि के उत्तरोधिकॉर सम्बन्धी कर। (४४ ) खनिज अधिकारों पेर 
'केर। (४५ ) व्यक्ति-कर; मनोरंजन करे । ( ४६ ) व्यापार और पेशे-धन्वे पंर' 
करे। (४७ ) पंशुओं ओर किश्तियों पर कर | ( ४८) संमाचारपंत्रों को 
जड़ कर माल की बिक्री ओर खरीद पर कर; समाचार पत्रों में प्रकाशित होने 
वाले विज्ञापनों की छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर। ( ४६ ) चंगी। ( ५० ) 
“बिलासिता की वस्तुओं पर कर; इसंमें दावत, जुए सट्ट पर का कर संम्मिलिंत 
है। (५१ ) स्टाम्प। (५२ ) राज्य के भीतर जल-मार्गों पर कर। (४३). 
आर्ग-कर ( टोल! )। ( ५४ ) किसी राज्य-विषय सम्बन्धी फीस.। 
विधि-निर्माण; साधारण विधेयक-विधान-मंडलों में विधि-निर्माण 
की कार्य-प्रणाली प्रायः वैसी ही है, जैसी संसद में | इनमें भी उपस्थित होने 
वाले विधेयक दो प्रकार के होंगे--धन या वित्त सम्बन्धी तथा साधारण । धन 
सम्बन्धी विधेयकों को छोड़ कर अन्य ( साधारण ) विधेयकों का प्रस्ताव, 
'शाज्य के विधान-मंडल के किसी संदन में हो सकेगा | कोई भी विधेयक दोनों 
सदनों में पास होने पर और राज्यपाल की अनुमति मिलने पर ही विधि बन 
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सकेगा | यदि कोई विधेयक विधान-सभा में पास हो जाता है और विधान- 
: परिषद्‌ में पास नहीं हो पाता, या उसमें विधान-परिषद्‌ ऐसा संशोधन कर 
देती है जो विधान-सभा को स्वीकार नहीं है, या विधान-परिषद्‌ उसे तीन 
माह के अन्दर न लौठाये तो विधान-सभा उस विधेयक को दुबारा उसी 
अधिवेशन में पास करके परिषद्‌ के पास भेजेगी और यदि उसने इस बार द 
भी एक माह के अन्दर उसे स्वीकार नहीं किया तो यह विधेयक दोनों सदनों 
द्वारा पास हुआ समममा जायगा । इस भाँति यह स्पष्ट है कि विधान-परिषद्‌ , 
. विधान-सभा से नीचे दर्जे की है। [ विधान-मण्डल के दोनों सदनों में मतभेद 
होने पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, जैसी कि संसद के दोलों 
सदनों में मतभेद होने की दशा में है। )... » 2 अर 










... चने सम्बन्धी विधेयक्‌--ऊपर साधारण विधेयक्कों की बात कही गयी 
है | अब धन सम्बन्धी विधेयर्कों के विषय में लिखा जाता है| ये विधेयक 
विधान-सभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, विधान-परिषद में नहीं. 


विधान-सभा में पास होने पर ऐसा विधेयक विधान-परिषद्‌ में उसकी सिफारिश 
के लिए मेज दिया जायगा । विधान-परिषद्‌ को १४ दिन के अन्दर ही अपनी 
सिफारिश के साथ इसे विधान-संभा में भेजना होगा.।. यदि वह ऐसा न-करे 
तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायगा । यदि विधान-परिषद्‌ १४ 
दिन के अन्दर ही विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित वापिस भेज देती है तो 
विधान-समा को उन सिफारशों को मानने या न मानने का पूर्ण अधिकार 
. है। इसके.पश्चात्‌ विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत समझा जायगा। 

खासकर निम्नलिखित विषयों का विधेयक धन सम्बन्धी विधेयक समक्ता 








.. १--किसी कर को लगाना, डसे उठा देना, उसमें छूट देना तथा उसमें 
परिवतन करना । हम के पक की 


..... २“राज्य की सरकार द्वारा धन उधार लेना, अथवा कोई गारल्टी देना) 
+« के--राज्य की निधि की रक्षा, वृद्धि या व्यय की योजना |. 


राज्यों के विधान-समंडल र०ण्डे 


कोई विधेयक धन सम्बन्धी है या नहीं, इसका निर्णय विधान-सभा का 
अध्यक्ष करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा । 


राज्यपाल की अनुमति--राज्य की विधान-समभा द्वारा, अथवा 
विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा, पास किया 
हुआ विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए. भेजा जायगा। राज्यपाल को _ 
अधिकार है कि वह उसे स्वीकार करे, अस्वीकार करे या राष्ट्रपति के विचा< 
रार्थ रोक ले। राज्यपाल धन सम्बन्धी - विधेयक को छोड़ कर अन्य किसी 
भी विधेयक को विधान-मण्डल के पास अपनी सिफारिशों सहित पुनः विचार 
करने के लिए. भेज सकता है। विधान-मण्डल को अधिकार है कि वह 
सिफारिशों को माने या न माने । न मानने की दशा में घह विधेयक को उसी. 
रूप में फिर पास कर सकता है| इस बांर राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनीः 
ही होती है। 


राष्ट्रपति के विचाराथ रोके हुए विधेयक--जब राज्यपाल किसी 
विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराथ रोक.ले तो राष्ट्रपति को अधिकार. हे कि 
वह उस पर स्वीकृति दे, या स्वीकृति रोक ले । घन सम्बन्धी विधेयक को 
छोड़कर, अन्य किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह 
आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति विधान-मंडल के सदन या 
सदनों की सिफारिश सहित लौठा दे | इस पर छः माह की अवधि के अन्दर _ 
सदन या सदरनों द्वारा उस विधेयक पर फिर विचार किया जायगा | यदि 
विधेयक, संशोधन सहित या उसके बिना, सदन या सदनों द्वारा फिर से पासः 
हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के सामने पुनः विचाराथ उपस्थित किया जायगा । 
संशोधन सहित स्वीकृत विधेयक को तो राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर ही देगा, 
पर यदि विधेयक संशोधन सहित स्वीकृत न हो तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के: 
लिए बाध्य नहीं है । ह 


राज्य का आय-ब्यय निश्चित करनां--गवर्नर या राज्यप्राल 
सरकार के प्रत्येक आर्थिक वर्ष के. अनुमानित आय ओर व्यय के सम्बन्ध में: 
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एक वक्तव्य राज्य के विधान-मण्डल के सामने उपस्थित कराता है। इसमें 
व्यय के अनुमान के सम्बन्ध में दो प्रकार को मंदों की रक्में अलेग- 
अलग दिखायी जाती हैं--( १) जिन्हें ख्च करना अनिवार्य है, जिन पर 
विधान-मंडल केवल विचार या बहस कर सकेगा, परन्तु मत नहीं दे सकेगा, 
और (२) जिन्हें खच. करने का अस्ताव किया जाता है, जिन पर विधान- 
सभा का मत लिया जायगा। 


इनमें से प्रथम प्रकार की मर्दे निम्नलिखित हैं :-- 

(१) राज्यपाल का वेतन, भत्ता और उसके पेंद से सम्बन्धित दूसरे 
व्यय । का 

(२) विधान-समा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और विधान-परिषंद के सेभा- 
पति; उपसंभाषते के वेंतन तथा भत्ते । 

(३ ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते । 

(४) राजाओं को निजी खर्च के लिए दौ जाने वाली रिसौ रकमें, 
जिनकी राष्ट्रपति ने निर्धारित किया हो | द 

(५४ ) उच्च न्यायालयों का खंच । 

(६ ) राज्य के लोक-सेवा आयोग ( कमीशन ) के खच । 

५( ७ ) सरकारी ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज । 


(८ ) किसी न्यायालय के निणय; आज्ञा या किसी भुगतान के लिए. 
घनंराशि। 


(६ ) संविधान द्वारा अथवा विधान-मंडल द्वारा घोषित किया गया 
कोई अन्य व्यय । 


न मर्दों को छोड़ कर शेष सब मर्दों का खच विधान-सभा के सामने 
अमँग के रूप में पेश किया जायगा | विधान-सभा को अधिकार है कि वह 
किसी माँग पर स्वीकृति प्रदान करे, अस्वीकार कर दे, अ कमी 
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सकती । यदि राज्यपाल: विधान-सभा द्वारा स्वीकृत.धन-राशि को पर्याप्त न 
समझे ओर उसके विचार में भविष्य में अधिक घन की आवश्यकता है तो वह 
श्रतिग्क्ति व्यय, के लिए. अतिरिक्त या..पूरक माँग भी कर सकेगा. । पूरक माँगों 
की कार्यवाही साधारण माँगों की मांति होगी। विधान-सभा को अधिकार 
है कि वह भविष्य सम्बन्धी साँग या असाधारण साँग स्वीकार कर दे । इन 
माँगों की स्वीकृति के लिए साधारण साँग की प्रक्रिया ही व्यवहार में आयेगी। 


'विधान-मंडलों की निर्माण सम्बन्धी सीमा[--सद्यपि राज्यों 
के'विधान-मंडल अपने-अपने: ज्षेत्र में यथेष्ट अधि न्नः हैं; तथापि 
निम्नलिखित विप्रयों-में उनके अधिकार सीमित हैं 








. १--राज्य द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित विधि तब तक अवेध होंगी, जब 
. तक कि उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाये :--( १ ) जिन विधियों 
का सम्बन्ध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से होगा ( २ ) समवर्त्ती सूची के: 

किसी विषय- सम्बन्धी विधि, जिसका संसद द्वारा स्वीकृत विधि से विरोध 
हो, और ( ३ ) वे विधि, जिनका, उद्देश्य उन वस्तुओं के क्रयू-विक्र॒य पर कर 
लग़ाना हो, जिन्हें. संसद ने जनता के जीवन के, लिए अत्यन्त आवश्यंकः 
दंदराया- हो । 





२--कुछ विधेयकों/को' विधान-मंडल में! प्रस्तावित करने! से पहले राष्ट्र 
पति की पूव स्वीकृति ऋवश्यक होगी. । .इस कोटि में,वे व्रिघेयक होंगे, जिनका 
उद्देश्य सावजनिक हित में राज्य के' अन्दर या विर्मिन्न राज्यों के बीच 
वांशिज्य, व्यापार/याःसमागम्र की ख्तंत्रता पह रक्ावर लगाना होगा 


« ३--संसद्‌ को राज्य-सूची के विषय पर भी विधि निर्माण करने का. 

अधिकार है, बशते कि राज्यपरिषद्‌ दो-तिहाई बहुमत से उन विषयों पर विधि 
बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर दे। ऐसी विधियों का प्रभाव एक. 
निश्चित अवधि तक ही रह सकेगा । क्‍ 





४---विधान-संडल' में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च, न्यायालय के- 


फट 


२०६ भारतीय शासन 


न्यायाधीशों के किसी कार्य के बारे में, जो उन्होंने अपने कतव्य-पालन के लिए 
किया हो, विवाद नहीं हो सकेगा । द 

. पू-संकटकालीन घोषणा की अवधि में संसद राज्य-सूची के सभी 
विषयों पर विधि बना सकेगी 


. ६---रज्यों में वैधानिक शासन की असफलता की घोषणा की अवधि 
में राष्ट्रपति राज्य के विधान-मंडल के अधिकार अपने हाथों में ले सकता है 
और संसद को सब अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है। 


दूसरे सदन की उपयोगिता का विचार -जैसे संसद का दूसरा 
सदन राज्य-परिषद है, ऐसे ही राज्यों के विधान-मंडलों का दूसरा सदन 
विधान-परिषद्‌ है| इसके -मुख्य कार्य ये हैं--पहले सदन ( विधान-सभा ) 
द्वारा पास विधेयर्कों पर पुनः विचार करना और उनकी उचित परीक्षा करके 
उनमें संशोधन करना तथा विधेयक की अन्तिम. स्वीकृति में देर लगाना, 
जिससे उस अवधि में उस पर जनमत अच्छी तरह प्रगट हो सके और 
विधेयक में जनता के हित और इच्छा की दृष्टि से उचित परिवतन किये जा 
संके | परन्तु संविधान में राज्यपाल को किसी विधेयक को प्रथम बार अस्वीकृत 
कर सकने का अधिकार देकर अनावश्यक शीघरताः प्र नियंत्रण रखने की 
व्यवस्था कर ही दी गयी है। फिर, द्वितीय सदन अनावश्यक देर भी लगा 
सकता है | इस प्रकार इसका व्यय बहुत-कुछ. व्यथ ही है । 


ख वर्ग के राज्यों के विधान-मंडल 


विधान-मंडलों का संगठन--“ख? वर्ग के राज्यों के विधान-मंडलः 'क?ः 
वग के राज्यों के से ही हैं | हाँ, इनका अभिन्न अंग राजप्रमुख होगा, जब कि 
क' वग के राज्यों में राज्ययाल होगा । मैसूर को छोड़कर इनमें. एक-एक ही 
सभा अर्थात्‌ विधान संभा है। इन विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या इस 
प्रकार है ० ५०० कक मी प म 

१हैद्रबाद॒..््््र््र्रप< . शछ्य 

र-मध्यमारत... जम जी, को परत, 


राज्यों के विधान-मंडल २०७ 


३--मैसूर..... ४: 8 हध्& 
.. ४“-पटियाला और पंजाब राज्य-सद्डः ( पेप्सू ) ६० 
« ५४०-+राजस्थान १६० 
६--सोराष्ट्र ६० 
७--त्रावनकोर-कोचीन हर .. १०८ 
पू-जम्मू-कश्मीर ७५ 


मैसूर राज्य के विधान-मंडल में विधान-परिषद्‌ भी है, उसके सदस्यों की 
संख्या ४० हे--स्थानीय संस्थाओं के सदस्य १३, स्नातक रे, अध्यापक ३, 
विधान-सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित १३, नामजद ८। 


. काये-क्षेत्र--इन राज्यों के विधान-मंडलों का कार्यक्षेत्र लगभग वैसा ही 
है, जैसा “क? भाग के राज्यों का । इन्हें मी राज्य-सूची और समवर्ती सूची के 
सब विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के 
विषेयों के कानून बनाने में संसद को प्राथमिकता और प्रधानता रहेगी, अर्थात्‌ 
राज्यों के विधान-मंडल उनके सम्बन्ध में कानून उसी दशा में बना सकेंगे, 
जब संसद न बनाये | संसद उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती 
है, ओर उन्हें रद्द भी कंर सकती है। 

जम्मू ओर कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संसद को सच्न-सूची-ओर समृव 
सूची के अन्तगंत केवल विदेश-सम्बन्ध, रक्षा और संचार के सम्बन्ध में 
कानून बनाने का अधिकार है। वह उन विषयों की भी विधि बना सकेगी 
जिनके बारे में राष्ट्रति इस राज्य की सरकार की सम्मति से तय कर दे; ऐसे 
विषयों को राज्य की विधान-सभा के सामने रखां जायगा और उसका निणय 








;/ग वर्गे के राज्यों की विधान सभाएं...इन राज्यों में से कुर्ग में 
पहले से ही विधान परिषद्‌ है।[ अब विधान-परिषद्‌ का अथ दूसरी समा 
होता. है, इसलिए इंसे विधान सभा समभना चाहिए ]। अन्य राज्यों में 
प्रतिनिधि-संस्थाएँ (विधान-सभाएँ) स्थापित की जाने की माँग की गयी थी 
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इस पर-सन्‌ १६४१ में संसद ने इस विषय का कानून बनाया। उसके. 
नुसार कच्छु, मणिपुर ओर त्रिपुरा में विधान-सभाएँ उस ससय बनेगीं 
जब केन्द्रीय सरकार उसकी तारीख निश्चित करे । अन्य राज्यों में से-बिलास- 


पुर को. छोड़कर शेष छः में विधान सभाएँ स्थापित हो गयी हैं। इसके सदस्यों. 
की संख्या आगे नक्शे से मालूम हो जायगी | 


विधान-सभाओं के निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होंगे ॥ 
दिल्‍ली को छोड़कर अन्य राज्यों की विधान-सभाएँ राज्य-सूची तथा सम्रवर्ती 
सूची के विषयों के कानून बना सकेंगी, और प्रायः सब बातों में उनके अधि: 
कार और कार्यप्रणाली 'क' वग के. राज्यों की विधानसभाओं जैसी होगी ॥ 
[ दिल्‍ली की विधान सभा इन विषयों पर कानुन न बना सकेगी--सावजनिक 
शान्ति और सुरक्षा, पुलिस तथा रेलवें पुलिस, नगरपालिकाओं (म्युनिस- 
पैज्ञटियों) का संगठन और अधिकार, दिल्‍ली ओर नई दिल्ली से सम्बन्धित! 
इम्प्रवमेंट ट्रस्ट, पानी की पूर्ति और नालियाँ, बिजली तथा: सावजनिकः 
उपयोगिता की अन्य बातें, संघ की इमारतें तथा जमीन, उन जमीनों पर कर 
वसूली; इन बातों से सम्बन्धित न्यायालयों या अधिकार- ्षेत्र इत्यादि | वास्तव 
में यहाँ दे शोसन होगां, कई मुख्य विभांग चींफ-कमिश्नर के ही अत्रधीन 
रहेंगे | ] 
बेंशेष वक्तव्य --इन राज्यों में विधान-सभाओं (और सन्त्रिपरिषरदों)' 
कीं स्थापना को प्रायः आदसी सरकार का लोकतंत्र की दिशा. में-बढ़ा हुआ 
कंदस समझते हैं । पर इसका दूसरा भी पहलू विचारणीय है। जैसा ऊपर 
कहा गया है, इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्य-क्षेत्र बहुत परिमित है; 
और मंत्रिपरिषद यथेष्ट स्वतंत्र नहीं हैे। फिर छोटे-छोटे राज्यों में इन संस्थाओं 
का खच बहुत भार-रूप होता है। इससे उनके राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यों में तो 
बाघा, होती ही है; इसके अतिरिक्त: यह णुक्र सीमा तक दूसरे रोज्यों हे 
में भी बाधक हैं, क्योंकि केन्द्र को अपने कोष से इनके लिए सहायता देनी: 
पड़ती है, जिसका उपयोग केन्द्र सारे देश के लिए चलने वाली उन्नति)की/ 
योजता में कर सकता, था। यह भी विद्यास्णीयः है कि इन राज्यों: में! सन्त्रितः 
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परिषद्‌ और विधानसभाएँ स्थापित होने का परिणाम यह होगा कि अब इन 
राज्यों का अपने पड़ोसी राज्यों में मिलना अधिक कठिन होगां; कारण लोगों 
में चुद्र प्रान्तीयता या स्थानीय भक्ति-भावना जोर पकड़ेगी; दूसरे, अनेक 
पदाधिकारियों का निजी स्वार्थ इस बात में होगा कि ये राज्य अलग-अलग 
ही बने रहें । द 7 


... भूत-पूव रियासतों के संसदीय सदस्यों के सम्मेलन की बात पहले कही 
गयी है। उसने राज्यों का वर्गीकरण मिटाने पर जोर देते हुए यह सुरकाक 
दिया है कि “ग”? वग के राज्यों की अलग श्रेणी न रख कर, केन्द्रीय संरकांर 
उन्हें स्थानीय सरकार के रूप में माने और जब उचित प्रतीत हो, नजदीक 
के राज्य में मिला दे। 


.. विधान-सभाओं का चुनाव; विविध दलों को शक्ति-+- 
नये संविधान के अनुसार विविध राज्यों की विधान-सभाओं का पहला चुनाव 
“सन्‌ १६४१-५२ में हुआ | सब राज्यों में 'राजनैतिक' दलों की.संख्या कुल 
मिला कर ७० से अधिक थी |: वास्तव में अधिकांश दलों को राजनैतिक नहीं; 
कंहा जा सकता । उनके सामने कोई खास राजनेतिक, या आर्थिक 
कार्यक्रम नहीं था। वे जाति, सम्प्रदाय आदि के आधार पर-संगठित थे ॥ 
कितने ही तो चुनाव से कुछ ही समय पहले बने थे, और चुनाव के बाद 
जल्दी ही समासत हो गये। ऐसे दलों का होना ठीक नहीं है। अस्त, यहाँ 
केवल चार खास दलों के तथा स्वतन्त्र रूप से चुने हुए सदस्यों के ही अंक: 
दिये गये हैं। शेष सब दलों के सदस्यों का योग अन्य दुल' में दिया गयः& 
है। अन्य दलों में कृषक मजदूर प्रजा पार्टी ( मद्रास, प० बच्धाल, और 
मैसूर में ), राम राज्य प्रजा परिषद ( सोराष्ट्र में ), ओर जनसंध ( प० बल्ञाल 
और राजस्थान में ) मुख्य हैं | अकाली दल केवल पंजाब में है। 


. गआसाम के १०७ सदस्यों के चुनाव का ब्योरा दिया गया है | इस नक्शे . 


को तैयार करतेसमय इस राज्य के तीन सदस्यों का चुनाव होना शेष था-। 
.... १४ 


३१० . भारतीय शासन: 





स्‍आ। क॒ वर्ग के राज्य ) 
२ आसाम 

२ बिहार 

.. ३ बम्बई 

“७ अध्यप्रदशेश! 
५ मअंद्रांस (आम सहिल) 
६ प्रंजाब - 





द् पश्चिमी बंगाल 
६ उत्तर प्रदेश 

( ख वरों के राज्य ) 

१० हेंद्राबाद । 


ं 
8 





३ पेंप्सू 
“१७ राजस्थान 





२३ कच्छ 
२४ मणिपुर 
. २७ त्रिपुरा 
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का बग के राज्यों की न्यायपालिका... 
उच्च न्‍्यायालय--क' वंग के राज्यों में से प्रत्येक में एक हाईकोंट 
उच्च न्यायालय होगा | संविधान लागू होने से पहले जिन राज्यों लक में उच्च 
न्यायालय ये, वे संविधान द्वारा उन राज्यों के उंच्य न्यायालय “स्वोक 
लिये गयें हैं। प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति और अन्य न्याया 
धीश होंगे । न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या राष्ट्रपति नियत करेगा । 


न्यायाधीशों की नियुक्ति ओर वेतन-अत्येक न्यायाधीश की 












क्‍ धाश 
नियुक्ति शष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के 
 परासश से करेगा ओर राज़्य के मुख्य न्‍्यायाधिपति को छोड़कर अन्य 
न्यायाधीशों की नियुक्ति. में राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायांधिपति का भी 
. परामश लेगा | क्‍ 
॥. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए. किसी व्यक्ति में निम्नलिखित 
पोग्यताएँ होना . आवश्यक है :--वहू-( १ ) मारत का नाग्ररिक हो, (२) 
क्रम से कम १० वष तक भारत के राज्यज-्षेत्र में किसी नैयायिक पद्‌ पर रहा 








२१२ भारतीय शासन 


होया राज्यों के उच्चन्यायालयों में कमर से कम १० वर्ष तक एडवोकेट 
( अधिवक्ता ) रह चुका हो। द 
प्रत्येक न्यायाधीश ६० वध की आयु तक अपने पद्‌ पर बना रह सकेगा | 
वह इसके पूव भी..राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है । 
उसे उसके पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति भी कर सकता है. वह उसे उसके 
पद से उसी दशा, में हृटां सकेगा, जब संसद के दोनों सदन अलगःश्नलग 
अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उतर के सदनों की बैठक में उपस्थित 
देनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से प्रमाणित अयोग्यता अथवा 
्दुः दुरांचरण के कारण उसे पदच्युत करने की प्राथना कर । सर्विधान लाग होने 
। उपरान्त जो व्यक्ति किसी, भी उच्च न्यायालय म न्यायाधीश रह चुका है 
बह भारत के. किसी भी न्यायालय या अधिकारी के सामने वकालत न कर 
सकेगा । यह नियम इसलिए रखा गया -है कि न्यायाधीश निष्क्ष रहें ञ्रौः 
अपना कार्ये स्वतन्त्रता पर करें। 
उच्च न्यायालयों के सुख्य न्यायांघीश कौ ४०००) तथा अन्य न्याया 
_ चींशों को २४००) मासिक बेतन मिलता है और उनके कार्यकाल के अन्दर 
इसमें किसी वा्ीशों प्रकार की कमी नहीं की जा. सकती । 
.. स्यायाधीश कीश प्रत्येक न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूव 
उस राज्य- के राज्यपाल के सामने अपने पद सम्बन्धी निम्नलिखित शपथ 
ग्रहण करेगा ।; फ हि 
कै ०-० “अमुक “जो -उच्चन्यावात का. न्यायाधिपति 
(न्यायाधीश ) नियुक्त हुआ हैं इश्बर की शपथ लेता हूँ, ( या सत्यनि ॥ 
से प्रतिशा करता हूँ ) कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा ! 
और निष्ठा स्खूँगा, तथा मैं सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धा-पूवंक तथा अपनी पूर 
योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद्‌ के कर्तव्यों को मय या पक्॒पात, ख््नु 
. शग या देष के बिना पालन करूगा तया मैं संविधान और विधियों की मर्याद 
बनाये रखेगा । 
उच्च न्यायालयों का अधिकार; न्याय सगबंधी-उत्ेक उच्च 
_जाल्नय दो प्रकार के कार्य करता है--न्याय सम्बन्धी और प्रबन्ध सम्बन्ध 






























राज्यों की न्यायपालिकाएँ श्श्श 


न्याय सम्बन्धी अधिकारों की दृष्टि से उसके दो भाग होते हैं :--प्रारम्मिक 

( आरिजिनल' ) और अपील भाग । साधारणतया “आरिजिनल' भाग का 
कार्य-क्षेत्र हाईकोट वाले नगर की सीमा के बाहर नहीं होता । इस भाग में उस _ 
स्थान के ऐसे सब दीवानी मामले जाते हैं, जो 'स्माल काज कोट ( लघुवाद ' 

न्यायालय या अदालत खफीफा ) में नहीं जा संकते; तथा ऐसे सब फोजदारी 

मुकदमे जाते है, जिनका फैसला अन्य स्थानों में सेशन जज की अदालतों में. 
हो । इसी भाग में फौजदारी मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, - 
जिनका विचार मुफस्सिल अदालतों में नहीं हो सकता | हाईकोट वादी प्रति-ः 
यादी की प्राथना पर, अथवा न्याय के विचार से, मुकदमों को सब-जजों की 
अदालतों से उठा कर अपने इस ( आरिजिनल' ) भाग में ले सकते हैं.। 


अपील भाग में आारिजिनल'. भाग की तथा .मुफस्सिल: अदालतों की 
अपील सुनी जाती है । द 


उच्च न्यायालयों के ज्षेत्र और अ्रधिकार विधि द्वारा निश्चित हैं| संसद: 
उनके क्षेत्राधिकार में परिवबतन कर सकती है, उसे घटा या बढ़ा सकती: है ।: 
उच्चन्यालयों से सब प्रकार के मुकदर्मों की अन्तिम अपीलं-उच्चतम नया 
में जायेगी.। जो मुकदमे प्रारम्मिक रूप में उच्च न्यायालय में ही आरम्म होंगे. 
उनकी अपील. उसी न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीशों फे सामने 
जायेगी | 


प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार, अधीन न्यायालयों का नियत्रण-- 
उच्च न्यायालय को अपने अ्रधीन सब न्यायालयों के निरीक्षण का अधिकार 
है | इस अधिकार से द्वारा वह (१) अपने अधीन अदालतों से किसी मामले के 
कागर्जो को मांग सकता है, (२) अदालती कार्य-पद्धति के नियम निश्चित कर 
सकता है, (३) अदालतों के रजिस्टर हिसाब आदि रखने के सम्बन्ध में नियम. 
बना सकता है, (४) उसके एटार्नी, शेरिफ, क्लक आदि कर्मचारियों की फीस 
नियत कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की 
रक्षा के लिए किसी व्यक्ति या अधिकारी को और सरकार को भी, आदेश 
देने का अधिकार है। द 











पच्च-न्यायॉलय अपने अधिकार-्षेत्र के अन्दर किसी मुकदमे को एक 
न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है | यदि उसे यह विश्वास हो. 
जाय कि उसके: अधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला पेश है, जिसमें कोई 
शैसाः कानूनी प्रश्न उपस्थित है जिसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता 
है तो बह उंस मुकदमे को अपने पांस मेंगाकर स्वयं निपटां सकता है, अथवा 
उस मामले में कानून का जो प्रश्न उपस्थित हे, उस पर अपना निणुय देकर 
उसी न्यायालय के पास, उस निणय के अनुसार उसे निपटाने के लिए 
'पिंस मेंज सकंता कै । उच्च न्यायालय को फांसी की सजा देने का अधिकार 
अपने अधीन- न्यगयालयों द्वारा दी हुईं फाँसी तथा कालेंपानी की सजा 
उसके स्वीकतिओवरयेक होती एक * हे 


न्यायालयों और उनसे छोटी अदालतों पर उच्च' न्यायांलय' का 
नियंत्रण रहेगा । इस नियंत्रण के अंतर्गत नियुक्ति, तरक्की, छुट्टी त्रंदि' देने! 
के:ससी अधिकार! सम्प्रिल्षित हैं; जो: स्थाय-विश्ागीप्र कर्मकरियों' के - लिए. 
कार्म में लाग्रे जायेंगे |: - , हे 


















दीवानी के केवल वही-मुकदमे उसके पास अपील! के लिए जाते हें, 

पाँच हजार रुपये से अधिक के. न हों; अधिक रकम के सामलों की अपील 
>जज कें। न्यायालय से सीधी उच्च न्यायालय में जाती है । 

जिला-न्यायाधीश की नियुक्ति तरक्की आदि, उच्च न्यायालय के परामश 

सें; राज्यपाल केरेगा | जिलाधीश के पद पर ऐसा ही'ः व्यक्ति नियुक्त किया 
जायेगा, जो, राज्य या संघ की नौकरी में न हों, ओर जो या तो सात कक 
तकें वकीलः या एंडवोकेट (अधिवक्ता) रह चुका हो, या जिसकी इस पद्‌ के 
लिए न्यायालय सिफारिश करे। 4 है नररह [कि ३ 

















राज्यों की न्‍्यायपालिकाएँ रह. 





'> स्यरण रहे कि 'जिला-न्यायाधीश” पदावली के अंतर्गत नगर-व्यवहार 
न्यायालय (सिठी सिविल, कोट) का न्यायाधीश, अपर' ज़िला-न्यायाघधीशः 
(एडिशनल डिस्ट्रिक्ट. जज), संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक जिल 

न्यायाधीश), लघुवाद न्यायालय (स्माल काज कोट) का सुख्य न्यायाधीश, 
मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी (चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट), अपर मुख्य 
सीडन्सी दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) ओर सहायक सत्र 
न्यायाधीश भी हैं। द 


अन्य न्‍्याय-विभागीय कमेचारी--जिला-जज के पद को छोड़कर 
अन्य न्‍्याय-विभागीय कर्मचारियों की. नियुक्ति सम्बन्धी. नियम, उच्च न्याय्रा- 

















फ् जिला-जज के अधीन, जिले में दीवानी और ५ 
होते हैं, इनका आगे क्रमशः विचार किया जाता है | 





द्वारीः के न्यायालय 
कर ५ हैक 








को उत्तर-प्रदेश में! सिविल जज कहा जाता है'। उसकी अदालत" में किसी 
* भी रकम के मुकदमे दायर हो सकते हैं। मुन्सिफ की अदालत में दो हजार 
रु० तक के, और विशेष अधिकार दिये जाने पर पाँच हजार र० तक के, 
मुकदमे दायर हो सकते हैं। कुछ बड़े-बड़े जिलों में लघुकद न्यायालय 
भी हैं, जो छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम खच से अपना निणुय सुना 
देती हैं । प्रायः इनके फैसलों की अपील नहीं होती । 


फोजदारी अदालते' (दंड-न्यायालय)-४रेक 
जिलों के एक समूह में, एक 'सेशन्स कोट” रहता.है। इसका प्रधान मीं 
जिला-जज ही होता है, जो सेशन जज का. काम. करा हे.।. उसे अन्य 








जिद्ले ५ 








२१६ . भारतीय शासन 


सहायक सेशन-जजों से सहायता मिल सकती है | सेशन जज की अदालत 
अ्रपने क्षेत्र ( जिले या जिला-समूह ) में सबसे ऊँची फोजदारी अदालत है | 
इसमें उससे नीचे की फौजदारी अदालतों की अपील होती है । सेशन जज 
स॒त्यु-दंड मी दे सकता है, पर ऐसा दंड दिये जाने से पूर्व उसकी पुष्टि राज्य _ 
के उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। इसकी अदालत में फैसला जूरी 
था असेसरों की सहायता से होता है।असेसर जज को अपनी सम्मति पर 
चलने के लिएः वाध्य नहीं कर सकते । कम  थ 


5 झेशन जज के नीचे मजिस्ट्रेट रहते हैं। बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास 
में प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, छावनियों में 'छावनी मजिस्ट्र ट, एवं कुछ नगरों . 
और कर्बों में पहले, दूसरे, या तीसरे दर्जे के मजिस्ट्र ८ रहते हैं| प्रेसीडेन्सी 
मजिस्ट्र ठों तथा अव्वल दर्ज के मजिस्ट्र ं की दो साल तक की कैद और एक 
हंजार रुपये तके जुर्माना करने का अधिकार होता है। दूसरे दर्जे के 
मजिस्ट्रेट छः मास तक की कैद और दो सौ रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं| 

सरे दर्जे के मजिस्ट्रंड एक मास तक की कैद. ओर पचास रुपये तक 
बुर्साना कर सकते हैं।. 7 5. 56 ये उदघत कद दान हमे 5 


दूसरे और तीसरे दर्जे के मजिस्ट्र ८ के फेसले के विरुद्ध, ,जिला-मजिस्ट्र 
के यहाँ अपील हो सकती है; और अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट के फैसले की 
अपील सेशन्स कोट में चल सकती है। जिन मनुष्यों को मुकदमे की प्रारम्मिक 
दशा में सेशन्स कोर्ट ने दोषी ठहराया हो, उनकी अ्रपील उस राज्य के उच्च 
न्यायालय में हो सकती है। बी 


कोटे-राजस्व या मालगुजारी सम्बन्धी सब बातों का फैसलों 


करने के लिए कहीं-कहीं रेवन्यू को८ ओर कहीं-कहीं सेटलमेंट ( बन्दोबस्त ) 
कमिश्नर हैं। इनके अधीन कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार आदि रहते हैं, 
जिन्हें लगान, मालगुजारी और आबपाशी आदि के म्रामलों का फैसला करने 
का निर्धारित अधिकार है।._ ; हे शा 












: “पंचायती अदालतों के सम्बन्ध में आगे लिखा जायेगा।.._ 
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-.... . . खख॑ वर के राज्यों की न्यायपालिका 

वग के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। इन राज्यों की 
न्यायपालिका “क” वग के राज्यों की -न्‍्यायपालिक्रा की ही तरह होगी । दोनों 
के उच्च न्यायालयों के कार्य और अधिकार लगभग समान होंगे; अन्तर यह 
होगा कि कक? वग के राज्यों न्यायाधीशों का वेतन 





ज्यों के उच्च न्यायालयों के. 
संविधान द्वारा निश्चित किया गया है, किन्तु ख” वग के राज्यों के उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति राजप्रमुखों के परामश से नियत 
करेगा | इन राज्यों के न्‍्यायंधीशों के भत्ते, पेंशन आदि के नियम संसद 
विधि द्वारा निश्चित करेगी, और जब तक वह ऐसा कोई निश्चयं न करे, तब 
कक राष्ट्रपति राजप्रमुख के परासश से निश्चित करेगा | 


#॑ वर्ग के राज्यों की न्‍्याय-व्यवस्था 

इन राज्यों के लिए उच्च न्यायालय संसद बनॉयेंगी, अथवां वह किसी 
. सौजूदा उच्च न्यायालय को ही उस राज्य का उच्च न्यायालय घोषित कर 
देगी। इन राज्योँ के उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में वे संब नियम और 
 उपबन्ध लागू ' होंगे, जो “क' क्ग के राज्यों के उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध 
.. में लागू होते हैं। जो उच्च न्यायालय इन राज्यों में से किसी राज्य के सम्बन्ध 
.. मेँ संविधान लागू होने से पूव कार्य करते रहे हैं, वे वैसे ही कार्य करते रहेंगे । 
कुछ विचारणीय बाते -उत्यायपालिका को तिष्पक्ष और स्वतंत्र 
अर्थात्‌ कार्यपलिका के हस्तक्षेप से मुक्त तों होनों ही चाहिए, इसके श्रतिरिक्त 
. ये बातें आवश्यक हैं--( १) न्याय प्राप्त करना ऐसा खर्चीला, और 
.. कंष्ट्सांध्य नहो' कि वह सवसाधारण की पहुंच से बाहर हो। वह काफी 
सस्ता होना चाहिए। (२०) नैयायिक कार्यवाही में बहुत अधिक सम्रय 
' लगने से अनेक बार उसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है | इसलिए यह कार्य 
जल्दी होने की व्यवस्था होनी चाहिए । (३२) अपराध को केवल कानून की 
इृष्टि से ही नहीं, मनोविज्ञान और समाज-शास्त्र की दृष्टि ,से देखा जाना 
चाहिए । आखिर, कानून भी लोकहित के लिए ही है। इस सम्बन्ध में हमने _ 

विस्तार-पूवंक विचार अपनी अपराध-चिकित्सा” पुस्तक में किया है। 


























अठारहवा अध्याय 





राज्यों का संघ से सम्बन्ध 


संघात्मंक शासन-प्रणाली वाले देश में संघ-सरकार ओर राज्यों की-सरू 
कार के अधिकार बेटे हुए होते हैं। उनके आपस सम्बन्ध अधिकार 
किम्लाजनः के आधार पर-होतेः हैं। ये सम्बन्ध चार प्रकार के हैं ::-- - 





१--विधायी सम्बन्ध | 
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व्यवस्था में कुछ विशेष अधिकार संघ को दे दिये जाते हैं. 
राज्यों की सरकार विधि बनाने की अधिकारी होती है. ॥ 
न्वर्गत कुछ निश्चित्र विषयों पर विधि बनाने.का अधिकार, 
- पर स्घः को -हाति हे | - भारत मं, : अआधिकाश, ः है. 
ध्यान रखा गया है कि जो विषय सम्पूण मारत के लिए महत्व के हैं, वे संघ- 
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सूची में दिये गये हैं; जिन विषयों का संहत्व केवल प्रादेशिक है, वे राज्य-सूचीः 
के अन्तगत किये गये हैं। जो विषय दोनों के महत्व के हैं, या जो वैसे तोः 
प्रादेशिक महत्व के हैं, परन्तु जिनके सम्बन्ध में यह आवश्यक प्रतीत होता है' 
कि विभिन्न राज्यों में उनकी व्यवस्था सावजनिक दृष्टि से एकसी हो, वे सम- 
वर्ली सूची में रखे गये हैं | जो विषय इन सूचियों ल्‍में नहीं आये हैं, उन्हें अब*' 
शिष्ट विषय कहां गया है, ओर वे-संघ के अंधिकार-क्षेत्र में आते हैं । उनपरः- 
विधि-निर्माण करने का अधिकार संसद को है । :" 

. उपयु क्त तीनों सूचियों का परिचय पहले दिया जा चुका है। संघ-सूची 
में ७४, राज्य-सूची में ६६ और समंवर्ती सूची में ४७ विषय हैं । इन बड़ी-बड़ीः 
. संख्याओं से ही यह स्पष्ट है कि इम सूचियों का निर्माण बहुत सूक्म दृष्टि से 
किया गया है। कुछ विशेष दशाओं में, तथा राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन' 

थतिं की घोषणा की जानें पर, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर 

कानून बनाने का अधिकार संसद को कहाँ तक प्राप्त हो जाता हैं, यह पहले' 
बताया जा चुका हैं। निदान) संविधान के अमुसार कानून-निर्माण में संसद 
कीं सत्ता स्वोपरि है; शक्तियों का केन्द्रीकरण बहुंत अंधिक हैं।। राज्यों केः 
अधिकार बहुत सीमित हो गये हैं।. 

हाँ, संविधान का पालन करते हुए संघ और ( 'क' तथा 'ख” वग 
; ) राज्यों का अपने-अपने त्षेत्र में प्रभुत्व है । संसद और राज्यों के विधान- 
ल॑ एक-दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते; यदि वे ऐसा करे तो 
न्यायपालिका उनके कार्य कों अवैध घोषित कर देगी | 


हक शासकीय सम्बन्ध 
7 संविधान में यह दुयवस्था की गयी है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति: 
का प्रयोग इस भाँति करे कि संसद की विधियों का, तथा संसद द्वारा निमित 
जो विधि उस राज्य में लागू हों उनका, उचित रीति से पालन हो सके और 
उसके कारण सच्छ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग सें किसी प्रकार व्याघात 
या बाधा उंपस्थित न हो । सच्छ इस सम्बन्ध में राज्यों' को आवश | 
! सक्रेगा'। वह सष्ट्रीय सहत्व के आऋवाममन के साधनों के निर्माणतथ 
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उनकी रक्षा करने के लिए और राज्य की सीमाओं के अन्दर रेलों की रक्षा के 
लिए भी राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकेगा । इन निर्देशों के पालन में 
राज्य को जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, वह सद्न-सरकार देगी । 

राष्ट्रपति, राज्य की सरकार की अनुमति से, और संसद विधि बनाकर राज्य 
के कर्मचारियों को सच्ठ-सरकार के किसी भी काम को करने का आदेश दे. 
सकती है। इस प्रकार के आदेशों के पालन में राज्य को जो भी अतिरिक्त : 
धन-व्यय करना होगा उसे सट्ठ-सरकार देगी । 

. रियासत के पास संविधान आरम्म होने से पहले जो सेनाएँ. थीं, वे उनके 
पांस उस. समय तक बनी रहेंगी, जब तक संसद विधि द्वारा उनकी कोई दूसरी 
व्यवस्था न कर दे | ऐसी सभी सेनाएँ-मारतीय सेना का अज्ञे समझी जायेगी 
उन पर सब्ब-सरकार का नियन्त्रण रहेगा । «७... | |||४|४/[&.. 

. भास्त की सीमा के बाहर के प्रदेशों पर उनकी सरकारों के साथ समझौता. 
करके, सह्ठ का ज्षेत्रधिकार बढ़ाया जा सकता है। -. .. क्‍ 
संसद को अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी की,घारियों के सम्बन्ध में उठने. 
वाले मंगड़ों को निपटाने के लिए विधि बनाने का श्रधिकार है.। वह चाहे तो 
विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों को ऐसे मगड़ों के. 
विषय में निणय देने से अलग कर सकती है। क्‍ 
यदि विभिन्न राज्यों के मध्य अथवां राज्यों ओर सह्ठ के मध्य ऐसे विषयों 
में कोई झगड़े उठें, जिनमें सामान्य हित हो, तो राष्ट्रपति को उनकी जाँच 
करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए एक अन्‍्तर्राज्यिक परिषद्‌ बनाने 
का अधिकार है | 
राज्यों को जो निर्देश समय-समय पर दिये जायेंगे; उनका पालन यदि 
समुचित रीति से नहीं हुआ तो राष्ट्रपति इसका अथ यह सममेगा कि राज्य _ 
में वैधानिक शासन असफल हो गया है और वह संकटकालीन घोषणा द्वारा 
राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लेगा । 

. इस माँति यह स्पष्ट ही है कि स्वायत्त अर्थात्‌ क और ख वग के राज्यों 
को अपने क्षेत्र में पूण अधिकार होते हुए भी संघ-सरकार को राज्यों के प्रशा- 
सन ज्षेत्र में हस्तक्षेप करने के अवसर हैं | ख? वगग के राज्यों पर संविधान: 
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लाग होने के १० वष पर्यन्त सद्ध-सरकार का प्रशासकीय विषयों में नियंत्रण 
रहेगा; केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों का. प्रशासन तो वह स्वयं करेगी ही । इसः 
प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति की प्रधानता स्पष्ट है| 


...... नेयायिक सम्बन्ध क्‍ 

..सद्छ तथा प्रत्येक राज्य के -सावजनिक, कार्यों, लेख-पत्रों तथा न्याय 
सम्बन्धी कारवाइ्यों को भारत के समस्त राज्य-्त्षेत्र में पूण मान्यता प्राप्त 
होगी । इनके प्रमाणित करने की रीति और शर्तों का, तथा इनके प्रभाव का; 
निश्चय संसद के कानून द्वारा किया जायगा | भारत 'के किसी भी राज्य के 
दीवानी न्यायालयों के अंतिम निणयों या आदेशों पर देश भर में अमलः 


कराया जा सकेगा । क्‍ 
वित्तीय सम्बन्ध 


. - अब संघ और राज़्य के वित्तीय ओर घन विषयक सम्बन्धों को लें | इस 
प्रसंग में संचित निधि और आकस्मिक निधि का अआ्राशय जान लेना चाहिए | 
... संचित और आकस्मिक निधि--भारत सरकार की जो आय होगी: 
या वह जो ऋण लेगी, वह भारत की संचित निधि होगी। इसी प्रकार 
_ किसी राज्य की सरकार की आमदनी और कज॑ की रकमें उस राज्य की संचित 
“निधि होगी । द 
[ संघ-सरकार अथवा राज्य-सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सब रकर्म क्रमशः 
भारत के या राज्य के लोक-लेखों ( सावजनिक हिसाब ) में जमा की 
संचित निधि से जो द्रव्य खच किया जायगा, वह जन-प्रतिनिधियों 
. ( विधान-संडल ) की स्वीकृति से ही किया जायगा | 
..._ यदि कभी संघ या राज्य को ऐसे समंय कुछ व्यय तुरन्त हीं खच करने की 
ग्रावश्यकता हो, जब संसद या विधान-सभा का अधिवेशन न हो रहा हो तो 
उसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि संसद या राज्यों द्वारा आकस्मिक 
निधि! की स्थापना कर सकेंगे | भारत की और राज्यों की आकस्मिक निधियां 
अलग-अलग होगी । ये निधियाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजप्रमुख के हाथ 
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: रहेँगी। इन्हें अधिकार होगा कि भूकम्प, बाढ़ या. श्रकाल आदि के 
अतकस्मिंक कार्यों के लिए इस घन-राशि में से खच करने की मन्जूरी द । 





शआ्राय के समस्त साधन केन्द्र और स्वायत्त सज्यों के बीच में बाँट दिये 

गये हैं। राज्यों को जो आय के सँधन दिये गये हैं, उनकी आय उन्हीं के 

पास रहेगी, परंतु संघ को जो साधन दिये गये हैं, उनमें से कुछ की कुल आय 
'आ उसका निश्चित भांग राज्यों को दिंयां जायँगों या दिया जी सँकेगा । 


संघ-सरकार के आय के साधन--ससंघ सरकार की आय के प्रुख्य-सुख्य 
साधन निम्नलिखित हैं---अयकर; ( शंसब-अफ्रीम, भाँग आदि मादक द्वव्यों 
को छोड़कर ) देश में उत्पन्न होनेवाली तम्बाकू तथा अन्य बस्तुपओं पर उत्पत्ति 
कर; ( कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य ) सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर; रेल के 
किराये पर कर, तथा रेल या संसुदद्र या वायु से ले जायी जाने वाली वस्तुओं 
था यौत्रियों परे सौंमा-कर; स्टार्क एक्सचेज और वॉरदी बाजार के सौंदों पर 
करे, ओर स्थम्पं-ड्यूंटी ( चेक, बीमो-पंत्र, ऋशणं-पेंत्रे श्राँदि पर ) ) 


-  स्वायत्त शज्यों की आय के साधन-+राज्यों को जो आय के 
“साधन दिये गयेःहें । उनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं--भूमि-कर; कृषि-आय -पर 
कर; कृषि-भूमि के उत्तराधिकार पर कर; कृषि-भूमि पर सम्पत्ति कर; भूमि और 
मवर्नों पए कर; खनिज/अधिकार पर कर; मानव उपयोग के लिए बनायी 
गै-शराब; श्फीम, माँग तथा अन्य मादक द्रव्यों पर कर; किसी स्था- 
नीय ज्षेत्र में प्रवेश करने वाली विक्रययोग्य वस्तुओं पर कर; विद्यृत शक्ति के. 
उपयोग या विक्रय. पर कर; ससाचार-यत्रों को छोड़कर वस्तुओं के क्रय-विक्रय 
पर कर; सम्ताचार-यत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य 
विज्ञापनों पर कर; सड़कों तथा अन्तर्देशीय जलपथों पर ले जाये जाने वाले 
यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर; सवारियों, पशुओं और नोकाओं पर कर 
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं ओर नौकरियों पर कर; पथ-कर ( टोल” ) 
लथा मुद्रांक-शुल्क, आय-कर तथा अन्य करों की आमदनी में से संघ सरकार 
की ओर से मिलने वाले भाग आदि | द 
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की ओर से लगाये जायूँगें, परन्तु उन्हें राज्य की 

अपने लिए.ही. खच करेंगी--चुद्रांक ( 

आसार की वस्तुओं पर लगने वाला उत्रत्तिन्कर | 2, उप 8 
२--निम्नलिखिते कंर संघ द्वारा लंगाये 'जायँगे और वसूल किये जीयँगे 

परन्तु इन मर्दों से प्राप्त समस्त आये संसंद द्वारा निर्धारित विधि के अंसुसार, 

जिन राज्यों में वे कर वसूल किये जायेंगे 


कंषिं-सम्पत्ति की छोड़कर कर 

















३---ऊंपिन्ग्राय को छोंड कर अन्य आय पर कर संघसरकार प्लैंगायेगी 
आर वसूल करेगी परन्तु उससे होने वाली आमदनी की रोश्पतिं निश्चित 
विधि द्वारा स्वायत्त राज्यों ओर संघ के बीच वितरण करेगा । हे 


[ केन्द्र द्वारा प्रशांसित राज्यों से ग्रास आमंदनी संघ की ही होंगी और 
उसका कोई विभाजन नहीं किया जायगा । ] । 


अनुसूचित तथा आदिम जातियों के-हिताथ संघ-संरकार द्वारा अनुमोदित्त 
योजनाओं पर राज्यों का जो व्यय होगा उसे संघ सरकार देंगी। इसी भाँ। 
आसास के स्वायत्त जिलों के शासन की उन्नति के लिए जो व्यय होगा, उसे 
भी संघ-सरकार देगी। इसके अतिरिक्त आसामभ के स्वायत्त जिलों के शासन 
में पहले दो वर्षों की औसत आमंदनी से अधिक जो व्यय होगा उसे भी संघ- 
सरकार देगी 

संसद को अधिकार है कि वह सहायता के रूप-में उन राज्यों को केन्द्रीय 
आय में से अनुदान देना स्वीकार करे, जिन्हें वद इस सहायता के योग्य 
समझे । द 
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.. बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं, जिनसे पठ्सन, य« 
पटसम की बनी हुई चीजें निर्यात की जाती हैं। ऐसे निर्यात पर निर्यात-कर 
संघ द्वारा वसूल किया जायगा । इस से जो आमदनी होगी, उसका एक भाग 
उन राज्यों को दिया जायगा; इसका निर्णय राष्ट्रपति वित्त-आयोग की सिफा- 
रैशों के आधार पर करेगा | इस मद की रकमें उपयुक्त राज्यों को दस वर्ष 
तक ही दी. जायेगी । यदि इससे पूर्व निर्यात-कर समात कर दिया गया. तोः 


७ ५+ 


रकमें-भी बन्द कर दी जायँंगी 4. * 


..._. “<खः वर्ग के राज्यों से समझौते--उपरोक्त वित्त सम्बन्धी व्यवस्था 


समस्त स्वायत्त राज्यों के लिए है। परन्तु 'ख वर्ग के राज्यों के सम्बन्ध में 
संविधान ने प्रथम दस वर्ष के लिए सद्च-सरकार को: निम्नलिखित विषयों में 
सममौता करने का अ्रधिकार दिया है +++ 5 ५. ्र्र्र्रप््ज_़ऱ 
... [१] उस राज्य में संघन्सरकार द्वारा लगाये जाने वाले किसी कर कोः 
लगाना, उसे वसूल करना और उससे होने वाली आमदनी का वितरण | . 
२] यदि किसी राज्य की आय का कोई साधन सद्डन्सरकार को मिल 
गया है तो उससे होने वाली द्वानि की पूर्ति के लिए संघ की ओर से आ्िक: 
सहायता।.. ला आग जी मम 
...[३] उस. राज्य की ओर से राज्यों के निजी खर्च के लिए. संघ को दिया 
जाने वाला घनन......... यु बा 
. शष्ट्रति को अधिकार है कि यदि वित्त-आयोग सिफारिश करे कि यह 
व्यवस्था आवश्यक नहीं है तो वह दस व से पहले भी ( पाँच व्ष के बाद » 
उस समझौते में परिवतन कर दे या उसे समाप्त कर दे । कक 
वित्त-आयोग--संविधान आरम्म होने के दो वर्ष के अन्दर और उसके 
पश्चात प्रति पाँच वष के बाद राष्ट्रपतिष्णक वित्त-आ्रायोग की नियुक्ति करेगा । 
उससे एक समापति और चार सदस्य रहेंगे | सदस्यों की योग्यता संसद 
निश्चित करेगी | आयोग का कार्य राष्ट्रपति से निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध 
में सिफारिश करना है--[१] संघ तथा राज्यों के बीच वितरण-योग्य "करों 
की आमदनी का वितरण [२] संघ द्वारा राज्यों कको सहायता देने के सिद्धान्त 
[३] 'ख! वर्ग के राज्यों के साथ किये गये आथिक सममौतों में परिवतन तथा 






राज्यों का संघ से सम्बन्ध २२५१ 


[४] अन्य कोई ऐसा अ्रथ सम्बन्धी विषय जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति उससे 
परासश चाहे | 3 ' 

द राष्ट्रपति वित्त-आयोग की सिफारिश तथा उन सिफारिशों के आधार पर 
किये हुए कार्मों का विवरण संसद के सामने पेश करेगा | 


आयकर का बंटवारा--अक्‍्तूबर १६५१ में नियुक्त वित्त-आयोगः ने 
आयकर का निम्नलिखित प्रतिशत,भाग विविध राज्यों को दिये जाने कौ; 
सिफारिश की 


.. बम्बई १७४०; उत्तर प्रदेश १५७५; मद्रास १५:२४; पश्चिमी बंगाल 
११२५४; बिहार ६७५; मध्यप्रदेश ५"२५; पंजाब ३९२३; उड़ीसा ३९५०: 
हेदराबाद ४५०; मध्यभारत १७५; मैसूर २२५; पेप्सू ०७५५ राजस्थान 
३५०; सौराष्ट्र ११००; त्रावनकोर-कोचीन २"५०; आसाम २२४ | 
. पटसन-नियौोत कर का बँटवारा--प््सन के निर्यात-कर से होने वाली... 
आय इस प्रकार विभाजित होगी-- 

.. पश्चिमी बंगाल १ करोड़ ५० लाख र०; असाम ७५ लाख ०; बिहार 
७५ लाख रु०; उड़ीसा १४ लाख रुग4. क्‍ 
..._ कुछ उपबंध--संविधान द्वारा यह निश्चित कर दिया गया हैं कि संफ 
ओर र/ज्यों की संपत्ति पर तथा उसकी बिक्री और खरीद पर एवं राजाओं 
को दी जाने वाली घंन-राशि पर कोई भी कर नहीं लगेगा । द 


संघ की सम्पत्ति, जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था न कर दे, स्वायक्त 
राज्य के सम्रस्त करों से मुक्त रहेगी। उसी भाँति स्वायत्त राज्यों की भीः 
संपत्ति संघ के कर से मुक्त होगी। परन्तु इससे संघ को स्वायत्त राज्य 
द्वारा, संचालित किसी भी व्यापार पर कर लगाने में कोई बाधा उपस्थित 
जा री होगी, जब तक संसद उस व्यापार को सरकार के कार्यों में से ही एक न 


| 











त्त राज्यों की किसी भी विधि द्वारा किसी वस्तु की बिक्री या खरीद 

पर कर न लगाया“जा सकेगा, यदि ऐसी बिक्री या खरीद [अर] उस राज्य के, 

बाहर हुई हो; अथवा [आ] आयात-निर्यात के रूप- में भारत में: अथवा 
१५ 
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भारत से बाहर हुई हो 4 इसके साथ ही, कोई राज्य किसी वस्तु की खरीद 
या बिक्री पर कर न लगा सकेगा, याँद्‌ यह खरीद्‌ या बिक्री अन्तरोज्यी 
व्यापार के सिलसिले में हुई हो | संसद विधि बनाकर इसर्म परितन कर 
सकती है। 
.. शब्य की ऐसी कोई भी विधि वैध न समझो जायगी जो किसी ऐसी 
बस्तु की खरीद या बिक्री पर कर लगाती हो, जो संसद द्वारा जनता के 
जीवन के लिए आवश्यक ठहरा दी गयी हो । हाँ, ऐसी विधि उस दुशा में 
बैध समझी जा सकेगी, जब उस पर राश्ट्रगति की स्वीकृति प्रात हो जाय । 
टी राजाओं का निजी व्येय--यदि किसी रियासत ईक राजा को सममोते 
हक रूप में भारत सरकार द्वारा निजी खच को कुछ निश्चित कर-सुक्त धन- 
राशि देने का वचन दिया गया है, तो उस पर कोई भी कर नहीं लिया 
जायगा | यह घन-राशि भारत की संचित निधि दें अनिवाये रूप से दी 
जायगी., उस पर संसद का मत नहीं लिया जायगा । यदि कोई रियासत 
किसी स्वायत्त राज्य के बीच में आगयी है तो वह राज्य उसके निजी व्ययः 
की रकम देगा--जब तक के लिए राष्ट्रपति आदेश करे । दा 
.... संघ-सरकार तथा राज्यों की सरकार का व्यय--संघ-सरकार को 
व्यय की मुख्य-मुड्य मद निम्नलिखित हैं--(१) थल, , जल ओर नभ की 
सेनाओं पर व्यय (२) संघीय ऋण पर व्याज (३) केन्द्रीय शासन व्यय (४) 
डाकखाना, तार, टेलीफोन (५) पेन्शन (६) कर्ज का भुगंतान (७) राज्यों 
की संहायता (८्/) विकॉस की योजनाएँ (६) रेल। द 
यज्यों के खच की सुख्य म्दे ये हैं--(१) पुलिस और जेल (२) शिक्षा 
(३) कृषि उन्नति (४) सांवजनिक स्वास्थ्य की रक्षा (४) स्थानीय स्वराज्य 
(६) अस्पताल (७) राज्यों के सार्वजनिक ऋण का व्याज (८) राज्य-शासन- 
व्यय आदि । 
..._ ऋण सम्बन्धी व्यवस्था--सन्‍्सरकार को अधिकार है कि वह निर्धा- 
रित सीमाओं के अन्दर भारत की संचित निर्धि की जमानत पर ऋण ले ले । 
सघ-सरकार राज्यों को ऋण दे सकती है और उसके ऋणों की गारल्टी भी 
'द्व! सकती है । किन्तु जब तक किसी रॉज्य पर संघ-सरकार का नर हो या 








राज्यों का संघ से सम्बन्ध .. २२७ 


. कोई ऐसा ऋण न चुक पाया हो, जिसकी जमानत संघ-सरकार ने दी हो, 
. चह राज्य संघ-सरकार की स्वीकृति के बिना ऋण नहीं ले सकेगा । 

वित्त-व्यवस्था की आलोचनॉ--इस व्यवस्था में कुछ दोष हैं | संघीय 
वित्त-व्यवस्था सिद्धान्त से ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष कर राज्यों को 
ओर अप्रत्यक्ष कर संध को मिलने चाहिएँ, परन्तुं इस व्यवस्था भें ऐसा नहीं 
हुआ है। 

.. राज्यों की आमदनी के साधन पर्यात और स्वतंत्र नहीं हैं और उन्हें इसी 
कारण संघ की ओर से सहायता देने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार 
' उनकी आथिक ख्वतंत्रता घट गयी हे, क्‍योंकि उन्हें केन्द्र की सहायता पर 
आश्रित रहना होता है। केन्द्र यथेष्ट आधिक सहायता देने में समथ नहीं है । 
इससे राज्यों को कठिनाई का अनुभव होता है| यह भी विचारणाय है कि 
राष्ट्रनिर्माण-कार्यों और विकास का उत्तरदायित्व राज्यों पर है; और जिनें 
ओऔँतों की आय बढ़ने वाली है, वे केन्द्र के अधीन हैं। हाँ, देश की अधिक 
अवस्था की यथेष्ट जांच हो जाने पर इस व्यवस्था में आवश्यक परिवंतन 
आसानी से हो सकता है | । 











.. उन्नीसाँ अध्याय क्‍ 
. आदिम जातियों ओर हरिजनों का शासन 


यह नहीं हो सकता कि आप तो आधुनिक जगत के नवीनतम 
साधनों और उपकरणों का भोग करें, और ये बेचारे आदिवासी उन 
सुंख-साधनों से वद्ध्वित रहें । बल पडन्क् कलर 
--डा० राजेन्द्रप्रसाद 

. निश्चय ही नतो मताधिकार, न धारा सभाएँ, न डालर और 
स्टलिंज् क्षेत्र से आने वाली वस्तुएँ उनके लिए लुभावनी हैं.। उनकी 
साँग तो केवल इतनी है कि क्‍यों न अब अधिक स्कूल; अस्पताल, पीने 
+ पानी के कुएँ, सिंचाई के लिए अधिक नहरें और अधिक विद्युत. 
शक्ति दी जाय । द कक 
ह --ठकर बाप 


आदिम जातियों की उपेक्षा--भासतीय जनता में हरिजन ओर 
आदिम जातियाँ बहुत ही उपेक्षित रही हैं । दरिजन तो अन्य लोगों से साथ 
गांवों और नगरों में रहते थे, इस लिए उनकी दशा सव-साधारण से छिपी 
नहीं रही । क्रमशः उनमें सुधार हुआ, चाहे उसकी गति मन्द ही रही । पर 
आदिम जातियों के बहुत से आदमी तो अन्य भारतीय जनता के सम्एक में 
ही नहीं आये । इन जातियों में लगभग दो करोड़ भारत-सन्तान की गणना 
है। ये अधिकांश में बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्यप्रदेश, मद्रास तथा राज- 
स्थान में निवास करती हैं | इन जातियों को के में निवास करती हैं । इन जातियों की कुल संख्या ३९० के लगभग 





#इस अध्याय में आदिम जातियों और हरिजनों से हमारा अमिप्रायः उन 
लोगों से है जिन्हें संविधान में क्रशः अनुसूचित जन-जातियाँ ( 'शेड्यूल्ड 
ट्राइब्स' ) ओर अनुसूचित जातियाँ ( शेड्युल्ड कास्ट्स' ) कहा गया है। 


आदिम-जातियों और हरिजनों का शासन २२६ 


 है। ये प्रायः पहाड़ी हैं एवं बन-परदेशों में गंवारू ढक्क से रहती हैं । कुछ आदमी 
शिकार करके, कुछ कृषि करके तथा कुछ शहरों के निकट होने पर मजद्री 
आदि करके जीवन-निर्वाह कर लेते हैं। इन जातियों को राष्ट्रीय जीवन में 
समुचित स्थान देने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ । ब्रिटिश सरकार 
ने इसकी घोर उपेक्षा की; यही नहीं, उसने ईसाइयों को छोड़कर अन्य कार्य- 

कर्ताओं का उनसे सम्पक नहीं होने दिया और ईसाई मिशनारियों ने जो 
कार्य किया वह खासकर . अपने धर्म का प्रचार करने के लिए. किया हाँ; 
पीछे श्री ठक्कर बापा ने आदिवासियों की सेवा व उद्धार का ग्रशंसनीय 
काय किया। आप के तत्वावधान में देहली में इनकी उन्नति के लिए 
भारतीय आदिम जाति के सेवक संघ की स्थापना भी हई। अब तो 
और भी कई संस्थाएँ इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं । इन जातियों 
तथा इनमें काय करने वालों का, तथा जो काम हो रहा है या होने की 
आवश्यकता है, उसका परिचय हमारी:हिम[री आदिस जातियाँ? पुस्तक में 
दिया गया है। द 

ये जातियाँ ओर नया संविधान --तये संविधान ने सरकार पर इन 
जातियों की मलाई के ज्षिए, विशेष. प्रयत्न करने की जिम्मेवारी. -डालीः है.। 
उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रति वष एक, विशेष रकम इस काय में खच 
करती है, [ यह रकम सन्‌ १६५२ भें दो करोड़ रुपये निश्चित की ग्रयी 
थी ]। वह राज्य-सरकारों को इस विषय में विशेष आदेश दे सकती है । 
जातियों को संसद तथा राज्य-विधान-सभाश्रों में विशेष प्रतिनिधित्व ओोर 
नौकरियों में विशष संरक्षण दिया गया है। इन जातियों की उन्नति सम्बन्धी 
काय को संगठित करने के लिए सरकार ने एक विशष पदाधिकारी (कमिश्नर) 
भी नियुक्त कर रखा है । न 
भारतीय संविधान ने इन्हें अन्य देश-बंधुश्रों की समानता के स्तर पर 

लाने के वास्ते इन संस्त्षणों की अवधि निश्चित की गयी है। अनुसूचित 
जन-जातियों ओर अनुसूचित क्षेत्रों के शासन के लिए विशेष उपबन्धों की 
रचना की गयी है, ये समस्त उपबन्ध आसाम राज्य के अनुसूचित ज्ष त्रों पर 
लागू नहीं होंगे। ' -: 




















३३० .“ 5 भाखीय शासन 





अनुम्नचित जन-जातियाँ और चेत्र-मत्लेक राज्य की व्रत 


जन“जाति और अनुसूचित क्ोत्र वे होंगे, जिन्हें राष्ट्रपंत ऐसा होना घोषित 
करे | वह इस घोषणा भें समय-समय पर परिवतन भी कर सकेगां। अनु- 
सूचित छ्त्र के प्रशासन के लिए राज्य की कायपालिका सभ की कायपालिका 
के नियंत्रण में रहेगी । राज्य के राज्यपाल या राजग्र को इन ज्िोत्रों में 
शान्ति और सुब्यवस्था रखने के लिए. नियम बनाने का अधिकार होगा ओर 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए. वह संघ और राज्य की, इन क्षेत्रों पर लगाने 
वाली विंधियों में परिवतन कर सकेगा । थे नियम राष्ट्रपति की अनुमति के 
बंगैर लागू न हो सकेंगे | संघ की कार्यपालिंका को भी इन क्षेत्रों के प्रशासन 
$ सम्बन्ध में विशेष निर्देश देने का अधिकार होगा, राज्य का कतत्य होगा 
कि उन निर्देशों का पूर्णतः पालन करे । 











जाति मंत्रणा प्रिषृद्‌-अत्येक ऐसे राज्य में जिसमें अनु- 
सूचित क्षेत्र हैं, एक आदिस जाति मंत्रणा-परिषद होगी | राष्ट्रपति ऐसे 
राज्यों में मी ऐसी परिषद्‌ स्थापित कर सकेगा, जिनमें अनुसूचित जन-जातियाँ 
तोहों परन्त अनुसूचित क्षेत्र नहीं होंगे। इस परिषद्‌ में २० से अधिक | 
सदस्य नहीं होंगे। इसके तीन-चोथाई सदस्य राज्य की विधान-समभां में: 

चित जन-जाति के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यदि अनुस[चत जन-जातियों 
के प्रतिनिधि विधान-सभा में उतने “नहीं होंगे, जितने आदिम जाति 
मंत्रणा-परिषद्‌ के रिक्त स्थानों की पूत्ति कर सक तो वे स्थान अन्य जन- 
जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जायँंगे। इस परिषद्‌ का काये राज्य में 
आदिम जातियों के सुधार व जन-कल्याशु सम्बन्धी ऐसे विषयों में परामश 
देना है, जिन्हें राज्यपाल या राजप्रइ॒त उसके पास भेजेगा । राज्यपाल या 
- राजप्रेमुख परिषद्‌ के सदस्यों को संख्या, उ नकी और परिषद्‌ के अध्यक्ष को 
नियुक्ति की पद्धति तथा उसके अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति और 
का । य॑विधि आदिके नियम बनायेगोा।. 

















संसद को अधिकार है कि वह उपयुक्त उपबन्धों में परिवतन करे दे ॥ , * 


आदिम जातियों ओर हरिजनों का शासन २३३. 


आदिम जातियों की उन्नंति की योजना--राष्ट्रति को स्वायत्त ! 
राज्यों को आदिभ जातियों एवं उनके क्षेत्रों की उन्नति के लिए आदेश देने ' 
का अधिकांर है। संघ सरकार इन क्षेत्रों की. उन्नति के लिए. विशेष योजना 
भी बनायेगी, जिससे कालान्तर में शासन की दृष्टि से ये क्षेत्र स्वायत्त राज्यों के. 
समान स्तर पर आ जाये | इन आदेशों का पालन करने और योजनाओं को 
अमल में लाने में जो विशष व्यय होगा, वह संघ-सरकार देंगी ! संघ-सरकार 
ब्रादिम जातियों के ज्षेत्र वाले राज्यों की उन्नति के लिए विशेष अनुदान . 
सहायता के रूप में प्रदान करेगी । द 


बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के राज्यों की मंत्रिपरिषद में एक-एक 
मंत्री आदिम जातियों की उन्नति और देख-माल के लिए रहेगा). 


आयोग की व्यवस्था - राष्ट्रपति कभी भी स्वायत्त राज्यों में आदिम 
जाबियों की रक्षा की जांच तथा उनकी कठिनाइयों की जांच-पड़ताल करने 
के लिए .एक कमीशन या आयोग . नियुक्त करेमा | यह आगयग्रोग उनकी 
अवस्था में सुधार तथा तत्सम्बन्धी आथिक सहायता के लिए सिफारिश 

करेसा रिपोट राष्ट्रवत्ति को देशा ओर वह उसे संसद के सामने 












भ्रासाम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की दो भागों में विमाजित कर सकते 





हैं। पहले भाग में निम्नलिखित छः स्वायत्त जिले हैं :--(१)संयुक्त खासी 
जयन्तियाँ पहाड़ी जिले (२) गारो पहाड़ी जिले (३) लुशाई पहाड़ी जिले 
(४) नागा पहाड़ी जिले (४) उत्तरी कचार पहाड़ी जिले (६) पमिक्रिर पहाड़ी : 

















|ज्यपाल इन जिलों की हद निश्चित कर सकता है ओर बदल सकता हैं 
ओर नये जिले भी बना सकता है। यदि एक ही जिले के अंतयत कई 
अनुसूत्रित जन-जातिया 


हों तो राज्यपाल उन ज्षेत्रों को स्वायत्त न्षेत्रों में 





ब्रॉट सकते हरे | हक पड 
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घिकार के आधार पर. निर्वाचित किये जायेंगे | प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र के लिए. 
एक प्रादेशिक परिषद्‌ होगी | जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ अपने क्षृत्रों के लिए. 
निम्नलिखित विषयों सम्बन्धी विधि बना सकेगी :(१) कृषि-भूसि, गोचर 
भूमि तथा निवास के लिए भूमि पर अधिकार या प्रयोग या प्रति | इसमें 
सुरक्षित बन-भूमि शामिल नहीं है | (२) बन-प्रदेश का प्रबन्ध; (३) कृषि के 
लिए. नहर के' जल का प्रयोग | (४) क्रूम# प्रथा का नियम । (५) ग्राम व 
नगर-समितियों की स्थापना व उनके अधिकार | (६) ग्राम-व नगर सम्बन्धी 
अन्य विषय; जैसे ग्राम-पुलिस; सावजनिक स्वास्थ्य; स्वच्छुता । (७) ग्रास- 
सभाओं व न्यायालयों द्वारा मुकदर्मों की व्यवस्था | (८). जाति के प्रमुखों की 
नियुक्ति। (६) सम्पत्ति का उत्तराधिकार। (१०) विवाह ।. (११) अन्य 
सामाजिक रिवाज | परिषद द्वारा उपयुक्त विषयों सम्बन्धी जो नियम 
ब्रनाये जायेंगे उन पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करनी होंगी। अन्य 
बिषयों में राज्यपाल को संसद द्वारा याँ विधान-मंडलों द्वारा इन प्रदेशों 
के लिए निर्मित उन विधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा, जो इन 


पर लागू हों। | 
जिला और प्रादेशिक परिषदों को अपनी सींसो के अन्तेंगत मालंगुजारी 


निर्धारित करने तेथा उसके संग्रह करेंने/ को अंधिकारः होगा । जिला- 
परिषद को निम्नलिखित प्रकार के कर लगने का अधिकार होगा---(क) 
व्यवसायों, व्यापार-उद्योग व धंधों पर कर (ख) पशु,सवारी या वाहन अथवा 
नौका पर कर (ग) बाजार ,में बिक्री के लिए आने ग्यली वस्तुओं पर कर तथा 
ज्ोका द्वारा आने जाने वाली वस्तुओं व व्यक्तियों पर:कर | (घ) विद्यालय, 
(चिकित्सालय तंथा राजपथों के निर्मित्त कर । इन करों के अतिरिक्त आसाम 
की सरकार को जिला-परिषदों के क्षेत्रों में स्थित खानों से जो रायल्टी ग्राप्त 
होगी उसमें से परिष्रदों को भी, सममोते द्वारा निर्धारित भाग मिलेगा । 5. 
» अआदिम जातियों के कुछ आदमी बरसात शुरू होने से पहले पेड़ों ओर 
झाड़ियों को काट कर जला देते हैं । फिर राख से ढ़की हुईं जमीन : 
है के दाने. बखेर देते हैं। वर्षा के बाद॑ कुंदस्ती तोर पर कुछ पैदा हो 























आदिम जातियों ओर हरिजनों का शासन श्३३ 


जिला-परिषदों एवं प्रादेशिक परिषदों को न्याय सम्बन्धी अधिकार भी 
होंगे । राज्यपाल जिला-परिषदों को व्यवहार संहिता (जाब्ता दीवानों) तथा दंड 
संहिता ( जाब्ता फौजदारी ) के अधीन प्रचलित विधियों के सम्पन्ध में मामले 
की सुनवाई के अधिकार दे सकेगा । जिला-परिषद्‌ एवं प्रादेशिक परिषद्‌ को 
अपने क्षेत्र में ग्राम-समितियाँ या ऐसे मामलों पर विचार करने वाले 
न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होगा, जिनमें दोनों पक्ष आदिम 
जाति केहों। जिला-परिषदों को अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा-शालाएँ, 
चिकित्सालय, बाजार, मीनशालाएँ, पशुशालाएँ, राजपथ आदि निर्माण 
करने -तथा उनकी «व्यवस्था करने का अधिकार होगा । राज्यपाल जब उचित 
समझे, राज्य में जिला-परिषदों के शासन-प्रवन्ध की जाँच के लिए एक 
आयोग नियुक्त करेगा। इस आयोग की रिपोट राज्य की विधान सभा के 
सामने रखी जायगी 


आसाम के दूसरे भाग के अनुसूचित क्षेत्र निम्नलिखित हे--( १) उत्तरी- 
पूर्वी सोमान्त इलाका जिसके अन्तगंत बालीपारा सीमान्त इलाका, तिराष 
. सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला.ओर सिसिमि पहाड़ी जिला भी हैं.। 
(२) नागा आदिम जाति क्षेत्र । ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमे अभी तक कोई व्यव- 
स्थित प्रशासन नहीं है | यहाँ इस युग में भी मनुष्यों का शिकार किया जाता 
है। इस प्रदेश का शांसन-कार्य राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिध्रि रूप में, 
अलायेगा । उसे मन्त्रिपस्षिद्‌ का परामश मानना आवश्यक न होगा । 


आसाम के अनुश्नचित क्षेत्रों का प्रशासन असाम के अनु- 
सूचित ज्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से पथक्‌ 
की गयी है; कारण उनके निवासियों की अपनी एक अलग ही संस्कृति है, 
उस पर हिन्दुओं का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा देश के अन्य भागों की 
अनुसूचित जातियों पर पड़ा है | 
आदिम जातियों ओर हरिजनों का विधान-मंडलों में प्रति- 
 विधित्व-भारतीय. संसद के ४६७ सदस्यों में से इस समय ७२ अनुसूचित 
जातिथों के तथा २६ आदिम-जातियों के प्रतिनिधि हैं ओर विभिन्न राज्यों में 
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विधान-सभाओं के सदस्यों में पोने पाँच सौ हरिजन तथा लगभग दो सो 
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि हैं | केन्द्र आर राज्यों में सिलाकर लगभग 


१५ मनन्‍त्री भी इन जातियाँ के है | कक 

. आगे नक्शे में यह दिखाया जाता है कि लोक-सभा तथा राज य-विधान- 
सभाओं में इन जातियों के लिए विविध राज्यों के किवने-कितने स्थान 
( दस वर के वास्ते ) निर्धारित हैं । द 


हट लोक समा |. विधान सभाएँ.., 
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बीसवाँ अध्याय 


जिले का शासन 
“ ४जिलाधीश जिले के शासन का केन्द्र-बिन्दु है; वह जनता और 
. सरकार के बोच की कड़ी हे ।” 


राज्य के भाग-..पहले बताया जा चुका है कि स्वायत्त. राज्य का 
सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल ( या राजप्रमुख ) है, जो एक मंत्रिपरिषद की 
हायता से शासनं-कार्य करता है। मन्त्रिपरिषद्‌ का काम केवल ,शाॉसन- 
नीति निर्धारित करना ओर राज्य की उन्नति की योजना बनाना है | शासन- 
कार्य कई विभागों में बँटा होता है, और प्रत्येक मंत्री एक-एक या अधिक की 
देखरेख करता है। मंत्री के नीचे स्थायी सेक्रेदरी होता है, जो उक्त विभाग” 
या विभागों का प्रबन्ध करता है। मंत्री के अधीन छोटे-बड़े अनेक कर्मचारी 
राज्य भर में काम करते हैं ये मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा निर्धारित शासन-नीति को 
अमल में लाते हैं। राज्य की शासन-नीति पर अच्छी तरह अमलं' कराने के 
लिए राज्यों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया है | 


कमिश्नरियाँ- यहाँ मद्रास राज्य को छोड़कर प्रत्येक बड़े राज्य में 
चार-छः कमिश्नरियाँ हैं। कमिश्नरी के अफसर को कमिश्नर कहते हैं| वह 
शासन संबंधी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल जिला-अऊकसरों के काम की 
जाँच-पढ़ताल करता है। जिलों से जो रिपोट या पत्रादि राज्य-सरकार के 
'पास जाते हैं, वे सब कमिश्नरों के हाथ से गुजरते हैं। कमिश्नरों .को 
म्युनिसपेलटियों का काम देख-माल के भी कुछ अधिकार हैं; परन्तु इनका 
“विशेष सम्बन्ध मालगुजारी से रहता है, ये उसके बन्दोबस्त में सरकार को 
शपरामश देते हैं और विशेष दशा में उसे वसूल करने के कार्य को स्थगित करने 
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की सिफारिश हैं। ये माल के मुकदसों की अपील भी सनते हैं। कमिश्नरियाँ 
विशेष आवश्यक नहीं सममी जातीं, इन्हें तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है | 


जिले; उनका क्षेत्रफल ओर जनसंख्या--प्रत्येक कमिश्नरी में एक 
या अधिक जिले हैं। इस प्रकार किसी राज्य में, खासकर “ग! वर्ग के राज्यों 
में एक-दो ही जिले हैं ओर किसी में बहुत अधिक । उत्तरप्रदेश में तो जिलों 
की संख्या पचास से ऊपर है| यह संख्या समय-समय पर घटती-बढ़ती है । 
कभी मितव्ययिता के विचार से जिलों की संख्या घटाना आवेश्यक समझा 
जाता है तो कभी कोई जिला शासन की दृष्टि से बहुत बड़ा मालूम होने पर 
उसका कुछ भाग अलग करके दूसरे जिले में मिला दिया जाता है, अथवा 
एक नया ही जिला बना दिया जाता है| देशी रियासतों की स्थिति बदलने 
ओर राज्यों: का पुनस्संगठन होने से कुछ स्थानों में आवश्यकतानुसार जिलों: 
की पुनरचना हुई हे | 


आसत मनुष्य-संख्या नो लाख है; कोई जिला छोटा होता है, कोई बड़ा । 
इसी प्रकार किसी की आबादी कम है, किसी की बहुत अधिक | जिलों की 
सीमा निश्चित करने में प्रायः यह विचार रखा जाता है कि प्रत्येक जिले के: 
पि शासक को मालंगुजारी तथा प्रबन्धादि का काम “बहुत-कुछ समान ही 











ग न भ्स न-व्यवस्था में जिले का स्थान्‌--राज्यों में शासम की इकाई 
जिला ही है | शासन की कल जैसी एक जिले में चलती दिखलायी पड़ती. 
सी. ही प्रायः अन्य जिलों में भी है। जैसे अफसर एक जिले में काम 
करते हैं, वैसे ही दूसरों में भी। जनता के कासकाज का मुख्य स्थान और 
लोक-व्यवहार का केन्द्र जिला है। जो मनुष्य अन्य जिलों या राज्यों से कुछ, 
सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा अपने जिले के भिन्न-भिन्न स्थानों में, 
शासन या न्याय सम्बन्धी कुछ-न-कुछ काम पड़ जाता है | यहाँ के प्रबन्ध 
को देखकर जनसाधारण देश के राजप्रबन्ध का अनुमान किया करते हैं। 





. शरद . भारतीय शासन 


जिलाधीश का महत्व -प्रत्येक जिला एक जिलाधीश के अधीन होता 


है | अंग्रेजों के शासन-काल में उसका एक मुख्य कार्य मालगुजारी वसूल 
करना होने के कारण उसे साधारण बोलचाल में 'कलेक्टर' कहने लगे । 
कलेक्टर का अथ है, वसूल करनेवाला । (पूर्वी पंजाब, अवध और मध्यप्रदेश 
में वह डिप्टी कमिश्नंर कहलाता है ।) है 

जिले के लोगों के लिए जिलांधीश हीं संरंकार का प्रतिनिधि है | उच्च 
कर्मचारियों को वे भले ही न जानें, जिलाधीश से तो उन्हें काम पड़ता ही 
रहता है | इसी की योग्यता पर सरकार के नियमों से प्रजा का यथष्ट लाभ 
होना अथवा न होना, निमर है; और, जैसा इसका बर्ताव रहता है, उसी से 
अधिकांश जन-समाज सरकार की नीति का अन्दाज लगाते हैं | यह जो कार्य 
करता है, उसे सरकार का कार्य कहा जाता ही । सरंकार को बहुत-सी बांतों 
को ज्ञान उतना या वैसा ही होता है, जैसा वह कराता है। इससे यह कहा जा 
सकता है कि वह सरकार का हाथ-मँँह ही नहीं, आँख-कॉन भी है | यह तो 
स्पष्ट ही है कि वह जनता और सरकार के बीच की कड़ी है, वह एक की बात 
दूसरे के सामने रखता है | जिले में अधिकारों के विचार से, वही सबसे बड़ा 
माना जाता है। 8 मर न व 
. राजस्व या माल सम्बन्धो अधिकार--जिलाधीश को कई प्रकार के 
अधिकार होते हैं | उसका एक मुख्य कार्य जिले का राजस्व एकत्र करना है। 
इस कार्य के प्रसद्भ में उसका संबंध जिले के गाँव-गाँव की जनता से होता 
है | वह मालगुजारी घटा-बढ़ा नहीं सकता; हाँ अ्रकाल महामारी आदि 
संकट के समय वह राज्य की सरकार से उसे घटाने का अनुरोध कर 


सकता है । 
सालगुजारी वसूल करने में कल्लेक्टर का संबंध किसानों से तथा उन 
सब लोगों से हो जाता है, जो किसी प्रकार खेती से संबंधित हों | भारतवर्ष 
में गाँवों का और खेती का विस्तार ध्यान में लाने से कलेक्टर के इस 
अधिकार-्ेत्र का सहज ही अनुमान हो सकता हैं | किसानों को तकाबी देने 
का काम उसी के द्वारा किया जाता हैं। वह माल ( मालगुजारी ) के बंड़े- 


बड़े मामलों का फैसला करता हैं, और छोटें मामलों की अपील सुनंता है-। 
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: न्याय और शान्ति सम्बन्धी अधिकार--जिलाधीश की संयुक्त 
उपाधि “कलेक्टर-मजिस्ट्रेर' उसके डबल कार्य की बोधघक है। कलेक्टर को 
हेसियत से किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख ऊपर किया गया है। जिला- 
मजिस्ट्रेय की हैसियत से वह जिले भर की छोटी अदालतों का निरीक्षण 
करता है। उसे अव्वल दर्ज की सजिस्ट्रेी के अधिकार होते हैं, जिनसे वह 
एक अपराध पर साधारणतः दो साल तक की कैद और एक हजार रुपये 





सक' जुर्माना कर सकता है । जिले की सब प्रकार की सुख-शान्ति का 
वही उत्तरदाता है| वह स्थानीय पुलिस का निरीक्षण भी करता है | पुलिस 
उसकी आज्ञा मानती है | जुलूसों की व्यवस्था ओर दंगों का दमन. करने में 
बह पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट की सलाह से काम करता है,. और समय-समय पर 
आवश्यक आदेश जारी करता रहता है। वही पेट्रोल या बन्दूक आदि का 
लाइसेन्स देता है । 

... अन्य अधिकार--जैसा पहले कहा गया है, जिले में शासन सम्बन्धी 
कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिसका जिलाधीश से संबंध न हो। वह सब का 
ही निरीक्षण या नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय आबकारी, 
स्ठाम्प, ड्यूटी, जिला-कोष आदि भी उसी के अधीन हैं। यद्यपिं जिले में 
राज्य-शासन के मिन्न-मभिन्न विभागों के बड़े-बड़े पदाधिकारी, अपने-अपने 
कि विभागों की देंखरेख के लिए रहते हैँ---जैसे पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट, जेलों कां 



















सुंपरिंटन्डेन्ट, स्कूल इंस्पेक्टर, इंजीनियर; सिविल सजन, जंगलों के-चीफ- 
कन्जरवेटर इत्यादि---तो भी इन सब विभागों की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व 
जिलाधीश पर है। प्रत्येक विभाग का प्रधान अपने कार्यों के लिए स्वतन्त्र 
होते हुए भी अपने आप को उससे नीचे समभता है। जिलाधीश स्थानीय 
सुव्शासन संस्थाओं का भी निरीक्षण करता है | जिला-बोड तथा म्युनिस्पेलटियाँ 
साधारणतया उसकी निगरानी में काम करती हैं |इस बात का निश्चय 
करने में, कि कहाँ पुल, सड़क इत्यादि बनने चाहिएँ, कहाँ सफाई का प्रबन्ध 
होना चाहिए, तथा जिले के किन-किन भागों को स्थानीय स्वराज्य का 
अधिकार मिलना चाहिए, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती है | जिले 
में जो भी प्रबन्ध ठीक न हो, उसका सुधार करना, ओर हरेक बात की रिपोर्ट 
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उच्च कर्मचारियों के पास भेजना, उसी का कतंव्य है। जिले की आन्तरिक 
दशा जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उसे देहातों में दौरा करना 
होता है.। गे हे 
. इस प्रकार इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य उसके सुपुद हैं कि उसके 
लिए उन सब को स्वयं मली प्रकार चलाना छुस्तर है | इसलिए बहुत से 
कास उसके अधीन कर्मचारी ही कर डालते हैं, आर वह उनके कागर्जों पर 
हस्ताक्षर कर देता है। हाँ, सब कार्यों का उत्तरदाता वही होता है । आजकल 
सरकारी काम में कागजी कारवाई बहुत बढ़ गयी है, इससे जिलाधीश को 
जनता की वास्तविक दशा जानने के लिए, उससे सीधे सम्पक में आने का 
अवकाश बहुत कम मिलता है। वह प्रायः अपने अधीन कर्मचारियों कीः 
रिपोर्ट या कुछ खास-खास लोगों की बातों के आधार पर ही अपनी राय 
कायम कर लेता है । हम कक पक 
-. शासन और न्याय का प्रथकरणु--पहले बताया +ज़ाः चुका है कि: 
जिलाधीश को शासन संम्बन्धी अधिकार भी हें, और न्याय सम्बन्धी भी । 
वह अपने जिले की शान्ति का उत्तरदाता है, इसलिए पुलिस पर उसका 
नियंत्रण रहता है | पुलिस उसे इस बात की सूचना देती रहती है कि जिले 
में किस-किस व्यक्ति का व्यवहार या आचरय उसकी दृष्टि से आपत्तिजनक 
है । जिस व्यक्ति को पुलिस अपरांधी ख्याल करती है, उसकी गिरफ्तारी के 
लिए वह जिलाधीश की अनुमति ले सकती है, अथवा जिलाधीश चाहे तो 
बह भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करा सकता है। जब जिला- 
शीश ऐसे मुक़दमों का फैसला करता है तो मानो वादी स्वयं ही न्यायाधीश 
बन जाता है। ऐसी दशा में न्यायकार्य स्वृतन्त्रता-पूवक न होना, पुलिस की, 
बात रखने का प्रयत्ञ होना और अभियुक्त के साथ अन्याय होना स्वाभाविक 
ही है | इसलिए यह आवश्यक है कि शासन और न्याय-कार्य पथकउथकः 
हों, जिलांधीश या उसके सहायक या अधीन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट के 
अधिकार न रहें । फौजदारी मुकद्ों का फैसला (दीवानी मुकदमों की तरह) 
मुन्सफी की अदालतों द्वारा हुआ करे; मुन्सिफ जिलाधीश के अधीन नहीं होते, 
वे स्व॒तन्त्रता-पूवंक फैसला कर सकते हैं।.._ 2 * यक  80 हक [0:45 
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इससे यह भी लाभ होगा कि जिलाधीशों को अपने अन्य कतंव्यों का. 
पालन करने के लिए. अधिक अवकाश मिलेगा । निस्सन्देह इस सुधार को 
अमल में लाने से खच कुछ अधिक होगा, परन्तु न्‍्याय और जनहित के लिए 
वह आवश्यक है | अब राज्य-सरकार क्रमशः इस सुधार को अमल में ला 
रही हैं | संविधान ने नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को इस विषय का निर्देश 
भी किया है। 


जिले के अन्य कार्यकर्ता-- जिले में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं 
यथा :--शान्ति रखना, झगड़ों का फैसला करना, मालगुंजारी वसूल करना, 
रोगियों का इलाज करना, म्युनिसपल ओर लोकल:  बोर्डों की निगरानी, जेल- 
खाना और पाठशाला आदि का निरीक्षण करना इत्यादि | इन विविध कार्यों 
के लिए जिले में कई एक अफसर रहते हैं, जैसे पुलिस सुपरिंटेन्डन्ट, ड्िस्टिक्ट 
जज, मुन्सिफ, एक्जीक्यूटिव इंजिनयर, सिविल सजन, जेल-सुपरिंटेन्डन्ट, तथा 
स्कूल-इन्सपेक्टर आदि | ये अफसर अपने अलग-अलग विभांगों के उच्च 
अधिकारियों के अ्रधीन होते हैं, परन्तु शासन के विचार से जिला-जज और 
मुन्सिफ आदि नैयायिक अधिकारियों को छोड़कर, सब पर जिला-सजिस्ट्रेट ही 
प्रधान होतां है। 'जिले का हांकिम? वही कहा जाता है। उसके कार्य में 
सहायता देने के लिए डिप्टी और सहायक मजिस्ट्रेट रहते हैं। 

जिले के कार्यकर्ताओं को कानून बनाने का अधिकार नही होता | इनका 
मुख्य काम यह है कि ये राज्य-सरकार के कानून को व्यवद्दार में लायें तथा 
उसकी आजाओं का पालन करें; हाँ; कानून बनाने में अप्रकट रूए से इतना 
भाग इनका अवश्य रहता है कि इनकी रिपोट के आधार पर सरकार स्थानीय 
परिस्थिति का अनुमान करती हैं, और तदुनुसार कानून बनाती या सुधारती है | 


जिले के भाग ओर उनके अप्रिकारी --शासन की दृष्टि से प्रत्येक 
जिले के जो भाग होते हैं, उन्हें संबडिविजन कहते हैं। हरेक सबडिविजना! 
एक डिप्टीकलेक्टर, अथवा “एक्सट्रा एसिस्टेंट कमिश्नर के अधीन 
रहता है। अपनी-अपनी अमलदारी में, सबडिविजनों के अफसरों के 
अधिकार थोड़िे-बहुत भेद से, कलेक्टर-मजिस्ट्रेयों जैसे ही होते हैं।. इन्हें 
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एस० डी० ओ० भी कहते हैं, यह 'सबडिविजनल आफीसर! का संक्षेप है । 
बिहार को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक जिले के अंतर्गत ४-६ तहसील या 
ताल्‍लुके हैं । जिले के वे भाग सब-डिप्टी-कलेक्यरों या तहसीलदारों के अधीन 
हैं, ये कर्मचारी प्रजा ओर सरकार को एक दूसरे के विषय में औवश्यक 
आना देते रहते हैं, और अपने इलाके के माल और फौजदारी के काम के 
भी उत्तरदाता हैं। ये अपने हल्के में दौरा करके म्युनिसपेलटियों और जिला- 
बोर्ड का भी काम देखते हैं। इनके सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदुर, 
जेशकार, कानूनगो, रेवन्यू इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील में 
एक या अधिक परगने, और कई सकल या हल्के होते हैं। परगने का 
अधिकारी 'हाकिम परगना” कहलाता है। क्‍ द . 
गाँवों के अधिकारी --तदसीलदारों के अधीन, गाँवों में नम्बरदार 
(पटेल), चौकीदार ओर पटवारी रहते हैं। नम्बरदार गाँव का सबसे बड़ा 
अधिकारी होता है। यह जमींदारों से मालगुजारी तथा आबपाशी की रकस 
वसूल करके तहसील में मेजता हे, वहाँ से वह जिले में भेजी जाती है। यह 
अपने गाँव में शान्ति रखने का प्रयल करता है | चौकीदार पहरा देता है 
झौर चौकसी करता है| वह पुलिस में प्रति सप्ताह यह खबर देता है कि 
गाँव में उस सप्ताह के भीतर कितनी सोते हुई, ओर कितने बालकों का जन्म _ 
. हुआ । वह गाँव की चोरी, कत्ल तथा अन्य अपराधों की भी रिपोण करता 
है। चौकीदारों का अफसर "मुखिया कहलाता है। पण्वारी अपने हल्के 
(आम या ग्रास-समूह) के किसानों और जमींदारों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों 
के कागज तथा रजिल्टर आदि रखता है। कोई खेत या उसका कुछ हुएता 
बिक जाय या किसी खेत का मालिक बदल जाय या मर जाय तो पटवारी 
इस बात की रिपोर्ट तदसील में करता है, और अपने कागजों में उचित 
सुधार कर लेता हैं। वह खेतों के नक्शे तथा 'खेबट 'खतौनी' आदि रखता 
है | इन सब कमचारियों के यथैष्ट क॒र्तव्य-पालन पर ही तहसील ओर जिले 
का शासन न ३.39 :85: होना निमर है।. न, 
अधिकार-विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता जिले का शासन, भारत 


कक... खा 


जिले का शासन र७रे 


अंग्रेजों के समय में होता था। ब्रिटिश सरकार ने कलेक्टर या डिप्टी- 
कमिश्नर में जिले भर के शासन को केन्द्रित किया। यही नहीं, उसने कुछ 
हद तक गाँव के शासन को भी, नम्बरदार पटल या मुकदम में केन्द्रित कर 
दिया था, इस पदाधिकारी पर गाँव का लगान वसूल करने के साथ शान्ति 
ओर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहती थी । यंह एक प्रकार से गाँव फा हाकिम 
था, जैसे कि जिलाधीश जिले का हाकिम था | 

इस समय जिलाधीश को निम्नलिखित कार्य रहते हैं :-(१) लगान 
_चसूल करना, (२) शान्ति और सुब्यवस्था, (३) न्याय, और (४) जिले का 
विकास । इन सब कामों का उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर रहना ठीक नहीं । 
विकेन्द्रीकरण या जनतंत्री नीति की जरूरत है। अच्छा हो कि जिला- 
पंचायतें जिलाधीश को संलाह देने वाली संस्थाएँ बन जायँ । शासन और 
न्याय को एथक करने की उपयोगिता पहले बतायी जा चुकी है। जमींदारी- 
उन्मूलन से, जमींदारों और किसानों के बीच होनेवाले मुकदमे बन्द हो 
जायेंगे; इससे जिलाधीश का इन मुकदमों सम्बन्धी कार्य स्वयं ही हट जायेगा। 
उसे जिले के विकास-कार्य में सहायता देने के लिए विकास-बोड स्थापित हो 
रहे हैं | पंचायतों की उन्नति से गाँवों में पटल (नम्बरदार) की सत्ता सर्यादित 
होगी ही । 


 इकीसवाँ अध्याय 
स्थानीय शासन-संस्थाएँ; (१) पंचायतें आदि _ 


ग्राम-स्वराज्य की जो मेरी कल्पना हे, उसके अनुसार गाँव का 
शासन चलाने के लिए हर साल गाँव के पाँच आदमियों की पंचायत चुनी 
जायगी । इसके लिए नियमानुसार एक खास योग्यता वाले गाँव के 
बालिग ख्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपना पंच चुन लें.। इस 
पंचायत को सब प्रकार की सत्ता और अधिकार रहेंगे--यह पंचायत 
अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारा-सभा, न्याय-सभा, और 
कार्यकारणी-सभा का सारा काम करेगी। 
“गांधी जी 


स्थानीय स्व॒राज्य'--स्थानीय स्वराज्यः और स्थानीय स्वराज्य 


संस्थाएँ” शब्द खासकर सन्‌ १८७० से चले हुए हैं, जब यह देश अंग्रेजों के 
अधीन था और जनता को केवल कुछ स्थानीय विषयों में स्वाधीनता मिली 
थी। ये शब्द चल पड़े हैं, आदमी इनका प्रयोग करने में विशेष तक से 
काम नहीं लेते | यदि विचार किया जाय तो अब भारत के स्वराज्य-प्राप्त हो 
जाने पर इन शब्दों की जगह हमें क्रमशः स्थानीय शासन” ओर स्थानीय 
शासन-संस्थाएँ” शब्दों का प्रयोग करना चाहिए | 


स्थानीय शासन-संस्थाओं का महत्व--इन संस्थाओं का बड़ा 
महत्व है। मिन्न-मिन्न शहरों और देहातों की परिस्थिति तथा आवश्यकताएँ 
अलग-अलग होती हैं | केन्द्रीय या प्रन्तीय सरकार को उनके विषय में ब्योरेवार 
ज्ञान नहीं होता, और वे इन कार्यों की ऐसी अच्छी तथा मितव्ययिता-पूवक 
व्यवस्था नहीं कर सकतीं, जैसी स्थानीय व्यक्तियों की संस्थाएँ कर सकती हैं। 
आदुमियों को अपने स्थान की समस्याओं ओर आवश्यकताओं का ज्ञान 
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अधिक होता है, ओर उन्हें उनकी पूर्ति करने में रुचि भी विशेष होती है। 
' चे स्थानीय कार्यों को बड़े उत्साह से करते हैं, और उनका अनुभव प्राप्त करके 
वे प्रान्त और देश के विविध राजनैतिक कार्य करने के अधिक योग्य हो जाते 
हैं। स्थानीय संस्थाओं के द्वारा अनेक आदमियों को लोकसेवा का अवसर 
सहज ही मिल सकता है। क्‍ 
स्थानीय संस्थाओं की एक और विशेषता है | गाँव या नगर में हर एक 
आदमी अपने यहाँ के बहुत से आदमियों को निजी तौर पर जानता है, और 
उनके गुण-दोषों तथा स्वभाव आदि से परिचित रहता है। इसलिए स्थानीय 
संस्था का कोई कर्मचारी जनता से अपने व्यवहार की बातें छिपी नहीं रख 
सकता, वह सहज ही धोखा-धड़ी नहीं कर सकता, वह रिश्वत या घूस आदि 
नहीं ले सकता तथा किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार करने का साहस नहीं 
कर सकता । वह जानता है कि ऐसा करने से तुरन्त ही स्थानीय लोकमत 
उसके विरुद्ध हो जायगा, जिसे कोई मला आदमी कभी पसन्द नहीं करता | 
स्थानीय शासन-संस्थाओं की स्थापना के मुख्य कारण ये होते हैं--- 
. (क) राज्य-सरकार के कार्य-मार को हल्का करने की आवश्यकता | 
 (ख) प्रत्येक गांव या नगर की स्थानीय समस्यात्रों की अलग-अलग 
. .. विशषता। द 
_(ग) खचच में किफायत करने की जरूरत । 
. (घ) लोगों को व्यावहारिक राजनीति का अनुभव कराने तथा उसकी 
शिक्षा देने की आवश्यकता | द 


बतमान स्थानीय-शासन-संस्थाए--भार्तवष की वतसान स्थानीय- 
शासन-संस्थाएँ निम्नलिखित हैं 

१--पंचाय तें, 

२--जिला-बोर्ड आदि, द 

३--म्युनिसपेलटियाँ, म्युनिसपंल कारपोरेशन, नोटीफाइड एरिया 
४--इम्प्रवमेंट ट्रस्ट, और पोटद्रस्थ । 





२४६ भारतीय शासन 


इनके दो भेद किये जा सकते हैं--(१) पश्चायतें और जिला-बोड आदि 
जो गाँवों के लिए हैं और--(२) अन्य संस्थाएँ जो शहरों के लिए हैं । 
सध्यप्रदेश में जनपद समाएँ स्थापित की गयी हैं, जिनका कार्यक्षेत्र ग्राम्य ओर 
शहरी दोनों प्रकार है । 


( के ) पंचायते' 


: ग्राचीन काल में यहाँ स्थानीय कार्य गांवों में पंचायतों द्वारा, ओर नगरों 
व्यवसाय-संघों आदि द्वारा होता रहा । अँग्रेजों के शासन-काल में स्थानीय 
संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीयः सरकारों द्वारा ले. लिये गये | सन्‌ 
१६२१ के लगभग, प्रत्येक प्रान्त में पंचायत-कानून बना और 'बहुत सी पंचा- 
यरतें खुलीं। पर उनके अधिकार बहुत कम थे। वे एक प्रकार से सरकारी 
संस्थाएँ थीं। सन्‌ १६३७ में 'प्रान्तीय स्वराज्य' होने पर प्रान्तीय सरकारों नें 
इस और अच्छा ध्यान दिया, पर १६३६ में उनका काम रुक गया | द 


सखतंत्र भारत ओर पंचायत-राज-सन १६४७ में भारतवष के 
स्वतंत्र हो जाने पर यहाँ की सरकार ने यह- अनुभव किया कि यह देश 
गाँवों का देश है; यहाँ की ८८ प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है, उसमें नव- 
जीवन का संचार करने के लिए. गाँवों में पश्चायत-राज कायम किया जाय, 
जिससे आदमी अपने-अपने गाँव की उन्नति तथा स्थानीय शासन-कार्य अपने 
हाथ में लें। पहले कहा जा चुका है कि संविधान ने नीति-निदशक तत्वों में 
राज्य को आदेश किया है कि वह ग्ञाम-पंचायतों के संगठन का प्रयत्न करे 
और उन्हें ऐसे-ऐसे अधिकार प्रदान करे जिनसे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों 
के रूप में काम कर सके । उत्तरप्रदेश ने तो संविधान बनने से भी पूव सन्‌ 
१६४७ में “संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज कानून बना कर पंचायतों के संगठन 
सम्बन्धी महत्वपूण कायये आरम्म कर दिया था। 


उत्तरप्रदेश का उदाहरणशु-अब हम उत्तरप्रदेश की पंचाग्रतों की 
मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं।! इससे भारत भर कीः हे 








लक 
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पंचायतों के सम्बन्ध में साधारण ज्ञान हो जायगा। इस समय गाँवों या 
ग्राम-समूहों के लिए. तीन-तीन संस्थाएँ हैँ---( १ ) गांव-सभा, ( २ ) गांव 
पंचायत और ( ३ ) पंचायती अदालत । जहाँ तक मांवों का सम्बन्ध है, 

कुछ वेसी ही हैं, जेसी राज्यों की (१) विधान मंडल, ( २) मंत्रिपरिषद्‌ 
ओर (३ ) न्यायपालिका | द 


ग्राम-सभा का संगठन--रहल्ले ग्राम-सभाञ्रों के विषय में जाने लेना 


चाहिए, क्योंकि इनसे ही ग्राम-पंचायतों का निर्माण होता है। साधारणतया 
लगभग एक-एक हजार आबादी वाले गाँव या ग्राम-समूह में ग्राम-सभां 
स्थापित की जाती है। यदि किसी गांव की आबादी एक हजार से कस हो 


और उसे निकयवर्ती ( तीन मील के मीतर ) गाँव या गाँवों में न मिलाया जा 


सके, तो उसमें एक प्रथक-ग्राम-सभा होती है। हिसाब लगाने पर तीन गांवों 
में एक आस-सभा की औसत आती है। ग्राम-क्षेत्र के सब प्रौद़ अर्थात्‌ इकीस' 
वध या अधिक आयु के व्यक्ति ग्रामन-सभा के आजीवन सदस्य होते हैं ॥ 
लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति किसी आम-सभा का सदस्य नहीं होता--(क) जिसका 


दिमाग खराब हो, या (ख) जिसे कोढ़ हो, या (ग) जो दिवालियापन से बरीं 





नहीं किया गया हो, या (घ) जो सरकारी कर्मचारी हो, या (चर) जिसे चुनाक 


संबन्धी किसी अपराध के लिए दंड' मिल चुका हो, या (छ) जो नैतिक अपराध 
का दोषी हो ओर जिसे नेकचलनी के लिए जमानत जमा करने की आशा दी 
गयी हो । (ग), (च) ओर (छ) अ्योग्ताएँ सरकारी आज्ञा से रद्द की जा 
सकती हैं । 


सदस्यता की अवधि--.-_द कहा जा चुका हैकि आम-सभा के 
सदस्य आजीवन होते हैं | परन्तु यदि किसी सदस्य में ऊपर बतायी हुई कोई 
अयोग्यता उत्पन्न हो जाय तो वह व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा | यदि कोई सदस्य 
ग्राम-सभा के अधिकार त्षेत्र से बाहर रहनें लगे तो भी वह सदस्यता से 
वंचित हो जायगा | हाँ इन अयोग्यताओं के हट जाने पर यदि वह दर्खास्त 
दे तो सभापति उसकी जांच करा कर उस व्यक्ति को फिर सदस्य होने की 
अनुमति दे सकता है। 


रष्प्र भारतीय शासन 


हि ओर उपसभापत्-आाम-सभा अपने सदस्यों में से एक 
- सभापति और एक उपसमभापति चुनती है, जो तीन-तीन वष लक अपने पद पर 
. रहते हैं | सभा उन्हें अपने साधारण अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो- 
तिहाई मत से हटा सकती है । ऐसी दशा में उसे इन स्थानों की पूर्ति करने . 
के लिए तुरन्त ही नया चुनाव करना होगा | 
ग्राम-सभा के अधिवेशन-आस-समभा की प्रति वष दो बैठकें अवश्य 
होती हैं---खरीफ की बैठक ओर रबी की बैठक । खरीफ' की बैठक में अगले 
. बर्ष के वजट पर विचार होकर उसे स्वीकार किया जाता है; रबी की बैठक 
- में पिछले वर्ष के हिसाब पर विचार होता है| सभापति अपनी इच्छा से या 
कुल सदस्यों में से पाँचवें हिस्से के सदस्यों के निवेदन पर, निवेदन-तिथि के ' 
क्रीस दिन के अन्दर सभा की अतिरिक्त बैठक भी करा सकता है| सभा के 
सदस्यों की कार्य-निर्वाहक संख्या (कोरम) उनकी कुल संख्या का पाँचवाँ हिस्सा 
होती है । द . 
गाँव-पश्वायत की स्थापना ओर सड्जडन--त्येक. गाँव-सभा 
अपने मेम्बरों में से एक कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव करती है | यह कमेटी 
माँव़-पंचायत कही जाती है । इसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या समा के 
पति और उप सभापति के अतिरिक्त, सभा के क्षेत्र की जन-संख्या के अनु- 
'पात से ३० से ५१ तक होती है ।# 








(१) यदि जनसंख्या १००० से अधिक न हो**"************३० सदस्य 
* (२) यदि जनसंख्या १००० से अधिक हो, द ५ 
किन्तु २००० से अधिक न हो 4 “३६ 7 
-._ (३) यदि जनसंख्या २००० से अधिक हो, द 
.. किन्तु ३२००० से अधिक न हो हक आह 
(४) यदि जनसंख्या ३००० से अधिक हो कक जग लो 
किन्तु ४००० से अधिक न हो *०*०*०००*०००“**“डुपू ,!? द 








# हमारे विचार से यह संख्या ४ से २१ तक रहे - 


अधिक सुविधा हो | ५ रस 
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(४) यदि जनसंख्या ४००० से अधिक हो"** *** *** ****** “भू १ सदस्य 
चुनाव संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली से होगा। अनुसूचित जातियों के लिए 

उनकी जनसंख्या के अनुपात से सुरक्षित स्थानों की संख्या का हिसाब 
तगाते समय आधे से कम राशि-भागों को छोड़ दिया जाएगा और जो 
[राह आधे से कम न हों, उन्हें पूर्णाह गिना जायगा । अल्पसंख्यक जाति 
# एक मेम्बर अवश्य होगा । 

गाँव-सभा के सभापति तथा उपसमापति गाँव-पंचायत के भी सभापति 
्रीर उपसभापत्रि होंगे । 

पंचायत के निर्वाचित सदस्य तीन वष के लिए सदस्य रहेंगे परन्तु कुल 
दस्यों में से एक-तिहाई हर वध अवकाश अहण करते जायेंगे। 


२ निर्वांचन--जिलाधीश प्रत्येक ग्राम-सभा के लिए एक निर्वाचन-अध्यक्ष 
#ी, ओर हरेक निर्वाचन-तेत्र के लिए एक संहायक निर्वाचन-अध्यक्ष की 
नेयुक्ति करता है| वह उस ज्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत के समापति उपसभापति 
था सदस्यों ओर पंचायती अदालत के पंचों की उम्मेद्वारी तथा चुनाव के 
नेमित्त इसकी बैठक के लिए एक तारीख, समय और स्थान नियत करता है। 
(सकी घोषणा डुग्गी पिटवा कर या अन्य प्रकार से की जाती है । 


' निवांचन-अध्यक्ष प्रत्येक निर्वाचन-त्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए. 
प्रावश्यक पोलिंग अफसरों ( सत-गणनाधिकारियों ) को नियुक्त करता है । 
उम्मेदवारी का प्रस्ताव साधारण कागज पर होता है, जिसमें उम्मेदवार 
का नाम, विवरण, तथा उस पद का नाम जिसके लिए वह खड़ा हो रहा है, 
देया जाता है। उस पर उम्मेदवार के तथा प्रस्ताव और अनुमोदन करने 
गले दो प्रोढ़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं । 


विभिन्न पदों अर्थात्‌ (क) सभा के सभापति, (ख) उपसमभापति, (ग) 
ग्वायत के सदस्य, ओर (घ) पद्मायती अदालत के पद्च के चुनाव की कारवाई 
प्रलग-अलग की जाती है। 


निदांचन-्षेत्र के मतदाता को उतने ही सत देने का अधिकार 
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होता है, जितने कि उस ज्िेत्र के पञ्मायत के सदस्यों तथा ग्राम-सभा के अन्य 
पदों के लिए, जैसी भी दशा हो, उम्मेदवार हों । 

प्रत्येक समूह का मत-गणनाधिकारी सभा के सभापति, उपसभापत्ि,, 
पदञ्मायत के सदस्य तथा पश्चायती अदालत के पदों के लिए. खड़े होने वाले 
प्रत्येक स्वीकृत उम्मेदवार के लिए. हाथ उठवा कर मत लेता है, और 
निर्वाचन-अध्यक्ष को लिखित सूचना देता है कि प्रत्येक उम्मेदवार को कितने 
मत प्राप्त हुए। जब उम्मेदवारों को मिलने: वाले मतों की समानता हो तो 
उनमें से कौनसा उम्मेदवार सफल घोषित किया जाय--इसका निणय 
लाटरी द्वारा ( चिट्ठी: डालकर ) निर्वाचन-अ्रध्यक्ष और उम्मेदवारों के सामने 
किया जाता है। 


पश्चायत के कमेचारी--पद्मायत को अधिकार है कि वह तहसीलदार 
द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करे। नियुक्ति के 
सम्रय कर्मचारी की आयु २० से ३५ वष तक की होनी चाहिए, | पद्मायत के 
मंत्री की इन्टरसिजियट ( एफ० ए.० ) तक की योग्यता होनी आवश्यक है, 
दूसरे कर्मचारियों को हिन्दुस्तानी मिडल- या एंग्लोवर्नाक्यूलर की आठवीं: 
कन्षा पास होना चाहिए । 


पश्चायत के अधिकार ओर कृतेव्य -पश्चायत के अपने ज्त्र में 
विविध कतंव्य हैं, इन्हें पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक अधिकार दिये 
गये हैं । पद्चायतों के कार्यों के दो भाग किये जा सकते हैं--अनिवार्य और 
ऐच्छिक । पहले उनके ऐसे कार्यों का विचार करते हैं, जो उन्हें करने 
ही चाहिए । 
.... अनिवाये काये-पंचायत का नियन्त्रण ऐसे सब .स।वजनिक मार्गों 

तथा जन मार्गों पर होता है जो उसके अधिकारुज्त्षेत्र में हों। वह उनको 

अच्छी दशा में बनाये रखने ओर उनकी मरम्मत करने के लिए आवश्यक 
काम करती है, ओर वह... 

(१) नये पुल या पुलिया बनायेगी; उन्हें आवश्यकतानुसार बदल देगी 
छोड़ देगी या बन्द कर देगी; उन्हें चोड़ा या गहरा करेगी । हर 
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(२) ऐसी माड़ी या पेड़ की शाखा को काटेगी, जो सावजनिक मांग पर 
मुक आयी हो । 

(३) सावजनिक उपयोग में आने वाले किसी श्रोंत ( चश्मे ) का पानी 
केवल पीने या खाना बनाने आदि के काम के लिए सुरक्षित रखने की घोषणा 
करेगी।.... 

गाँव-पंचायत को यह अधिकार है कि वह नोटिस द्वारा किसी भूमि या 
इमारत के मालिक को निम्नलिखित बातें करने के लिए आदेश दे $-- 

(क) किसी पाखाने, पेशाबखाने, नाबदान, नाली, चहब॑ंच्चा या दूसरी 
गन्दुगी का बतन, मोरी का गन्दा पानी, कूड़ा-करकट या मैल जमा करने की 
जगह जो ऐसी भूमि या इमारत से संबन्धित हो, को बन्द करना; हृठाना, उसमें 
पारंबतन करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी सफाई करना, कीटाशुनाशक 

दवाइयों द्वारा उसे शुद्ध करना या अच्छी दशा में रखना; या किसी ऐसे 
पाखाने, पेशाबखाने या नाबदान को जो किसी सड़क या नाली पर खुलता 
हों; हटाना या उसके किसी दरवाजे आदि को बदलना या उसके लिए नाली 
बनाना, या उसे एक उपयुक्त छत और दीवार या आड़ द्वारा राहगीरों या 
पड़ोस में रहने वालों की दृष्टि से छिपाना । द 

(ख) किसी निजी कुएँ, तालाब, होज, जोहड़ (पोखर) गडढा या खुदी 
हुईं गहरी जगह को जो उस भूमि या इमारत में हो जो स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक हो, पड़ोस में रहने वालों के लिए. नागवार हो, साफ करना, 
उसकी मरमम्त करना, उसे ढक देना, मरना, गहरा करना या उसमें से पानी: 
निकालना । 

(ग) वहाँ से वनस्पति, पेड़ों के नोंचे उगने वाली छोटी माड़ियाँ, नाग-- 
फनी आदि को साफ करा देना | द 

(घ) वहाँ से धूल, गोबर, गलीज, खाद या किसी बदबूदार चीज को: 
हटाना और भूमि या इसारतं की सफाई करना | 

पंचायतों कें ऐच्छिक कार्य--कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनका करना पंचा- _ 
यतों की इच्छा ओर सुविधा पर निभर हे। उदाहरण के लिए. कोई पंचायत 

नीचे दी हुईं बातों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर सकती - है :--(क) जन 
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सांग के दोनों ओर तथा दूंसरे सार्वजानिक स्थानों में पेड़ों को लगाना और 

उन्हें अच्छी दशा में रखना । (ख) ' मवेशियों की नस्ल सुधारना, उनकी 

चिकित्सा और उनके रोगों की रोक-धार करना । (ग) गन्दे गडढों को भर- 
बाना और भूमि को समतल कराना । (घ) गाँव की रक्षा ओर चौकी पहरे 

-के लिए, पंचायत ओर पंचायती अदालतों को उनके काम-में सहायता करने 

के लिए और उनके द्वारा जारी किये हुए. सम्मनों ओर नोटिसों की तामील 

करने के लिए. गाँव-स्वयंसेवक दल का संगठन करना । (व) सरकारी ऋण 
आस करने, उसे आपस में बाँटने और उसके चुकाये जाने के सम्बन्ध में 
किसानों की सहायता करना और उन्हें परामश देना | (छ) सहकारिता 

-संम्बन्धी कारों को उन्नति और बढ़िया बीज और औजारों के गोदाम (मण्डार) 

स्थापित करना । (ज) पुस्तकालय; वाचनालय, अखाड़े ओर क्लब आदि 
का संचालन करना । (म) सार्वजनिक उपयोगिता के ऐसे अन्य कार्य करना, 
जिससे गाँव वालों की नैतिक और भौतिक उन्नति हो । (८) जिला-बोड की 
अनुमति से लोगों की भलाई के ऐसे अन्य कार्य करना जो जिला-बोड के 

... झाय के साधन विद्चायत के कोष को गाँव-कोष कहते हैं। 

उसमें निम्नलिखित रकमें जमा होती हैं 5 का 
(१) जो पद्मायत द्वारा जमीन के लगान या इमारतों पर लगाये करों 
हैसियत-टैक्स आदि से वसूल हों। 

(२) जो प्रान्तीय सरकार गाँव-सभा के सुपुद्‌ करे । 

.._ (३) जो किसी अदालत के हुक्म से जमा की जाये । बी, 
(४) जो किसी अपराध के सम्बन्ध में राजीनामा होने पर प्राप्त हों। 
(४) जो पद्मायत के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ कुंड, ग ब 

. खाद, तथा मरे हुए जानवरों को लाशें बेचने से मिलें। 
(६) जो नजूल को जमीन के लगान आदि के भाग के रूप में मिले । 
(७) जो सरकार, जिला-बोर्ड या दूसरे स्थानीय अधिकारी दें । 
(-) जो अण या दान के रूप में प्रात हों | तर 





00 
१0 
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पश्चायत के नये अधिकार और कृतव्य---जर्मींदारी-उन्मूलन से: 
ऐसी जमीन, तालाब, कुएँ, बाग, पेड़, आदि जो निजी नहीं हैं, और सव- 
साधारण के सामूहिक उपयोग के लिए हैं--इन सब का स्वामित्व ग्राम-सभा 
को प्रास होगा | इनके साथ ही सावंजनिक संपत्ति -की देख-रेख, प्रबंध और 
विकास का उत्तरदायित्व भी अब ग्राम-सभा पर है। बिखरे हुए छोटे-छोटे 
खेतों की चकबन्दी कराना और उन्हें लाभप्रद बनाना है। सहकारी खेती 
ओर ग्रामोद्योग बढ़ाने हैं। पढ़ती भूमि का उपयोग करना है। उत्तर प्रदेश' 
को राज्य-सरकार ने निश्चय किया है कि प्रत्येक जिले में या कुछ जिलों में 
एक-दो पदञ्चायतों को प्रयोगात्मक रूप में लगान वसूल करने का काम सौंपा _ 
जाय; अन्त में यह कार्य पूण! रूप में ही सौंपा जाना है, वे इसके लिए. 
सब से अधिक उपयुक्त हैं । द । 
आायतों की ७ 
पश्चायतों की आ्िक स्थिति--यह स्ष्ट है कि जमींदारी-उन्मूलन 
से पञ्मायतों की मिल्कियत बढ़ेगी, इसका अ्रथ है कि उनकी आय में बहुत 
वृद्धि होगी । परन्तु इसके साथ ही उनके कतव्य भी बहुत बढ़ गये हैं । बहुत 
सम्भव है उसकी आवश्यताओं के विचार से कुल आय कम ही रहे | जब 
ऐसा हो तो पद्चायतों को हिम्मत से क्राम लेना ओर स्वावलम्बी बनना चाहिए | 
गाँव में जो आदमी सम्पन्न या धनवान हों, उनसे दान के खझूप में यथेष्ट 
सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । जो भाई पैसा खच नहीं कर 
सकते, वे लोक-हित के कार्मों में अपने शारीरिक श्रम से सहयोग प्रदान कर 
सकते हैं। मिसाल के .तोर पर वे सड़क बताने, कुएँ खोदने और नालियों आदि 
के बनवाने में सहायता कर सकते हैं। अस्त, यह आवश्यक है कि पदञ्मायत 
के अधिकारी और कार्यकर्ता अपने सद्व्यवहार, ईमानदारी और मितव्ययिता 
से गाँव वालों के विश्वास-पात्र हों, ओर गाँव-फंड का एक-एक पैसा खूब सोच 
संस कर खच करें| कि का 
पश्चायती अदालते, उनका सड्जृडन--यहाँ पंश्चायती अदालतों का 
परिचय उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ही दिया जा रहा है। इससे अन्य राज्यों की. 
स्थिति का स्थूल अनुमान हो जायगा। इस राज्य में साधारणतया तीन से: 
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ज्लेकर पाँच गांवों तक के त्ेत्र का एक सकिल होता है । प्रत्येक सर्किल में 
एक पद्मायती अदालत स्थापित होती है। किसी क्षेत्र की प्रत्येक आाम-सभा 
उस ज्ेत्र की पंचायती अदालत के लिए निर्धारित योग्यता वाले प्रोढ़ आयु 
के पांच पदञ्म चुनती है, जो आसानी से हिन्दी पढ़-लिख सकते हों । उनका 
चुनाव तीन साल के लिए. होता है। उस क्षेत्र की सब ग्रास-सभाओं के इस _ 
प्रकार चुने हुए प्नों का पंच-मंडल ( पिनल” ) होता है । सब पंच अपने में 
से एक व्यक्ति को सरपंच चुनते हैं। सरपंच वही व्यक्ति चुना जाता है, जिसमें 
कार्यवाही लिखने की योग्यता हो। ही 
सरपंच हरेक मुकदमे के लिए पंच-मंडल में से पाँच पंचों का एक बज 
नियुक्त करता हैं; उसमें कम-से-्कस एक पंच ऐसा होता है, जो गवाही ओर 
कार्यवाही लिख सके | प्रत्येक बेंच के पंचों में एक-एक पंच गाँव-सभा के 
हेसे इलाकों का रहने वाला हौता है, जिसमें वादी और प्रतिवादी रहते हैं । 
प'चायती अदालत के अधिकार-सचायती अदालतों को दी. न) 
फौजदारी तथा माल के निर्धारित अधिकार हैँ । दावे लिखित या जबानी हो 
सकते हैं। पंचायती श्रदालत के फैसले की अपील नहीं होती । परन्तु यदि 
किसी मामले में अन्याय हो तो उसकी निगरानी हो सकती है--दीवानी के 
सासलों की निगरानी मुन्सिफ के यहाँ, माल के मामलों को निगरानी हाकिम- 
परगना-माल के यहाँ, और फोजदारी के सामलों की निगरानी हाकिम परगना 
फौजदारी के यहाँ होती है । यदि कोई गवाह सम्मन तामील होने पर हाजिर 
न हो तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और २५) तक जमानती 
वारन्ट भी जारी हो सकता है। पंचायती अदालत को दीवानी के १००) तक 
की मालियत के ऐसे मुकदमों का फैसला करने फा अधिकार होता है* जे 
चल सम्पत्ति या उसके मूल्य या उसकी हानि के सम्बन्ध में हों, या मवेशियों 
द्वारा की गई छति को पूर्ति के लिए हों । परन्तु वह सामेदारी के, वसीयत 
या गैर-वसीयत जायदाद कें; सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, नाबालिग के 
हि ओर से या उसके विद, वा कब्जा आन न निया से या उसके विरुद्ध, या कब्जा-आराजी के दावे नहीं सुन सकती । 





#सरकार इस अधिकार को ००) तक बढ़ा सकती है। 
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फोजदारी के कुछ सुकदमों के उदाहरण ये हैं--सावजनिक मार्ग पर 
लड़ाई, सम्मन तामील न करना या उल्लंघन करना, अश्लील क्रिया या गीत, 
मारपीट, हमला, किसी को बन्द करने के लिए हमला, जबरदस्ती बेगार, ४०) 
से कम मूल्य की चोरी, भूमि या मकान में अनधिकार-प्रवेश या अधिकार 
कर लेना, धमकी, स्त्री की लज्जा-अपहरण करने की चेष्टा आदि | जुर्माने में 
अदालत वादी का खर्चा दिला सकती है और क्षति-पूत्ति भी दिला सकती 
है। यदि अदालत को विश्वास हो जाय कि दावा निरथंक, भूठा या केवल 
परेशान करने को किया गया है तो वह अभियुक्त को वादी से मुआवजा 
दिला सकती है, जो ५) से अधिक न हो | यदि अदालत की राय में कोई 
मुकदमा ऐसा हो जिसे सुनने का उसे अधिकार नहीं है, अथवा जिसमें वह 
अपराधी को उचित दुण्ड नहीं दे सकती तो वह उस मुकदमे के वादी को 
उसका दावा वापिस कर देती है, ताकि वह उसे किसी मजिस्ट्र ” के सामने 
पेश करे | यदि अदालत के सरपंच का ऐसा विश्वास हो कि किसी व्यक्ति 
की ओर से शान्ति भक्ञ की जाने की आशंका है तो जांच के बाद पंचायत 
उस व्यक्ति से १००) तक की जमानत मुचलका, १४ दिन तक के लिए, ले 
सकती है | पंचायती अदालत को कैद की सजा देने का अधिकार नहीं है; 
वह केवल १००) तक जुर्माना कर सकती है । 

सरकारी नियंत्रणु-राज्य-सरकार को गाँव-समा, पंचायत और पंचा- 
यती अदालती के नियंत्रण करने का बहुत अधिकार है। वह गाँव-सभा की 
किसी अचल सम्पत्ति का निरीक्षण करा सकती है; उससे कागजांत या किसी 
(विषय की रिपोर्ट माँग सकती है| वद इन संस्थाओं की जाँच करा सकती है 
उन्हें आवश्यक आदेश कर सकती है, तथा अनुचित कार्य करने से रोक 
सकती है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि*पंचायत या पंचायती अदालत 
अपना कतंव्य ठीक तरह पालन नहीं कर रही है तो सरकार इन्हें मद्ञ कर 
सकती है । 

भारत के पराधीनता-काल में लोगों को अपने ज्षेत्र के सावजनिक कार्य 
अच्छी तरह ईमानदारी, लगन ओर परिश्रम से करने का अभ्यास नहीं 
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रहा । ऐसी दशा में उपयक्त सरकारी: नियंत्रण अभी अनुचित नहीं कहा जा 
सकता, तथापि यह लोक-राज्य की भावना के विरुद्ध है, ओर उत्तरोत्तर 
घटाया जाना चाहिए। 
(खं) जिला-बोड आदि 

बोर्डो के भेद --बोड” का अथ संडली या समिति है, चाहे वह किसी: 
भी कार्य संबंधी हो, परन्तु यहाँ इससे केवल उसी संस्था का आशय लिया 
जाता है, जो गाँव वालों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और उन्नति की; 
व्यवस्था करे तथा उनके देनिक जीवन में सहायक हो । द 

बोर्डों के निम्नलिखित तीन भेद हैं; किसी-किसी प्रान्त में तो इनमें से 
तीनों ही प्रकार के बोड . हैं; और कहीं-कहीं केवल दो या एक ही तरह 
के हैं :-- 

१--लोकल बोड | यह एक गाँव में या कुछ ग्रार्मों के समूह में 
होता है। 

२--ताल्‍लुका या सब-डिविजनल बोड | यह एक ताहलुके या सब- 
डिविजन में होता है| यह लोकल बोर्डों के काम की देखभाल करता है | 

३--जिला-बोड | यह एक जिले में होता है, और जिले भर के लोकल' 
बोर्डो का, ताल्‍लुका-बोर्डों' का निरीक्षण करता है । 
.. आसाम में केवल ताल्लुका-बोड ही हैं। मद्रास में कुछ गाँवों को मिला 
कर उनकी यूनियन-कमेटियाँ बनायी गयी हैं। ः 

बो्ों का सद्भझन; सदस्य--.-जिला-बो्ड स्थापित करने का 
अधिकार राज्य-सरकार को है | उत्तर-प्रदेश में पचास से अधिक जिला-बोड' 
हैं । प्रत्येक बोड में कुछ सदस्य, एक सभापति, एक सेक्रटरी तथा कुछ अन्य _ 
कर्मचारी रहते हैं | सदस्यों की संख्या राज्य के जिला-बोड कानून से निश्चित 
रहती है। जिले के शहरी इलाके को छोड़कर शेष भाग को कुछ निर्वाचन- 
क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, ओर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से दो-तीन सदस्य 
चुने जाते हैं। इस प्रकार एक जिला-बोड में चालीस-पंतालीस सदस्य हो 
जाते हैं। सदस्यों का चुनाव लगभग चार वपष में होता है, पर राज्य-सरकार 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ; (१) पंचायतें आदि श५७छ 


चुनाव की अवधि को बढ़ा सकती है | सदस्य अवैतनिक होते हैं; हाँ, उन्हें 
दोरे का भत्ता मिलता है । 


सदस्यों का चुनाव संयुक्त प्रणाली से होता है | निर्वाचन या. मतदान के 
लिए बालिग होना आवश्यक है, पर कोई ऐसा व्यक्ति. निर्वाचित नहों होः . 
सकता, जो भारतीय नागरिक न हो, अथवा जो पागल या दिवालिया हो ॥ 
जिला-बोड का उद्देश्य गाँवों की जनता की असुविधाएँ दूर करना तथा. 
उसकी सेवा और उन्नति करना है; इसलिए मतदाताओं को उनका चुनाक 
करते समय अपने उत्तरदायित्व को भली माँति ध्यान में रखना चाहिए. 


. समापाति--जिला-बो्ड के सदस्यों के नये चुनाव के साथ ही. एक व्यक्ति: 
बोड का समापति चुना जाता है। उसे जिला-बोड के क्षेत्र: के सब... निर्वाच्चक: 
प्रत्यज्ञ मत से चुनते हैं। उपसभापति का निर्वाचन “सदस्यों द्वारा : दी 
होता है, और वह सभापति की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है.॥ 
. सदस्यों की तरह समापति भी अवैतनिक होता है, ओर उसे दोरे के लिए 
भत्ता दिया जाता है | अस्त, वतमान दशा में प्रायः सभापति और सदस्यों 
'को नियसानुसार विशेष आय नहीं होती, तो भी इन पदों को प्राप्त करने के 
लिए, प्रायः बहुत जोर का संघष रहता है। कुछ आदमी इसलिए ही इन: 
पदों के लिए चुनाव लड़ते हैं कि वे इनसे अनुचित लाभ उठा सके,--अपने 
_ यार-दोस्त या सगे-सम्बन्धियों को सड़क आदि का ठेका दे सकें, या किसी 
प्रकाशक की पुस्तक अपने जिले के स्कूलों में जारी करा सके | यह मावना 
लोकहित-घातक है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि निर्वाचन खूब सोच- 
समर कर किया जाय । 


सेक्र टरी आदि--प्रत्येक जिला-बोड का एक सेक्रेटरी होता हे ॥ 
यद्यपि वह सभापति के अधीन होता है, वास्तव में सब काम की देख-माल 
का कास उसी पर रहता है। बोड के सब कर्मचारी उसके निरीक्षण में काम 
करते हैं | इस प्रकार उसके पद का महत्व स्पष्ट है। उसे निर्धारित वेवन: 
मिलता है | बोड में उसके अतिरिक्त एक इंजिनियर, एक स्वास्थ्य-पदाधिकारी,, 
एक सफाई-निरीक्षक आदि विविध कर्मचारी रहते हैं। इनके अलावा बहुक्त 
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पे लक और चपरासी आदि भी काम करते हैं। इन्हें भी निर्धारित वेतन 
दिया जाता है। की कु 
कार्य पद्धति ; कमेटियाँ--जिला-बोड अपना काय कई कमेटियों या. 
समितियों द्वारा करता है। नया चुनाव होने के बाद जब बोड की पहली 
सीटिंग होती है तो सदस्य विविध कार्यों के लिए अलग-अलग कमेटियाँ बना 
देते हैं, यथा शिक्षा-कमेटी, स्वास्थ्य-कमेटी, सफाई-कमेटी, पानीं-कमेटी, 
निर्माण-कमेटी श्रादि। प्रत्येक कमेटी में तीन-चार या अधिक सदस्य होते 
हैं, और एक सभापति होता है। कमेटियों में शिक्षा-कमेटी बड़ी मानी जाती 
है; इसका सभापति जिला-बोड के शिक्षा-विभाग का चेयरमेन कहलाता है। 
इसका सम्बन्ध सैकड़ों अध्यापकों और हजारों विद्यार्थियों से होता है । इन 
कमेटियों की मीटिंग समय-समय पर होती रहती है, और इनमें आवश्यक 
विषयों पर विचार होता है। बोर्ड के सदस्यों की मीटिंग महीने में एक बार 
होती है, आवश्यकता होने पर अधिक बार भी हो सकती है। 


जिला-बोड के कार्ये-बोर्ड अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात 

और सफाई आदि के कार्य करता है, इसके अतिरिक्त उसे कृषि और पशुओं 
की उन्नति भी करनी होती है। इस प्रकार उसके मुख्य काय ये हैं :--१-- 
सड़कें बनवाना और उनकी मरमम्त करवाना, पेड़ लगवाना तथा उनकी रक्षा 
करना । २--प्रारम्मिक शिक्षा का प्रचार करना ( देहातों में प्राइमरी या 
मिडिल स्कूल आदि खोलना | ) ३--चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्रबन्ध 
करना, चेवक या प्लेग आदि का टीका लगवाना, परुओं के इलाज के लिए 
पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था करना | ४--बाजार, मैला, चुमावश या कृषि- 
प्रदर्शनी आदि का प्रबन्ध करना | ५--सीने के पानी के भ्बन्ध के लिए 
तालाब या कुएँ खुदवाना या उनकी मरम्मत करवाना | ६--#ंजी हौज 
अर्थात्‌ ऐसे स्थान की व्यवस्था करना, जहाँ खेती आदि को नुकसान पहुँचाने 
वाले जानवर रोक कर रखे जाते हैं। [ जिस आदमी का, पश्चु नुफ़सान 
करते हैं, वह उन्हें इस स्थान में भेज देता है। जब उनका मालिक उन्हें लेजाने 
के लिए आता है, तो उसे निर्धारित जुर्माना देना पढ़ता है।] ७--बाठ, _ 
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नाव, पुल आदि: का अबन्ध करना। ८--सावजनिक सुभीते के अन्य 
आवश्यक काय करना | 
बोडों की आय -जोड्ों की आय अधिकतर उस महसूल से होती है 
जो भूमि पर लगाया जाता है, और जो सरकारी वार्षिक राजस्व या साल- 
गुजारी के साथ ही प्रायः एक आना या अधिक फी रुपये के हिसाब से वसूल 
करके इन बोर्डों को दे दिया जाता है। इंसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए 
सरकार उन्हें कुछ रकम कुछ शर्ता से प्रदान कर देती है। मकान बनाने 
आदि की सुधार-योजनाओं के लिए वे खुले बाजार में ऋण मी ले सकते 
हैं। आय के अन्य साधन तालाब, घाट, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा 
ओर रुकूलों की फीस, काँजी हौज की आमदनी, मेले नुमायशों पर कर, तथा 
सावजनिक उद्यानों का भूमिकर हैं। प्रायः लोकल-बोर्डों या ताल्लुका-बो्ों 
की कोई स्वतन्त्र आय नहीं होती; उन्हें समय-समय पर जिला-बोर्डों से ही 
कुछ रुपया मिल जाता है। वे उस रुपये को जिला-बोर्डों की इच्छा या 
सम्मृति के विरुद्ध खच नहां कर सकते । 
सरकारी निय त्रणु--जिला-बो्डों के काम की देखभाल कलेक्टर 
( या डिप्टी-कमिश्नर ) अथवा कमिश्नर करते हैं। कलेक्टर को इस सम्बन्ध 
में बहुत अधिकार हैं; जब वह यह समभे कि जिला-बोर्डों का कोई काम, या 
प्रस्ताव आदि एसा है, जिससे सावजनिक हित की हानि होगी तो वह उस 
काम को बन्द कर सकता है, तथा उस प्रस्ताव को अमल में लाये जाने से 
रोक सकता है। यदि प्रान्तीय सरकार यह सममे कि कोई बोर्ड अपना काम 
ठीक तरह नहीं करता और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो वह 
उसे तोड़ सकती है | इस दशा में उसका नया चुनाव होगा | 
बोडों ओर पश्चायतों का सम्बन्ध--ज्ोकल बोर्ड, ताललका-बोर्ड 
ओर जिला-बोर्डों आदि के कतंव्य अपने-अपने क्षेत्र में उसी प्रकार के हैं, 
जैसे पंचायतों के हैं। वास्तव में दो प्रकार की संस्थाओं के कार्यों में स्पष्ट 
भेद्‌ होना चाहिए, इस दृष्टि से हमारा सुझाव है कि स्थानीय प्रबन्ध की सारी 
जिम्मेवारी गाँव-पंचायतों पर रहे, जिला-बोड अपने क्षेत्र की पंर 
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के लिए नीति निर्धारित करे और ऐसी योजनाओं में सहायक और पथ-प्रद्शक 
हो जिनका सम्बन्ध कई पश्चायतों के क्षेत्र से, अथवा जिले भर से हो | ऐसा 
होने की दशा में जिला-बोड का नास जिला-पंचायत हो सकता है । यह 
जिला-पंचायत जिला-मजिस्ट्रेट के लिए ग्राम-सम्बन्धी विषयों में एक अच्छी. 
प्रभावशालो सलाहकार कमेटी का काम दे सकती है। द 
काम ( गृ ) जनपद-स भाएं क्‍ 
जनपद-सभा का क्षेत्र ओर सदस्य--मष्यप्रदेश में जिला-बोड्ड 
को पहले जिला-कौंसिल कहा जाता था। सन्‌ १६४८ से जिला-कोँसिलों,, 
तंथा लोकल ओर तालुका-बोर्डों को समाप्त करके जनपंद्‌ योजना काम में 
लायी जा रही है। प्रत्येक तहसील या तालुका में जनपद सभा स्थापित की 
गयी है। इस इकाई का क्षेत्रफल सोटे तोर पर डेढ़ सो, दो सो वग मील के 
लगमग है | राज्य की म्युनिसपेलयियाँ पूववत अपनी स्वतंत्र अवस्था में हैं| 
प्रत्येक जनपद सभा में उस न्ेत्र की जनसंख्या के अनुसार २० से ४० तक _ 
सदस्य होंगे | इसका चुनाव नागरिक तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से बालिंग 
सताधिकार के अनुतार हुआ करेगा | द द 
स्थायां सामेतियॉा--प्रत्येक जनपद सभा में विविध कार्या के लिए. 
स्थायी समितियाँ होंगी, तथा स्वतः उनके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष होगा | 


यद्यपि स्थायी प्रबन्ध सम्बन्धी नीति:सम्पूण जनपद्‌ सभा द्वारा ही निर्धारित 
मी जायगी तथापि उसका कार्यान्वित करना इन्हीं स्थायी समितियों के हाथ मेँ 
रहेगा तथा इसमें इन्हें सरकारी कर्मचारियों की सहायता मी प्राप्त होती रहेगी। 
आशिक व्यवस्था--म्यनिसपेलटियाँ जनपद्-सभा को नियमित रूप 


से निश्चित धननराशि देंगी। व्यक्तिगत बाजारों को सावजनिक बाजार 


.. घोषित करने के उपरान्त मिलने वाले कर, तथा मालिक-सकबूजा जमीन के 





मालिक या्ठेकेदार से उनके लगान पर प्रति रुपया १८ पाई का 'सेस! जनपद्‌ 
सभाओं की आय के प्रधान खोत हैं । वह कृषि-इतर आय पर शिक्षा-कर तथा 
प्रति रुपये पीछे बारह पाई का ऐच्छिक कर भी लगा सकती है। सरकार की 
अनुमति से अन्य प्रकार के कर भी लगाये जा सकते हैं । 
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जनपद-सभा के अधिकार -नागपुर और जबलपुर म्युनिसपल 
कारपोरेशन--केवल ये दो .संस्थाएँ जनपद-समाओं से पूण स्वतंत्र रहेंगी, 
रोष सब क्षेत्र में जनपद सभाओं को म्युनिसपेलटियों से अधिक महत्वपूर्ण 
उत्तरदायित्व सौंपा गया है| यदि कोई नगरपालिका अपने क्षेत्र में जल-पूर्ति, 
रोग-प्रतिबन्ध, औषधि-प्रचार, सड़कों के निर्माणं आदि विशिष्ट कार्य को ठीक 
ढंग से न चला रही-हो तो जनपदु-सभा को. अधिकार है कि वह तत्सम्बन्धी 
शिकायतों को सरकार के पास भेजे और सरकारी जाँच के बाद आवश्यक 
कारवाई के लिए स्थानीय अधिकारियों को उचित आदेश दे । आवश्यक होने 
पर सरकार सम्बन्धित काये को कुछ निर्धारित समय के लिए इस सभा के 
अधिकार में दे सकती है; सभा इस कार्य के लिए ख्च॑की गयी रकम नगर- 
पालिका से वसूल कर सकती है । राज्य-सरकार नगरपालिका के सम्बन्ध में 
अपने अन्य अधिकार भी जनपद सभाओं को सौंप सकती है । 
_ जनपद-सभा को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र की आम-पंचायतों 
के कार्य का परीक्षण, निरीक्षण तथा नियंत्रण करे। उसका यह प्रमुख 
कतंब्य होगा कि वह ग्राम-पंचायतों के द्वारा उन कार्यों को उचित रूप से 
सम्पन्न कराए | द हि 

गाँव वालों का उत्तरदायित्व --भारत के स्वाघीन होने पर गाँव वालों 
को स्थानीय संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र की मौतिक तथा नैतिक उन्नति करने का 
अपूव अवसर मिला है। उन्हें चादिए कि अपने उत्तरदायित्व को समझें और 
अपने नये अधिकारों का सोच-समझक कर सावधानी से उपयोग करें | बहुत से 
स्थानों में जातिगत, साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार की दल्बन्दी का रोग बुरी 
तरह डुसा हुआ है, आदमी त॒च्छ स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं। इन बातों 
का परित्याग होना चाहिए | हम सर्वोदय की मावना रखें । तभी अक्त संस्थाओं 
का उद्देश्य पूरा होगा; गाँव भले आदमियों के रहने योग्य बनेंगे और 
आम-जीवन की महिसा बढ़ेगी । द शो द 





बाइसवाँ अध्याय 
स्थानीय शासन-संस्थाएँ 
(२) म्युनिसपेलाटियाँ आदि 


. स्थानीय संस्थाओं का काम हे कि नागरिक जीवन के प्राथमिक 
दायित्व और कतंव्य का आप स्वयं पालन करें और उन सब लोगों को 
बताएँ जो नित्य आपके निकट सम्पक में आते हैं। जहाँ तक सम्भव 
हो, स्वावलम्बन, ओर जहाँ आवश्यक हो सहयोगाल्मक उद्योग, दोनों 

नागरिक जीवन की कुंजी हैं । 

--सरदार पटेल 
...._ (क) स्युनिसपेलटियाँ का 
शहरों का विचार अध्याय में हम ऐसी संस्थाओं का विचार 


करेंगे, जिनका कार्य-क्षेत्र शहर या नगर है। इस समय भारत की 
१३ प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, पर यह बहुत बढ़ती जा रही है । 
शहरों में मकानों की बहुत तंगी है, खुली ओर ताजी हवा तथा रोशनी कम 
मिलती है। गंदा पानी बहने के लिए नालियाँ अच्छी और काफी नहीं । 
पीने के पानी की व्यवस्था असन्तोषजनक है । लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा 
रहा है। अधिकतर सड़के कम चौड़ी हैं। आदमियों में नागरिकता के ज्ञान 
आर व्यवहार की ऐसी कमी है कि नालियों ओर सड़कों को हर समय साफ, 
बनाये रखना एक बड़ी समस्या हो गयी है। कहाँ तक गिनायें; शहरों का 
बाहरी रूप चाहे जितना आकषक हो, यहाँ के जीवन में अनेक असुविधाए 
. हैं, जिन्हें दूर करने का दायित्व म्युनिसपेलयियों आदि संस्थाओं पर है । 


म्युनिसपेलटियों का संगठन-7तगरों में प्रत्येक म्थुनिसपेलटी की 
सीमा निश्चित की गयी है। म्युनिसपेलदियों का नया संगठन प्रायः चार 
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साल में होता है, अर्थात्‌ उनके सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों (मेम्बरों) 
का चार साल के बाद नया निर्वाचन या चुनाव होता है | उसमें पुराने सदस्य 
. तथा समापति भी चुने जा सकते हैं | 


म्युनिसपेलटियों के लिए निर्वाचक या सतदाता (वोटर) होने के वास्ते, 
किसी आदसी की प्रायः वैसी ही बातें अयोग्यता सानी जाती हैं, जेसी जिला- 
बोर्डों के निर्वाचक होने के वास्ते अयोग्यता बतलायी गयी हैं । प्रत्येक राज्य 
में निर्वाचकों की योग्यता सम्बन्धी साधारण नियम समान हैं, ब्योरेवार बार्तों 
में थोड़ी-बहुत मिन्नता है। साधारणतया ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) 
निर्वाचक हो सकता है, जो म्युनिसपेलयी की सीसा में कम-से-कम छुः सास 
से रहता हो, और इक्क्रीस या अधिक वष का हो। चुनाव संयुक्त प्रणाली 


से होता है । 
सदरय--सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक नगर कुछ मोहल्लों या 


. ार्डों' में बैंटा होता है। किस 'वाड? से कितने सदस्य चुने जायेंगे, यह 
निश्चित रहता है। प्रत्येक निर्वाचक, म्युनिसपेलटी का सदस्य बनने के लिए. 
उम्मेदवार हो सकता है । जिसके पक्ष में अधिक मत या वो“? आते हैं, वह 
सदस्य चुना जाता है| सदस्य 'म्युनिसपल कमिश्नर! कहलाते हैं। म्युनिस- 
पल कमिश्नर होकर आदमी अपने नगर के सुधार वथा उन्नति का बहुत काम 
कर सकते हैं, उन्हें जनता की सेवा का बहुत अवसर मिलता है। जो सज्जन 
शिक्षित हॉं ओर इस कार्य के लिए यथेष्ट समय देकर जनता की सेवा करना 
चाहें, उन्हें ही यह पद प्राप्त करना चाहिए । केवल प्रतिष्ठा के लिए 'म्युनिस- 
पल कमिश्नर बनना, और पीछे अपना कतंव्य और उत्तरदायित्व ठीक 
तरह न निभाना अनुचित हे | | 


सभापति, उपसभापति -समापति म्युनिसपल बोर्ड के निर्वाचकों के 
प्रत्यक्ष मत से चुना जाता है। उपसभापति सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। 
इस पद के लिए प्रायः दो व्यक्ति चुने जाते हैं---एक सीनियर वाइस-चेयरमेन 
कहलाता है; दूसरा, जिसका पद्‌ इससे छोटा होता है, जूनियर वाइस-चेयरमेन 
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कहा जाता है। सभापति और उपसभापति अवैतनिक होते हैं, अर्थात्‌ इन्हें 
कुछ वेतन नहीं सिलता; हाँ, दौरे का भत्ता दिया जाता है। 
कर्मचारी सभापति और उपसभाषति के अतिरिक्त प्रत्येक म्युनिसप्रेलगी 
में कुछ वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं । इनमें सेक्रेटरी का पद बहुत महत्व 
का होता है। वह म्युनिसपल आफिस का प्रधान कर्मचारी होता है। उसकी 
नियुक्ति तो म्युनिसपल कमेटी द्वारा ही होती है, परन्तु उसमें प्रायः शत यह 
रहती है कि उस आदमी को सरकार पसंद कर ले । 
. सफाई के काम की देखभाल के लिए हेल्थ-आफिसर तथा सेनिटरी 
इन्स्पेक्टर, और मेहतरों के काम की निगरानी के लिए जमादार रहते हैं। 
नल या पानी के इन्तजाम के लिए तथा सड़क, पुल ग्रदि की मरम्मत के 
लिए इन्जिनियर और ओवरसियर होते हैं| इनके अलावा कुछ और भी 
कर्मचारी रहते हैं । द 
द ग्युनिसपेलटियों के काये “साधारण तौर से म्युनिसपेलदियों के 
मुख्य कार्य ये हैं ।॥7 मा 
(१) सर्वसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना। सड़क बनवाना, 
: उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव. कराना ओर पेड़ लगवाना, डाक- 
बँगला या सराय आदि साबंजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग जाय 
तो उसे बुकवाना, अकाल में या जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय 
जनता की सहायता करना, व्यापार और उद्योग-पन्धों की उन्नति, मकान 
बनवाना या नगर-निर्माण योजना अमल में लाना, सिनेसाघर बनवाना, 
मजदूरों का कुशल-ल्षेस | आह 3 का. 
(२) स्वास्थ्य-रक्ञा | अस्पताल या औषधालय खोलना, चेचक ओर 
. बल्ैग के टीके लगाने तथा मैले पानी बहने का ग्रबन्ध करना, ओर छूत की 
बीमारियाँ रोकने के लिए उचित उपाय काम में लाना, पीने के लिए स्वच्छ 
जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई हानिकारक 
ज्स्तु तो नहीं मिलायी गयी है--इसका निरीक्षण करना, जनता को शारीरिक 
उन्नति के उपाय; व्यायाम आदि कीं व्यवस्था । ५9 क 3 मद 
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(३) शिक्षा | विशेषतंया प्रारम्मिक शिक्षा' के प्रचार के लिए पाठ- 
शालाओं की समुचित व्यवस्था करना, मेले और नुमायश करना। 

(४) रोशनी ( जिसमें बिजली की रोशनी भी सम्मिलित है ) कराना; . 
_ ड्रासवे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना | द 

काय पद्टाते -ग्यनिसपेलणी अपने कार्य की सुविधा के लिए सारा 
अबन्ध विविध कमेटियों द्वारा करती है। प्रत्येक कमेटी में प्रायः ५ से १० 
तक सदस्य होते हैं | हर एक कमेटी का एक सभापति होता है | कमेटियों की 
नियुक्ति बोड स्त्रयं करता है | कमेटी में ऐसे आदमी भी मिला लिये जाते हैं 
जो म्युनिसपेलटी के सदस्य न हो, पर उस विषय में अनुभवी हों, जिसकी कि 
वह कमेटी है | ऐसे सदस्य को 'को-आप्टेड! या मिलाये हुए सदस्य कहते 
: हैं | मुख्य कमेटियाँ निम्नलिखित होती हैं--(१) वित्त (फाइनेन्स) कमेटी 
. (२) शिक्षा कमेटी, (३) स्वास्थ्य कंमेटी, (४) निर्माण-क्राय (पब्लिक वक स) 
कमेटी, (५) चुज्ली (आक्ट्राय!) कमेटी | 

राज्य-सरकार म्युनिसपेलटी के काम की देखभाल और नियन्त्रण करती 
है| कमिश्नर बजट की जाँच करता है ओर अनुचित समझे जाने वाले खच 
गो रोक सकता है| 

आमदनी के साधन --इन संस्थाओं की ग्रामदनी के सुख्य-सुख्य 

साधन ये हैं :---१) चुज्ञी । अधिकतर उत्तर-भारत, बम्बई और मध्यप्रदेश 
में; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आनेबाले माल तथा जानवरों पर. 
लगती है। उत्तरप्रदेश में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ जिलों में 
म्युनिसपेलटियों का नाम ही चुज्ञी पड़ गया है। (२) सकान ओर जमीन पर 
कर ( विशेषतया ग्रासाम, विद्ार, उड़ीसा, बम्बई, मध्यग्रदेश ओर पश्चिसी 
बंगाल में )। (३) व्यापार ओर पेशों पर कर ( विशेषतया सद्गास, उत्तर- 
प्रदेश, बम्बई, सध्यप्रदेश, और पश्चिसी बंगाल में )। (४) सड़कों ओर 
नदियों के पुलों पर कर (विशेषतया मद्रास, बम्बई, और आसाम में) । (४) 
सवारियॉ--गाड़ी, बग्घी, साइकिल, मोटर और नाव का शुल्क | (६) पानी, 
रोशनी, हाट-बाजार, कसाईखाने, पाखाने आदि का शुल्क (७) हेसियत, 
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जायदाद और जानवरों पर कर । (८) यात्रियों पर कर | यह कर 
निर्धारित दूरी से अधिक के फासले से आने वालों पर लगता है और प्रायः 
रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता है। (६) म्युनिसिपल 
_ स्कूलों की फीस | (१०) कांजी हौस की फीस । 


'. इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल बोर्डों को राज्य की सरकार से भी आथिक 
सहायता मिलती है ओर वे स्वयं भी व्यापार करके अपनी ञ्राय बढ़ा सकते 
है। प्रत्येक बोड के पास कुछ निजी सम्पत्ति भी होती है, जिसे बेच कर या 
किराये पर देकर वह आय प्राप्त कर सकता है। राज्य-सरकार की अनुमति 
से वह नये कर भी लगा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उससे, अपनी 
स्थिति के अनुसार, ऋण भी ले सकता है। ः द 


खच ओर उसका ढड्ग----म्युनिसपेलटियों का विशेष व्यय सावजनिक 
सुविधा, सावजनिक सुरक्षा, सावजनिक शिक्षा, सामान्य प्रशासन में ओर 
आय एकत्रित करने में तथा ऋण . चुकाने आदि में होता है। म्युनिपेलटियों 
द्वारा प्रति वष् लाखों रूपया खच किया जाता है। परन्तु बहुत सी म्युनिस- 
पेलणियों में संतोषप्रद कार्य नहीं होता। इसका सुख्य कारण म्युनिसपल 
कर्मचारियों तथा बोड के सदस्यों की असावधानी, तथा अनुत्तरदायी ढंग से 
कार्य करना है | उन्हें अपनी स्वाथपरता को छोड़कर ईमानदारी से काम 
करना चाहिए | 


सरकारी नियन्त्रशु---प्रायः म्युनिसपेलटियों को धन की बड़ी जरूरत 
रहती है | जिन कामों के लिए वे सरकार से सहायता लेती हैं, उनके सम्बन्ध 
में उन्हें सरकारी शर्तों का पालन करना पड़ता. है । कुछ म्युसिपेलयियों को. 
अपना वार्षिक बजट सरकार से स्वीकार कराना होता है, तथा कुछ के लिए 
यह आवश्यक है कि यदि वे कोई नया कर लगायें तो पहिले उसकी स्वीकृति 
ले लें । म्युनिसपेलयियों के कामों की देखरेख सरकार करती है, यदि किसी 
. का काम ठीक न हो तो सरकार उसे तोड़ भी सकती है । 
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(ख) म्युनिसपल कारपोरेशन 


कलकत्ता, बम्बई और सद्रास शहरों में बहुत समय से म्युनिसपल कार- 
पोरेशन स्थापित हैं। साधारण बोलचाल में इन्हें कारपोरेशन ही कहा जाता 
है। इनके कार्य तथा कार्यपद्धति आदि म्युनिसपेलटियों के ही सामान हैं; 
केवल इनका दर्जा ऊँचा है। बड़े शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के. 
विचार से इनका संगठन प्रभावशाली बनाया जाता है। इनके सदस्यों का 
चुनाव तीन साल के लिए होता है। कारपोरेशन के चेयरमेन को 'मेयर! और 
वाइस-चेयरमेन को डिप्टी मेयर” कहते हैं| ये दोनों पदाधिकारी इसके सदस्यों 
में से ही चुने जाते हैं | इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता है। इन्हें वेतन नहीं 
दिया जाता । कारपोरेशन अपने सारे कार्मों की देखरेख के लिए एक वैतनिक 
पदाधिकारी नियुक्त करती है, जिसे 'एक्जीक्यूटिव अफसर” कहते हैं। इसके 
अतिरिक्त एक इंजीनियर, स्वास्थ्य-अफसर, एक सहायक एग्जीक्यूटिव अ्रफसर 
होते हैं| सब को कारपोरेशन स्वयं नियुक्त करती है, परन्तु राज्य-सरकार से 
इनकी मंजूरी लेनी होती है । कारपेरेशन अपने सदस्यों की विविध कमेटियों: 
का संगठन करके उन्हें भिन्न-भिन्न कार्य बाँट देती है । 


.._अध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य में नागपुर, जबलपुर आदि मुख्य नगरों 
में म्युमिसपेलटियों की जगह कारपोरेशन स्थापित कर दिया है। उत्तरप्रदेश में 
कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ में कारपोरेशन संगठित' 
करने की योजना बनी है'। म्युनिसपेलटी और कारपोरेशन का अन्तर समझ 
लेना चाहिए। कारपोरेशन का अध्यक्ष (मेयर) तथा सदस्य उसके रोजमर्रा 
के प्रबन्ध-कार्य तथा आय-व्यय में हस्तक्षेप नहीं करते | वे संस्था की नीति 
निर्धारित करते हैं | जिस प्रकार म्युनिसपल बोड की समय-समय पर होनेवाली 
सभाओं में छोटी-से-छोटी नियुक्ति से लेकर बड़े से बड़े आथिक प्रश्नों पर 
विचार होता है, वैसा कारपोरेशन में नहीं होता । उसमें यह कार्य उसका 
चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर करता है, जो प्रायः सरकारी कमचारी होता है... 
ओर जिसकी नियुक्ति, स्थानान्तरण (तबादला) आदि राज्य-सरकार हीः 
करती है | वह कारपोरेशन को इस्प्रुवमेंट ट्रस्ट आदि का काम भी दे सकती 


- एद्ट्च् 2 . भारतीय शासन 


पर सरकार को मनोरंजन-कर आदि कुछ कर 





है | कारपोरेशन स्थापित होने 
उसे दे देने होते हैं । 


(ग) ठाउन-एरिया ओर नोटिफाइड एरिया 

.+ जिन कसरबों की जनसंख्या दस हजार से लेकर बीस हजार तक होती है, 
उनकी स्थानीय शासन-संस्थाएँ “ठाउन-एरिया? कही जाती हैं, ओर जिनकी 
जनसंख्या पाँच हजार और दस हजार के बीच में होती है, उनकी स्थानीय 
शासन-संस्थाएँ 'नोटिफॉइड एरिया! कहलाती हैं। ये अधिकतर पंजाब और 
उत्तरप्रदेश में हैं। इन्हें म्युनिसपेलटियों के थोंड़ि-थोड़े अधिकार होते हैं। 
अपने-अपने ज्ञेत्र में स्वच्छता, पीने के पानी का प्रबन्ध, सड़कों का प्रबन्ध, 
हानिकारक व्यापार एवं व्यवसाय पर नियंत्रण रखने आदि का कार्य करती 
हैं। म्युनिसपेलटियों की अपेक्षा इनकी आय कम होती है, ओर इनके 
अधिकतर सदस्य सनोनीत होते हैं | 

.. टाउन-एरियों के लिए एक ठाउन-कमेटी होती है | इसमें एक चेयरमेन, 
पाँच से सात तक चुने हुए सदस्य, और दो मनोनीत सदस्य होते हैं। इन 


सदस्यों की अवधि चार साल की होती है । इनका निर्वाचन तथा काम 


स्युनिसपेलणी के समान ही होता है । 
नोटिफाइड एरिया के लिए तीन या चार सदस्यों की एक समिति होती 
है | इसके सदस्य या तो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, वोटरों 
द्वारा निर्वाचित होते हैं, या कमिश्नर द्वारा मनोनीत, या कुछ निर्वाचित और 
कुछ मनोनीत होते हैं | इंसका चेयरमेन या तो सरकार द्वारा मनोनीत होता 
है या जनता द्वारा निर्वाचित। इसमें अन्य विविध कमचारी होते हैं, जो 

अपने-अपने क्षेत्र का काय करते हैं। 
इन समितियों के अधिकार और कतव्य सीमित होते हैं। ये केवल छोटे- 
छोटे कर--जैसे घर, भूमि, तथा जायदाद पर कर--ज्ञगा सकती हैं । प्रत्येक 
एरिया का एक फंड या कोष होता है| इसे नीचे लिखे खोतों से आय होती 
है न्यायालय द्वारा दिलवायी हुई रकम, करों की आय, जुर्मानों की आय, 
“एरिया के कमचारियों द्वारा एकत्रित गोबर आदि की. बिक्री की आय, 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ, (२) म्युनिसपेलटियाँ आदि. २६६. 


नजूल का भूमि का किराया, उसकी बिक्री की आय, जिला-बोड और सरकार 
की दी हुई सहायता | इस कोष का रुपया सड़कों का निर्माण कराने, उनकी. 
मरम्मत कराने, कुएँ तथा तालाब खुदवाने ओर उनको सुरक्षित रखने 
पीने का पानी का प्रबन्ध करने, सफाई तथा रोशनी आदि का प्रबन्ध करने 
में ओर अपने क्षेत्र की उन्नति में खब किया जाता है |सरकारी कर्मचारी एस० 
डी० ओ० ( सब-डिवीजन-अफसर ) या तहसीलदार इनके कार्यों की देख-- 
रेख करते हैं | 


(घ) केन्टूनमेंटबोड....* 
बड़े नगरों के वे माग, जिनमें सेना रहती है, म्युनिसपेलटी के अधिकार-- 
क्षेत्र से बाहर होते हैं। ऐसे क्षेत्र की स्थानीय शासन-संस्थाएँ "केन्द्रनमेंट 
( छावनी ) बोड” कहलाती है| इसका सभापति कोई सरकारी कर्मचारी होता 
है | इस बोड के अधिकार और कतंव्य म्युनिसपेलटी की तरह के होते हैं |. 
इसके प्रबन्ध पर अन्तिम नियंत्रण सेना-विभाग का रहता है। ?* द 


(च) इम्प्रवेमेंट ट्रस्ट 


. बड़े-बड़े शद्टरों की उन्नति या सुधार के लिए कभी-कभी विशेष कार्य करने 
होते हैं, जैसे सड़कों को चौड़ी करना, घनी “बस्तियों को हवादार बनाना, 
गरीबों और मजदूरों के लिए मकानों की सुव्यवस्था करना आदि | इन कार्मो 
की म्युनिसपेलटियाँ नहीं कर सकतीं; उन्हें तो अपना रोजमरां को कास ही: 
बहुत है | अतः इनके वास्ते इम्पूत्रमेंट ट्रस्ट” बनाये जाते हैं। ये कलकत्ता, 
बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर आदि में हैं| इनके सदस्य प्रान्तीय 
सरकार, म्युनिसपेलटियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामजद किये जाते”. 
हैं। इनको नियुक्ति तीन वष के लिए की जाती है। ट्रस्ट की बैठक साधारण- 
तया प्रति मास होती है। सदस्य अपने में से क्रिसी को चेयरमेन चुन लेते 
हैं| ट्रस्ट एक वैतनिक सेक्रेटरी तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करता है । 
यह अपने अधिकारगत भूमि आदि का किया या कीमत तथा आवश्यकता- 
नुसार ऋण या सहायता लेता है। पे हे! +प 


२७० हा भारतीय शासन 


इम्प्रवमेंट ट्रस्ट की स्थापना इसलिए की जाती है कि वह शहर को या 
उसके खास-खास हिस्सों को नये ढंग से, एक निर्धारित योजना के अनुसार, 
बसाने का प्रबन्ध करे, जिससे घरों की बनावट में हवा ओर रोशनी का काफी 
ध्यान रखा जाय | शहर को नये ढंग से बसाने या उसमें कुछ परिवतन करने 
में उन लोगों को बहुत हानि भी सहनी पड़ती है, जिनके मकान गिराये जाते 
हैं और मुआवजे में मामूली रकम मिलती है | इसलिए अनेक. स्थानों में इम्प्र- 
'वमेंट ट्रस्ट का बहुत विरोध होता है | समथ लोगों को लोकहित की भावना 
से एक सीम[ तक अपनी निजी हानि सहने के लिए तैयार रहना चाहिए | 


(छ) पोर्ट ट्रस्ट 

उन बड़े-बड़े नगरों में जो समुद्र के किनारे पर हैं--जैसे कलकत्ता, बम्बई 
तथा मद्रास में--कारपोरेशन, तथा इंप्रवरमेंट ट्रस्ट के अतिरिक्त पोटट्रस्ट भी 
स्थापित किये गये हैं | इन संस्थाओं का मुख्य कायें, समुद्र के किनारे घाट 
बनवाना, माल्नगोदाम बनवाना, माल की लदाई और उतराई की समुचित 
व्यवस्था रखना, माल को गोदार्मों में सुरक्षित रखना और उसकी देखभाल 
रखना, यात्रियों की सुविधा का प्रबन्ध करना ओर बन्द्रगाहों की अ्रन्य 
आवश्यकताओं को पूरा करना है| इन ट्रस्टों के सदस्य कुछ तो सरकार 
द्वारा मनोनीत होते हैं, कुछ चेम्बर-अफ-कामस जैसी व्यापारिक संस्थाओं से 
और कुछ कापोरेशन द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त 
सब पोटट्रस्टों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मनोनीत सदस्यों से अधिक 
रहती है | समुद्रतट, नगर के निकय्वर्तों समुद्र-माग या नदी पर इनका अधि- 
कार होता है | इनकी पुलिस अलग रढती है | इनके समासद्‌ कमिश्नर हर या 
ट्रस्टी कहलाते हैं। उनके प्रबन्ध में सरकारी नियंत्रण अधिक रहता है। पोट 
ट्रस्ट की आय के साधन ये हैं :---माल की लदाई ओर उतराई, गोदार्ों के 
किराये तथा जद्ाजों के कर । इन्हें अावश्यक कामों के लिए कज लेने का भी 

अधिकार है। द 


स्थानीय शासन-संस्थाओं की आ्िक स्थिति-पंचायतों के 
विषय में पहले लिखा जा चुका है । अधिकतर जिल्ञा-बोर्डों ओर म्युनिसिपल 


स्थानीय शासन-संस्थाएँ, (२) म्युनिसपेलटियाँ आदि २७१ 


बोडों को भी धन की कमी की शिकायत रहती है। आवश्यकता है कि वे 
अपने आय के साधनों का पूरा उपयोग कर, जितने कर या महसूल लगाने 
का उन्हें अधिकार है, उन्हें पूरी तरह वसूल करें। इसके साथ ही खच्च में 
जहाँ तक भी सम्भव हो, किफायत करें और अपने सामने अपनी आय से ही 
कास चलाने का सिद्धान्त रखें | केवल बड़ी-बढड़ी या दीधकालीन योजनाओं के 
पलिए ही उन्हें सरकार से सहायता मांगनी चाहिए | ऐसा होने पर ही वास्तविक 
स्वराज्य का अनुमव होगा | 

विशेष वक्तव्य --जिस प्रकार राज्यों में विधान-मण्डल, मंत्रिपरिषद 
ओर न्यायपालिका हैं, और उनके ढंग पर अब गाँवों में गाँव-सभा, पंचायत 
ओर पंचायती अदालतों की स्थापना की गयी है, उसी प्रकार नागरिक क्षेत्रों 
के लिए भी इन तीनों प्रकार की संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिएँ, जिससे 
इनके निवासियों के सामने स्थानीय स्वराज्य का पूरा चित्र रहे और वे लोक- 
तनन्‍्त्री भावना ओर विकेन्द्रीकरण पद्धति का अनुभव और विकास करें | 
ज्युनिसपेलटियों और कारपोरेशनों के सदस्यों को 'नगर-पिता! ((सिद्यी-फादुस”) 
'कहा जाता है | यह याद रखते हुए सभी स्थानीय शासन-संस्थाओं के सदस्यों 
को चाहिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के निवासियों के हित और उन्नति में उसी 
अकार लीन रहें, जेसे एक सुयोग्य पिता अपनी प्यारी संतान के कल्याण- 
साधन में लगा रहता है । द 


... तेइसवाँ अध्याय _ 
सरकारी नौकरियाँ, (१) असेनिक 


सरकारी कर्मचारी मंत्रिमंडल के न केवल हृदय ओर मस्तिष्क हैं, | 
वरन उनके हाथ, पाँव, कान और आँखें भी हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल | 
जनता की सेवा उनके द्वारा ही कर सकता है। _ पक 5 
न लक --भीमसेन सच्चर 


सरकारी नौकरियाँ दो प्रकार की होती हैं--असैनिक ( सिविलया 
मुल्की), ओर सैनिक या फौजी । यहाँ असैनिक सेवकों का विचार करते हैं । 
५ हज । 


असमैनिक सेवकों का महत्व--शोकतंत्रात्मक शासन-प्रणाली में मंत्रि- 
परिषद्‌ तो समय-समय पर बदुला करती है परन्तु राज्य के कर्मचारी अपने 
स्थानों पर बने रह कर इस परिवतन से प्रशासन-कार्य में कोई अव्यवस्था होने 
से रोक सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्य नीति निर्धारित करना होता है। 
राज्य के स्थायी कर्मचारी ही डस नीति के अनुसार शासन-काय चलाते 
हैं। इससे इनका महत्व स्पष्ट है। मारत श्रब स्वतंत्र हो गया है | तथापि 
सरकारी नौकरियों का ढांचा बहुत-कुछ वही है, जो .अंग्रेजों के समय 
में था; अंग्रेजों की चलायी हुई कुछ परम्पराएँ. अभी बनी हुई हैं | अंग्रेज 
सरकार सिविल सविस को शासन का 'फौलादी चौखटा' कहती थी। उसका 
संगठन केन्द्रित ढंग पर किया गया था जिससे जनता पर मजबूती से हकूमत 
हो सके । अधिकारियों में हकूमत की भावना मरी होती थी, इसीलिए यहाँ के 
शासन को नौकरशाही कहा जाने लगा था। छ् है 
ै वर्तमान व्यवस्था--भारत के स्वतन्त्र होने पर इंडियन सिविल 
सर्विसः समाप्त कर दी गयी; अब उसकी जगह भारतीय शासकीय सेवा या 
“इंडियन एडसिनिस्ट्रेटिव सर्विसों ( आई० ए.० एस० ) की व्यवस्था की गयी 





.. केक. #73 
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सरकारी नोकरिय 


. है। अब सब नियुक्तियाँ तथा परीक्षाएँ ट्रेनिंग आदि यहाँ ही होती: हैं-। 
. सरकारी नौकरियाँ यहाँ की सभी जातियों तथा सम्प्रदायों के लिए समान रूप 
से खुली हुई हैं। ख्तरियाँ भी उन्हें प्राप्त कर सकती हैं, ओर कर रही: हैं । अब- 
सरकारी सेवाओं पर बाहरी नियंत्रण नहीं है । सब भारत-सरकार के प्रति-ही 
उत्तरदायी है | देश अंग्रज सिविलियनों से मुक्त हो गया है। द 
असे निक सेवाओं के भेद---असेनिक सेवा निम्नलिखित तीन वर्गों 
मे विभक्त हैं--- द 

१--अ्रखिल भारतीय सेवाएँ । इनमें भारतीय प्रशासन सेवा और 
भारतीय पुलिस सेवा हैं। स्वतंत्रता के बाद इंडियन फारेन॑ सर्विस! (भारतीय 
वैदेशिक सेवा) का संगठन और हुआ है | इन सेवाओं के आ्रादमी देश भर में: 
कहीं भी रखे जा सकते हैं | 

२--संघीय सेवाएँ | इनमें रेलवे सेवा, भारतीय डाक व तार सेवा, 





भारतीय आयात-निर्यात सेवा, उच्चतम न्यायालय, भारतीय लोकसेवा आयोग 


आदि के कर्मचारी सम्मिलित हैं। ये पूर्णतया संघ-सरकार के अधीन हैं। .. 

. (३) राज्य-सेवाएँ | प्रत्येक राज्य भें विविध असेनिक सेवाएँ हैं। इनमें « 
विविध विभागों के पदाधिकारी होते हैं, यथा डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेन्डेंट 
पुलिस, जिला-स्कूल-इन्स्पेक्टर आदि । इनके नीचे सवाडिनेट लोकसेवा वाले 
होते हैं, जेसे तहसीलदार, थानेदार, सरकारी स्कूलों के अध्यापक आदि | इनसे 
नीचे चपरासी आदि होते हैं । ः 

कमेचारियों सम्बन्धी नियम--संघ तथा राज्यों के कर्मचारियों की 
नियुक्ति आदि के नियम बनाने का अधिकार संसद तथा राज्यों के विधान- , 
मंडलों को है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल या राजप्रमुख को इस सम्बन्ध में. 
. नियम बनाने का अधिकार उसी समय तक होगा, जब तक कक संसद या 
राज्यों के विधान-मंडल विधि द्वारा नियम न बना द्‌ | 

कोई भी व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा का सदस्य हे, ऐसे किसी: 
अधिकारी द्वारा अपने पद से नहीं दृठाया जायगा, जोःउसे नियुक्त करने वाल्ले 
अधिकारी के नीचे है। पद से हटाये जाने से पहले उसे उसके विरुद्ध किये . 

द ह्ह न 
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हुए आज्ेपों का उत्तर देने का समुचित अवसर दिया जायगा। परन्दु यह 

अवसर इन दशाओं में नहीं दिया जायगा--(१) जब उक्त लोकसेवक को 

आचार के आधार पर दंड दिया गया हो | (२) जब पदच्युत करने वाला 

अधिकारी लिखित रूप से यह सूचित करदे कि उस व्यक्ति को उत्तर देने का 
अवसर मिलना व्यावहारिक नहीं है | (३) जत्र यथा-स्थिति राष्ट्रपति, राज्यपाल 

या राजप्रमुख को यह संतोष हो जाय कि राज्य की सुरक्षा के हित में उस 

ज्यक्ति को ऐसा अवसर देना उचित नहीं है । 


लोकसेवा आयोग, नियुक्ति ओर पृद-निदृत्ति--+दाधिकारियों 
की नियुक्ति, उनकी योग्यता के अनुसार और निष्पक्ष रूप से की जाया करे, 
इस वास्ते संविधान में 'लोकसेवा आयोग या कमीशन की व्यवस्था की गयी 
है । संघ के लिए संघीय लोकसेवा आयोग, वर प्रत्येक स्वायत्त राज्य के 
लिए. एक राज्य-लोकसेवा आयोग होगा । यदि दो या अधिक राज्य अपने 
लिए मिल कर संयुक्त आयोग स्थापित करना चाहँ तो उनकी विधान-समाओं 
द्वारा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार होने पर संसद विधि बना कर उनके 
लिए एक संयुक्त आयोग नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी । 


' संघ के लोकसेवा आयोग तथा संयुक्त लोकसेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा 
अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा । राज्यों के लोकसेवा आयोगों के 
अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल या राजग्रयुख के द्वारा होगी । प्रत्येक. 
आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे होंगे, जो भारत-सरकार अथवा 
राज्यों की सरकारों की अधीनता में कम से कम दस वर्ष किसी पंद्‌ पर रहे 
हों | आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति छः व्ष के लिए. होगी, परन्तु किसी 
दशा में संघीय आयोग का सदस्य 5३ वर्ष की आयु, और संयुक्त तथा राज्य 
. के आयोग के सदस्य ६० वर्ष की आयु होने के पश्चात्‌ अपने पद्‌ पर नहीं 
रह सकेंगे । कोई सदरुय अपने सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात्‌ उसी पद्‌ पर 
पुनः नियुक्त नहीं किया जायगा । सदस्यों का वेतन उनके कार्यकाल में कम 
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लोकसेवा आयोग का कोई भी सदस्य स्वयं अपने पद से त्यागपत्र ढे कर 
अलग हो सकता है; अथवा राष्ट्रति उसे, उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच 
करवाने से दुराचारी या दुबंल प्रमाणित होने पर, पदच्यत कर सकेगा। 
राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को निम्नलिखित किसी आधार 
'पर उसके पद से हटा सकेगा--(१) वह सदस्य न्यायालय द्वारा दिवालिया 
घोषित कर दिया गया हो, (२) उसने अपने सेवा-काल में अपने पद का 
काम करने के अतिरिक्त कोई अन्य सवेतन काम किया हो, या (३) वह 
शारीरिक अथवा मानसिक दुबलता से पीड़ित हो । 
... आयोगों का काय और व्यय-संघीय और राज्यों के लोकसेवा 
आयोगों का प्रमुख कार्य सट्ठ तथा राज्य के सरकारी पदों पर नियक्तियों के 
सम्बन्ध में उम्मेदवारों के लिए प्रतियोगिता-परीक्षाओं का संचालन व उनकी 
'डयवस्था करना होगा । सच्चीय लोकसेवा आयोग का यह भी कतंव्य होगा कि 
वह दो या अधिक राज्यों की प्राथना पर उनके लिए. विशिष्ट योग्यता वाले 
उम्मेदवारों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में योजनाएँ तैयार करे और उनके 
अनुसार कार्य-सम्पादन में योग दे । ग 
सिविल (मुल्करी) पदों ओर नौकरियों के' सम्बन्ध में, सरकार सल्चीय 
आयोग से, एवं राज्यों की सरकार राज्यों के आयोगों से, निम्नलिखित विषयों 
में परामश लेंगी--नियुक्ति के तरीके, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तर के सिद्धान्त, 
अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही, पदाधिकारियों के दावे ओर अधिकार । अन्य 
नौकरियों के सम्बन्ध में, जिनमें अखिल मारतीय नौकरियाँ मी शामिल हैं, 
राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा राजप्रमुल अपने-अपने क्षेत्र में नियम बना सकते 
हैं कि अमुक बातों में अथवा अम्ुक प्रकार की नौकरियों के सम्बन्ध में 
लोकसेवा-ग्रायोग की राय लेनी आवश्यक नहीं है। ये नियम संसद या 
राज्य-विधान-संडल के सामने रखे जायेंगे और वे इन्हें वदल सकते हैं, अथवा 
रद कर सकते हैं । 
संघ या राज्य के पिछड़े समुदायों के नागरिकों के लिए निर्धारित 
सुरक्षित स्थानों तथा नियक्तियों के सम्बन्ध में आयोगों से मत्रणा नहीं ली. 
जायगी ः 
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सद्लीय. कमीशन तथा राज्य-कमीशनों के कुल' व्यय क्रमशः सच्च-सरकार 
और राज्य-सरकार्सो की संचित निधि से दिये जायेंगे; ये अनिवार्य मदों में हैं, 
अर्थात्‌ इन पर संसद ओर राज्यों के विधान-मंडलों का मत नहीं लिया 
जायगा । 

आपयोगों का वाषि के विवरश-सच्बीय लोॉकसेवा आयोग राष्ट्रपति 
को अपने कार्य का वार्षिक विवरण देगा | राष्ट्रति उस विवरण की एक प्रति 
गौर उसके साथ एक आवेदन-पत्र ( जिसमें ऐसे मामलों की व्याख्या की 
जायगी, जिनमें आयोग को मंत्रणा स्वीकार नहीं की गयी ) संसद के दोनों 
सद्नों के संमुख प्रस्तुत करेगा। इसी भाँति;संयुक्त आयोग अपना विवरण 
राष्ट्रपति को, और राज्य-आयोग राज्यपाल या राजप्रयुस को देंगे | इस प्रकार 
संसद एवं राज्यों के विधान-मंडल यह जान सकंगे कि आयोग की सिफारिशों 
को सरकार कहाँ तक स्वीकार करती है, उसके कार्यों में कहाँ-कहाँ हस्तक्षेप 
करती है और कहाँ उसके परासश की उपेक्षा की गयी हैं | $ 

आयोगों की सफलता -मत्येक आयोग के सदस्य उदार और विद्वान: 
होने के साथ निष्पक्ष भी होने चाहिएँ । उन्हें लोकसेवा के लिए उम्मेदवारों 
को चुनते समय उनकी योग्यता, चरित्र और व्यवहार का ही ध्यान रखना 
चाहिए, ऊँची से ऊँची सिफारिशों को जरा भी महत्व न देना चाहिए। 
सन्त्रियों और अन्य उच्च पदाधिकारियों का भी कतव्य है कि वे आयोग के 
परामशों को यथाशक्ति मान्यता प्रदान करें और आयोग पर नियुक्ति के सम्बध द 
में कमी भी दबाव न डाल । द 


: सरकारी नोकरों का वेतन और सेवा-भाव-उरकारी नोकरी में 
सिप॑ वेतन की ही मावना रखना ओर सेवाभाव को मुख्य न समक्तना अनुचित 
है। फिर, भारतवर्ष में ऊँची नोकरियों का वेतन बहुत अधिक होना और 
उनके मुकाबले में नीचे कर्मचारियों को बहुत कम ही मिलना भी अनुचित 
है, सामाजिक अस्याय हैं | कितने ही अधिकारी अपनी वेतन से संतुष्ट न 
रह कर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अनुचित -उपायों को काम में लाते 
हं। कुछ लोग अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. रिश्वत लेते है, 
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लो दूसरे लोभवश | जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं की तो फिर भीएक सीमा 
है, परन्तु लोभ की तो कोई सीमा ही नहीं । निदान, सरकारी नौकरों द्वारा 
रिश्वत ( इसे डाली, मेंठ, उपहार आदि नांम दिये जाते हैं ) लिया जाना 
साधारण बात हो गयी है। सरकारी नौकर की कुछ-न-कुछ “ऊपर की 
आमदनी! होनी चांहिए ! कैसा पतन है | उच्च 'कोंटि के नेताओं को अपने 
उदाहरण से त्याग और सेवा-भाव का वातावरण बढ़ाना चाहिए । 

आवश्यकता है कि उच्च अधिकारियों के वेतन में काफी कमी की जाय । 
आर, जो बचत हो, उसका दो प्रकार से उपयोग किया जाय--एक तो 
निम्न कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर उनके तथा उच्च अधिकारियों के वेतन 
की विष्रसता हटायी जाय; दूसरे, जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका 
आदि के साधन जुटाकर देश की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाय | 

विशेष वक्‍त॒व्य--सरकारी नौकरों में--वे किसी भी पद पर हों--- 
'साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, या स्वाथ-सिद्धि की मावना न होनी चाहिए । 
उन्हें राजनैतिक या अ्रन्य प्रकार की दलबन्दी में न पड़ कर नैतिक सिद्धान्तों 
का ध्यान रखते हुए समाज तथा राज्य के प्रति अपना कतंव्य पालन 
करना चाहिए | उनमें सेवा तथा सदाचार की यथेष्ट भावना होनी चाहिए। 
यह आवश्यकता है कि क्षमी नियुक्तियाँ तयरस्थ रीति से, योग्यता और सेवा- 
भाव के आधार पर, पब्लिक सविस कमीशन ( लोक सेवा आयोग ) द्वारा 
हों | इस विषय में उपेक्षा होने से जनता को पक्षपात की आशंका होती है । 
इसका अवसर न आने देना चाहिए | 


रा चोबीसवाँ अध्याय... 
. सरकारी नोकरियां, (२) सेनिक 


किसी भी देश की शक्ति को उसकी सैन्य शक्ति से नहीं आँका 
जाना चाहिए | सेना की संख्या कितनी ही अधिक हो, उसके हथियार 
ओर साधन कितने ही उत्कृष्ट कोटि के हों, लेकिन अगर जनता का. 
सहयोग और शक्ति उसे प्राप्त नहीं है तो वह कभी सफल नहीं हो 
सकती, वह जन-हितकारी नहीं हो सकती, वह देश के प्रति अपने 
सच्चे कृतव्य का पालन भी नहीं कर सकती । 


“जनरल करिश्रप्पा 


नागरिकों को साधारणतया असैनिक सेवकों से ही विशेष काम पढ़ता है, 
तथापि सैनिक सेवकों के विषयों में भी उन्हें कुछ बातें जाननी चाहिएँ; खास- 
कर इस लिए कि अ्रब देश स्वतंत्र है, ओर इसकी रक्षा का दयित्व हम पर 


ही है। 


सेना की आवश्यकता क्यों १--समाज-व्यवस्था में किसान, मजदूर, 
कारीगर, अध्यापक और कलाकार आदि की आवश्यकता तो स्पष्ट है, पर 
उसमें सेना का स्थान क्‍यों ? यह संसार कैसा सुखी हो, यदि सब देशों के 
आदसी एक दूसरे से प्रेम और सहयोग का व्यवहार करें | लोम, स्वाथ या 
अहड्लार वश कोई दूसरे पर आक्रमण न करे और इस प्रकार किसी को अपनी 
रक्षा की भी चिन्ता न रहे | पर यह तो कल्पना है, भविष्य की आशा है ! 


... वतमान वातावरण में, आक्रमण के लिए. न सही, अपनी रक्षा की दृष्टि से 


सेना का महत्व सब के लिए. है | गांधी जी जैसे मानव-प्रेमियों के विचार से 
हिंसक सैनिकों के बजाय शान्ति सेना की ही व्यवस्था होनी चाहिये ( इस 


सरकारी नोकरियाँ, (२) सैनिक २७६ 


विषय में खुलासा आगे के एक अध्याय में लिखा जायगा); जब तक इस 
विचारधारा को यथेष्ट बल न मिले, हिंसक सेना का ही बोलबाला रहेगा । 


भारतोय सेनिक व्यवस्था --भारतीय सेना को व्यवस्था के लिए 
भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद्‌ में एक रक्ता-मंत्री रहता है। उसके अतिरिक्त 
: मंत्रिपरिषद की एक रक्षा-समिति है। इसका सभापति प्रधान मंत्री होता है 
ओर श्रन्य तीन सदस्य--उपप्रधान मंत्री, अथ मन्त्री, रक्षा मन्त्री हैं। याता- 
यात्र मन्‍्त्री भी अपनी व्यक्तिगत हेसियत से इसमें सम्मिलित हैं। देश की 
सैनिक नीति निर्धारित करने का कार्य इस समिति के हाथ में है परन्तु इसका 
निणय मन्त्रिपरिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, और उसका 
निणय अन्तिम होगा । 


रक्षासचिवालय के अधीन भारत की सेना के तीनों अज्ञ हैं--थल-सेना, 
जल-सेना और वायु-सेना । तीनों अंगों के अलग-अलग सेनापति हैं, जो 
अपने-अपने विभाग का संचालन करते हैं | प्रत्येक अंग का प्रधान कार्यालय 
देहली में स्थित है । इसके अंतर्गत, व्यवस्था की दृष्टि से और कई विमाग 
हैं, जो सैनिकों की भर्ती और उनके लिए शत्ास्र, अन्य आवश्यक वस्तुओं 
एवं खाद्यान्न आदि की व्यवस्था करते हैं 
सैनिकों की भर्ती, सैन्य संचालन, सैन्य विसजन आदि का कार्य एडजूटेट 
जनरल का विभाग करता है। सेना सम्बन्धी निर्माण-कार्य के लिए सेना 
का इंजिनियरिंग विभाग अलग है। सैन्य दल की गति तथा उनके भोजन 
एवं निवास आदि को व्यवस्था वाटर मास्टर जनरल? का विभाग करता 
है। सैनिक कार्यवाही के लिए सैन्य संचालन विभाग है। क्‍ 
थल सेना--भारत की थल सेना में इस समय तीन कमांड हैं। (१) 
पूर्वी कमांड (केन्द्र राँची) (२) पश्चिमी कमांड (केन्द्र दिल्‍ली) (३) दक्षिणी 
कमान्ड ( केन्द्र पूना )। थल सेना का पूण रूप से भारतीयकरण हो गया 
है; अब किसी भी कार्यवाहक पद्‌ पर विदेशी अफसर नहीं हैं। भर्ती के सम्बन्ध 
में सैनिक-असैनिक जातियों का भेद-भाव समाप्त कर दिया गया है | 





' भारंतीय.-शासन - 


नजलः्सेना->विभाजन के कारण मोरतीय नोसेना बहुत कमजोर हो गंयी 
थी। उसे ठीक करने : तथा उसका राष्ट्रीयकररण करने के लिए! सरकार ने एक 
.दुस-वर्षीय कार्यक्रम स्वीकार किया है । विशेष ध्यान संगठन की ओर दिया 
जा रहा है। नौ-सैनिक अधिकारियों के सम्बन्ध में हमें अभी एक सीमा 
त्तक इंग्लैंड पर निभर रहना पड़ता है, परन्तु नाविकों ओर अन्य नो-सैनिकों की 
सध्यूण आवश्यकता यहाँ ही पूरी हो जाती है। बिजगापट्टम के नो सैनिक 
_ कालिज की योजना अमल में आने पर भारतीयों को नोसैनिक ट्रेनिंग के लिए 
 इंगलेंड भेजने की जरूरत नहीं रहेगी । 
हवाई सेना--आधुनिक युग में स्थल सेना ओर नो सेना की अपेक्षा 
हवाई सेना का महत्व बढ़ता जा रहा है | इसका प्रारम्भ १ अप्रेल १६३३ 
को हुआ था। १६४७ से भारतीय वायु सेना देश की हवाई प्रतिरक्षा करने 
“की शिक्षा में उत्तरोत्तर ग्रगति कर'रही है। इस सेवा के लिए अब प्रशिक्षण 
की पूण व्यवस्था भारत में ही हो गयी है ' 


का यू 


ही शांतिकाल में भांरतीय वायु सेना ने आसाम में बाढ़ तथा भूकम्प-ग्रस्त 
क्षेत्रों में अन्न पहुंचा कर महत्वपूर्ण कार्ये किया है | द 


सेनिक शिक्षा-देश की रक्षा का कार्य अच्छी तरह तभी किया जा क्‍ 


सकता है, जब कि सेना के अफसरों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो | योग्य 
,उम्मेदवारों के चुनाव के लिए 'सिलेक्शन बोड” की स्थापना की गयी है 
जो शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की आवश्यक परीक्षाओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक 
परीक्षा भी लेते हैं। इससे यह लाभ होता है कि मनुष्य के चरित्र, बैय्य आदि 
का पता लग जाता है, जिसकी, सेना में भारी आवश्यकता होती है| इस 
दिशा में सेना, वायु सेना तथा नौ-सेना के शिक्षाथियों को सम्मिलित रूप से 
अशिक्षण प्रदान करने का एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि इन 
सेवाओं में परस्पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिले । पिछले चार वर्षों 
'से यहाँ प्रशिक्षण कार्य चल रहा है| तीनों सेवाओं के उच्च सैन्य अधिकारियों 
के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और एक तरह से देहरादून की एकडेसी 
द्वारा आरम्भ किया गया कार्य यहाँ पर पूणता को पहुँचाया जाता है। 


सरकारी-नौकरियाँ, (२) सैनिक धर 


“दूसरी पं क्ति--अग्रगांसी एवं प्रथम पंक्ति की प्रतिरक्षा सेना के साथ- 
साथ दूसरी पंक्ति कायम रखना भी अत्यन्त आवश्यक माना गया है, क्योंकि 
इससे युद्ध में हानि आदि होने पर द्वितीय पंक्ति सहायता के लिए तत्पर 
रहती है। भारत में प्रादेशिक सेना का उद्देश्य भी यही है। इसकी स्थापना 
(१६४६) के बाद -अब तक इसमें पर्यापत्र विकास तथा प्रगति हुई है। 
पहले जो प्रादेशिक सेना थी, उसमें केवल स्थल सेना के दस्ते रहते थे, लेकिन 
अब इसमें सेना की तीनों शाखाओं के दस्ते रहेंगे | इसमें दो प्रकार की ईकाई 
(६ यूनिट ) होंगी--ग्रान्तीय और शहरी । प्रान्तीय इकाइयों की भर्ती देहाती 
क्षेत्रों से होगी। ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने पर यह सेना न केवल नियमित सेना 
-की सहायक के रूप में काम करेगी वरन्‌ दूसरी रक््ा-पंक्ति के रूप में देश की 
समुद्रवर्ती तथा हवाई रक्ता व्यवस्था को भी संभालेगी, तथा संकट-काल में 
देश की शान्ति-रक्षा का कार्य स्वयं संभाल कर नियमित ( 'रेग्यूलर' ) सेना 
को अधिक महत्व के कार्यों के लिए मुक्त करेगी। क्‍ 


राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा-दल ( नेशनल केडेट कोर ) देश के युवर्कों को सैन्य 
अशिक्षण से परिचित कराने और उनमें अनुशासन की भावना पैदा करने के 
इृष्टिकोण से आरम्म किया गया था। आरम्म से ही इसने स्कूल-कालेजों 
के छात्रों को बहुत॑ं आकर्षित किया है। इसमें एक नौ-सैनिक शाखा भी 
बढ़ा दी गयी है। 


सेना ओर सामाजिक काय -विदेशी शासन के हटने से जनता 
ओर सैनिकों को एक-दूसरे से अलग करने वाली विदेशी सत्ता की खाँई पट 
गयी है | अब सेना का जनता से यथेष्ट सम्पक ओर सहयोग रहना चाहिए। 
जो सैनिक सड़क, पुल आदि तैयार करने में कुशल हों, वे शान्ति-काल में 
देश के निर्माण-कार्य में योग दें; इसी प्रकार सैनिक चिकित्सक शान्ति के 
समय देश में स्वास्थ्य ओर चिकित्सा की उन्नति में सहायक हों। इससे देश 
का व्यय-भार बढ़े विना ही बहुत-सा लोकोपयोगी कार्य होता रहेगा | सेना 
इस दिशा में सहयोग दे रही है। गत वर्षों में बाढ़, भूकम्प, दुभिक्ष, सिड्डी 
दलों के आक्रमण आदि के अवसरों पर सेना ने पूण तत्यरता से सहायता 


श्षपर ... भारतीय शासन 


: पहुँचायी और पीड़ित जनता को अपार कष्टों से मुक्त किया ) इस मानव-हित 
के कार्य के अतिरित्त सैन्य दलों ने अधिक अ्रन्न उपजाने, वृक्ष लगाने आदि 
के कार्य में भी पर्यात माग लिया । ४ का १ 

विशेष वक्‍तव्य-स्मरण रहे कि सेना को शक्ति चाहे जितनी हो, 
उसकी सफलता जनता के सहयोग पर निमर है। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति 
राष्ट्र की जनता है। जनतो का नैतिक स्तर, आथिक और औद्योगिक स्वाव- 
लम्बन, किसी भी कीमत पर अपनी आजादी को न बेच डालने का दृढ़ 
संकल्प, हर हालत में अपनी आजादी की रक्ना करने ओर साथ ही दूसरों का 
शोषण न करने और उन्हें गुलाम न बनाने का निश्चय ही राष्ट्र की रक्षा 
करता है और उसे उन्नत और समृद्धिशाली बनाता है। ऐसी जनता का 
नैतिक बल पाकर ही सेना अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकवी है। इसलिए जनता 
और सेना में एक दूसरे के प्रति सदानुभूति आर सहयोग भाव बना रहना 
आवश्यक है | 


पच्चीसवाँ अध्याय _ 
राजभाषा ओर राजचिन्ह आदि 


संविधोन-निमोण में राष्ट्र-आषा का प्रश्न कितना टेढ़ा था! पर इस 
समस्या का भी हमने सफल और संतोषजनक समाधान कर लिया। 
--डा० अनुग्रहनारायण सिंह 
हमारा झंडा सब लोगों की स्वाधीनता का प्रतीक है, यह जहाँ 
कहीं भी जायगा, वहाँ यह उन देशों की जनता को श्राठृत्व का सन्देश 
देगा, उन्हें यह बतायेगा कि भारत विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के साथ मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है, और वह स्वाधीनता प्राप्त करने 
बाले सब लोगों की सहायता करना चाहता है 
-जवाहरलाल नेहरू. 
राजभाषा सम्बन्धी समझोता--स्वाधीन मारत में राजभाषा क्या हो, 
इस विषय पर संविधान समा में तीन पक्ष थेः--अंग्रेजी, हिन्दी और हिन्दु- 
स्तानी । कई बार यह प्रश्न उपस्थित हुआ और स्थगित हुआ । अंग्रेजी के 
पक्ष में जनता का बहुत ही कम भाग था, परन्तु क्योंकि वह बहुत असे से 
राजभाषा रहती आयी थी, पढ़े-लिखे विद्वानों में से उसके पक्ष में काफी ये 
आर सरकारी विभागों और संस्थाओं में तो बहुधा उनका ही बहुमत होता 
है | इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के जो सज्जन हिन्दी कम जानते थे, वे भी. 
अंग्रेजी को अधिक-से-अधिक समय तक राजभाषा बनाने के इच्छुक रहे | 
इधर, संविधान सभा में कुछ प्रमुख व्यक्ति, खासकर कांग्रेस-कायकर्ता और 
स० गांधी के अनुयायी हिन्दुस्तानी के समर्थक रहे | इससे कोई सवमान्य 
निर्णय करना बहुत कठिन हो गया | आखिर, किसी तरह समझौता किया 
गया--संविधान में हिन्दी और देवनागरी को मान्यता देते हुए कुछ उपबर्न्धों 
की रचना की गयी 
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संघ की भाषा-संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी, ओर 


राजलिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने 
चाले अंकों का रूप मारतीय अंकों का “अंतर्राष्ट्रीय रूपहोगा (अर्थात्‌ ), 2, 
.3, 4, 5 आदि), किन्तु संविधान लागू होने के १४ वष तक (२६ जनवरी 
१६६५ तक) अंग्रेजी भांघा संघ की राजमांषा के रूप में उन सब कार्यों के 
'लिए प्रयुक्त की जायेगी, जिनके लिए संविधान के पूर्व प्रयुक्त की जाती थी। 
रराष्ट्रति को अधिकार है कि इस अवधि के अन्दर ही वह अंग्रेजी के साथ 
हिन्दी माषा का, और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ देवनागरी 
रूप का प्रयोग करने का, अधिकार प्रदान कर दे । ह 

इसके अतिरिक्त संसद्‌ को अधिकार है कि वह १५ वष पश्चात्‌ भी विधि 
द्वारा अंग्रेजी माषा को, अथवा अंकों के देवनागरी रूप को संघ के कार्यों में 
_अयुक्त करने की व्यवस्था करे ।.. की 

राज्यों की भाषाएँ--प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल को अधिकार है कि 
चह अपने यहाँ प्रचलित एक या कई भाषाओं को या हिन्दी को अपनी राज- 
कीय भाषा, अथवा कुछ विशेष कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, स्वीकार 
करे | जब तक राज्य का विधान-मंडल ऐसा निश्चय नहीं करता, तब तक 
ग्ँग्रेजी ही उन स्थानों पर प्रभुयुक्त होती रहेगी, जहाँ वह पहले प्रयुक्त 
होती थी ।# क्‍ कक द क्‍ 
...._ संघ और राज्यों के बीच एवं राज्यो-राज्यों के बीच वही भाषा काम में 
लायी जायेगी, जो अरब तक अशिक्षत भाषा के रूप में प्रयोग में लायी जाती 
रही है| दो राज्य आपस में समझौते द्वारा यह्व तय कर सकते हैं कि उनके 
बीच हिन्दी राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लायी जाय । 





अनफभरनन या ४टघइएणड डील, 








६8 बिहार सरकार ने यह घोणित किया है कि नवम्बर १६४७ तक उसका 
'सारा सरकारी कार्य अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में होने लगेगा | जरूरत है कि 
वह उस समय तक केन्द्र से मी सत्र लिखा-पढ़ी हिन्दी में ही करने लगे; तथा 
अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करे | 


राजभाषा और राजचिन्ह आदि रबर 


यदि किसी राज्य के अल्पसंख्यक जो वहाँ की जनसंख्या का एक पर्याप्त 

भाग हों, यह मांग करें कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को समस्त 
राज्य में या उसके एक भाग में मान्यता प्रदान हो; तो वे राष्ट्रति से ऐसी 
प्राथना कर सकते हैं । यदि राष्ट्रति आदेश दे तो उस राज्य को वह भाषा 
सान्‍्य करनी होगी । 

उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालयों की भाषा---.. 
जब तक॑ संसद विधि बनाकर अन्य कोई व्यवस्था न करे तब तक उच्चतम 
न्यायालय और समस्त उच्च न्यायालयों की कार्यवाही, विधेयक, अथवा उन 
पर प्रस्तावित किये जाने वाले संशोधन, अधिनियम, श्रादेश, नियम, आदि. 
की भाषा अंग्रेजी रहेगी । 

राज्य का राज्यपाल अथवा राजप्रमुख राष्ट्रति की अनुमति से हिन्दी: 
भाषा का, या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली 
किसी अन्य भाषा का; प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय की कायवाहियों 
के लिए अधिकृत ठहरा सकेगा, परन्तु उच्च न्यायालय अपने निणय, आज्ञप्ति 
अथवा आदेश अंग्रेजी में ही देगा । 

यदि किसी राज्य का विधान-संडल अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य 
भाषा को विधेयकों, अधिनियर्मों तथा अध्यादेशों में प्रयुक्त की जाने की आज्ञा 
प्रदान कर देता है तो उन सब का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में राजकीय सूची- 
पत्र में निकलवाना अनिवार्य होगा | 

संविधान लागू करने के १४ वष तक भाषा सम्बन्धी उपयु क्त उपबन्धों: 
में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक संसद में, राष्ट्रपति की अनुमति के. 
बगैर, प्रस्तावित न किया जा सकेगा। राष्ट्रपति भी यह अनुमति भाषा सम्बन्धी . 
आयोग के परामश से ही प्रदान कर सकेगा । 

राजभाषा के लिए आयोग ओर समिति--राष्ट्रति इस संबि- 
धान के आरम्भ होने के पाँच वर्ष पश्चात्‌, और १० वष पश्चात्‌ ऐसे 
आयोग का सक्भषठन करेगा जो निम्नलिखित विषयों पर उसे परासश प्रदान: 
करेगे :-- 
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१--संघ के सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग; 
२--संघ के समस्त या कुछ राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग 
. पर प्रतिबन्ध पु 
३--उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालयों में तथा संसद और 
.. विधान-मण्डलों में प्रयोग की जाने वाली माषा; 
४--सट्ठ सरकार के.राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप 
५--संघ की राजभाषा तथा संघ ओर किसी राज्य के बीच अथवा दो. 
या अधिक राज्यों के बीच प्रयुक्त की जाने वाली भाषा सम्बन्धी कोई 
विषय, जिसे राष्ट्रपति निश्चय करे | 
आयोग में एक सभापति तथा अन्य ऐसे सदस्य होंगे, जो निम्नलिखित 
भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हों :---अआसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी 
कन्नड, कश्मीरी, मलायलम, मराठी, उड़िया, पत्ञाबी, संस्क्ृत, तामिल, तेलगू, . 
आर उठ क्‍ 
. आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति को सम्मति देने के लिए तीस सदस्यों 
फी एक संसदु-समिति होगी, उसमें बीस तो लोकसभा के सदस्य होंगे तथा. 
दुस राज्य-परिषद्‌ के। ये सदस्य क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्य- 
परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इस समिति की सम्मति के आधार 
पर राष्ट्रपति ऐसे आदेश देगा, जिनसे राजकीय भाषा सम्बन्धी उपबन्धों में 
परिवतन हो । द 
विशेष निर्देश --प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि अपनी किसी 
व्यथा के निवारण के लिए. संघया राज्य के किसी अधिकारी को यथा- 
स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन- 
पत्र दे । द 
संविधान में इस बात का निर्देश किया गया है कि संघ हिन्दी भाषा का 
अचार बढ़ाये और उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की सामा- 
जिक संस्कृति के संब अंगों को जाहिर करने का साधन बन सके; और उसकी 
आत्मीयता में हस्तक्षेप किये ब्रिना जो-जो रूप, जो शैली और जो पदावली 
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६ मुहावरे ) हिन्दुस्तानी में और भारत की अन्य मान्य भाषाओं में काम में 
आते हैं, उनको अपनाते हुए तथा जहाँ आवश्यक हो, उसकी शब्दावली के 


लिए. खासकर संस्कृत से और गौण रूप से दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर उसे 
समृद्ध (मालामाल) करे । 


हमारा उत्तरदायत्व---संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाने के 
साथ के जो शर्तें या बन्धन लगाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत से हिन्दी- 
प्रेमियों को बड़ा अ्रसन्तोष है । देवनागरी लिपि में रोमन लिपि के अंकों का 
समावेश होना तो बड़ा ही अजीब ओर बेमेल है; ओर भी उपबन्ध अरुचिकर 
हैं। हमें इस विषय में जबानी शोरगुल न करके अपने कतव्य-कार्य पर ध्यान 
देना चाहिए : 


१--जो सज्जन वास्तव में हिन्दी-प्रेमी हैं, ओर देश का हित चाहते 
हैं, वे यथा-सम्भव हिन्दी की सेवा में समय ओर शक्ति लगायें, जिससे हिन्दी 
में समी विषयों की बढ़िया-बढ़िया रचनाएँ मिल सके और साहित्य के सब 
अंगों की पूर्ति हो | 


२--दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा, ओर देवनागरी लिपि के प्रचार का 
जो कार्य गत वर्षों में हुआ है, उसकी गति और तेज की जानी चाहिए । 
थ्रेम-पूवक ऐसा प्रयत्न और प्रचार होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाएँ 
देवनागरी लिपि में ही लिखी जाया करें; इस प्रकार सारे भारतीय संघ की 
एक ही लिपि हो जाय | 

३--श्रहिन्दी प्रान्तों में प्रचार करने के लिए. कुछ स्वाथ-त्यागी सज्जनों 
को जुट जाना चाहिए । 

४--पा रिभाषिक शब्दों के संग्रह और संकलन के लिए सरकार जो काये 
करे, उसमें क्रियात्मक सहयोग दिया जाना चाहिए । 

५--संस्कृत से हमें बहुत से शब्द लेने ही हैं, परन्तु भाषा के विषय में 
हमारे मन में कोई कट्टरता या साम्प्रदायिकता न हो। जिन शब्दों का अब 
तक हस उपयोग करते रहे हैं, जो हमने धीरे-धीरे पचाये ओर अपनाये हें, 
उनके वहिष्कार की बात न सोचें, चाहे वे अपने मूल रूप में किसी भाषा के 


श्ध्द भारतीय शासन 


हों । विशेष श्रावश्यकता होने पर हम कुछ विदेशी शब्दों को लेने में संकोच 
न करें; हाँ, उनका इस्तेमाल इस तरह कर जैसे कि वे हमारी भाषा के हों ॥ 
हमारी भाषा यथा-सम्मव सरल हो |. 

६--प्रान्तीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य से हमारा सम्पक और आदान- 
प्रदान बढ़ना चाहिए | 

७--हिन्दी को ऊँचे दज की बनाने के लिए हमें स्वयं अपने आपको भी 
कुछ ऊँचा उठाना होगा | हमारा साहित्य हमारे तप, त्याग और सेवा का. 
परिचायक हो । 

राजचिन्ह; अशोक स्तम्भ 

भारतीय जनतन्त्र का राज़चिन्द सारनाथ के अशोक-स्तम्म की, शेरों 
के निशान वाली, चोटी का प्रतिरूप है । २६ जनवरी १६५० से सरकारी 
इमारतों आदि पर इसने मुकट या ताज का स्थान अ्रहण कर लिया है। 

इस चिन्ह के ऊपर के हिस्से में तीन सिंह हैं, और इसके केन्द्र में घर्मचक्र, 
दायें एक बैल, बायें एक घोड़ा तथा नीचे दोनों पहलुओं में घर्मचक्रों की 
रेखाएँ हैं। नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते? ( सत्य की ही जीत होतीः 
है ) आदश-वाक्य लिखा है | यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है) 
गाँधी जी का यह आधार-भूत सिद्धांत रहा है, और सभी धर्मों के अनुयायियों: 
को यह मान्य है। 

ईसा से लगभग सो वष पूव अशोक ने यह स्तम्म सारनाथ में उस स्थान 
पर बनवाया था, जहाँ बुद्ध ने सवप्रथम अहिंसा और प्रेम का अपना सन्देश 
संसार को सुनाया था। प्राचीन सभ्यता और सहिष्णुता तथा गाँधी जी. 
के उपदेशों को प्रोत्साहन देने का मारत ने जो संकल्प किया है, यह राज- 

उसी के अनुरूप है। घर्मचक्र, न्यायचक्र का प्रतीक है; यह राष्ट्र-ध्वज 
पर भी अंकित है । 
जनतन्त्रीय. पताका क्‍ 

भारत का मकंडा भारत की स्वाधीनता का प्रतीक है। गाँधी जी के: 
नेतृत्व में स्‍्वाधीनता के लिए भारत के अहिसात्नक संग्राम की महान कथा” 
इसके साथ जुड़ी हुई है । 


राजभाषा और राजचिन्ह आदि . >रद६ 


. १५ अग्रस्त १६४७ से यूनियन जैक के स्थान पर जो तिरंगा मंडा 
सरकारी भवनों पर फहराया गया, वह २२ जुलाई १६४७ को संविधान-सभा 
द्वारा राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। इसकी लम्बाई और 
चौड़ाई में ३ और २ का अनुपात है| इसमें गहरे केसरिया, श्वेत और हरे 
रंग की बराबर-बराबर पट्टियाँ हैं, ओर बीच की पट्टी में गहरे नीले रंग में 
एक चक्र बना हुआ है। कांग्रेस के मंडे में चर्खा रहता था; उसकी जगह 
चक्र करने का कारण यह था कि ध्वज का एक ओर का प्रतीक दूसरी ओर 
भी ठीक वैसे ही होना चाहिए । 


चक्र, चर्ख जैसा ही है किन्तु इसमें तकुआ ओर माल नहीं है। चक्र को 

 सारनाथ के अशोक-स्तम्म के सिंहांकित शीष-भाग से लिया गया है। इसे 

लेने के कई कारण थे । कलात्मक होने के अतिरिक्त धर्म-चक्र, भारत की युगों 

पुरानी परम्परा ओर अमर संस्कृति का प्रतीक है; ओर महाराज अशोक के 

.. साथ, जिन्हें केवल भारत में ही नहीं किन्तु चीन, तिब्बत और अन्य एशियाई 
: देशों में भी स्मरण किया जाता है, इसका सम्बन्ध है । 


राष्ट्रपति का नवीन ध्वज 


२६ जनवरी १६५० से सरकारी भवन के कंगूरे पर भारतीय जनतन्त्र के 
राष्ट्रति का नवीन ध्वज फहराता है। सांकेतिक चिन्हों द्वारा यह खूब कलापूण 
बना दिया गया है, और ये सांकेतिक चिन्द भारत के गौरवमय अतीत एवं 
संस्कृति के विभिन्न युगों का निर्देश करते हैं । 


यह ध्वज लाल और नीले रंग के चार आयतों में विभक्त है, जिसमें 

कर्वत आमने-सामने के आयतों का रंग एक ही है। इन चार आयतों में 

से एक-एक में राजचिन्ह, हाथी, तुला, ओर पूण घन सुनहरी रंग में अंकित 

होंगे। राजचिन्ह अर्थात्‌ तीन सिंह सहित अशोक-स्तम्भ और पूण घट सारनाथ 

(ईसा से एक शताब्दी पूव) से, हाथी अजन्ता के चित्रों (पाँचवीं शताब्दी) से 

आर ठुला लालकिला (सत्रहवीं शताब्दी) दिल्‍ली से लिया गया है। अशोक- 
१६ 
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स्तम्भ चिन्ह एकता, समानता और अ्रातृव का, अजन्ता का हाथी सहिष्णुता 
और बल का, ठुला न्याय और मितव्ययता का, तथा पूर्ण घट सुख-समृद्धि 
का द्योतक है । मय के अल) द 
. * इसी प्रकार प्रांतीय गवनरों और राजप्रमुखों के भी अलग-अलग ध्वज 
:हैं। इनमें केसरिया भूमि पर राजचिन्ह, तथा राज्य का नाम देवनागरी लिपि 
मेंअज्लित है।.... द रु 
.... विशेष वक्‍तव्य--भारत-सरकार ने ग्रेपने झंडे ओर राजबचिन्ह में 
अशोक कालीन भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को अपनाया है। परन्तु कोई 
सरकार केवल राष्ट्र-ध्वज या राजचिन्ह के बल पर नहीं बनती या पृष्ट होती । 
हम स्मरण रखें कि अशोक जिस राज्य का शासक था, उसका निर्माण करने 
-. बाला चाणक्य (कटिल्य) था, जो अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त मो का 
प्रधान मंत्री होते हुए भी लँगोटीबन्द्‌ महात्मा की तरह एक मोपड़ी में रहा 
करता था। क्‍या भारत का प्रधान मन्‍्त्री या राज्यों के मुख्य स्त्री, अन्य 
सन्‍्त्री तथा विविध उच्च पदाधिकारी चाणक्य को अपना आदश बना सकेंगे! 
स्वेच्छापूवंक त्याग का मार्ग बहुत कठिन होता है, पर सेवा-घर्म निभाना 
आसान बात नहीं है; और हमें शासन को वास्तव में सेवा-धर्म ही वो 
समझना चाहिए । द 


छुब्बीसवाँ अध्याय 


संविधान की आलोचना 


भारतीय स्वराज्य का अथ कुछ थोड़े पदाधिकारियों का राज्य नहीं, 
वह तो छत्तीस करोड़ जनता का राज्य होगा। उसमें राष्ट्रपति, गवर्नरों 
ओऔर मंत्रियों आदि को ऐसा सेवामय जोवन बिताना होगा कि वे जन- 
साधारण से घुलमिल जाये, वे अपने वैभव और विलासिता को छोड़ 
कर लोकहित में लगे रहें। अगर हमारे संविधान से भूमिपुत्रों या 
किसानों और मजदूरों को यथेष्ट सुख, स्वाभिमान और सुविधाएँ 
नहीं मिलतीं तो संविधान का पांडित्य किस काम का ! 


-लेखक 


: पहले की कह्दी हुई बातों का उल्लेख-संविधान की नीचे लिखी 
आलोचनाओं के सम्बन्ध में, पुस्तक में प्रसंगानुसार लिखा जा चुका है--- 
१--संविधान सभा का संगठन बहुत संकुचित प्रतिनिधित्व के आधार 
पर हुआ, वह बालिग मताधिकार के आधार पर होना चाहिए था | 
[देखिए, अध्याय ४] 
२--यह्‌ संविधान बहुत बड़ा और जटिच है। [देखिए, अध्याय ५] 
३--संविधान में कई मूल अधिकार एक हाथ से देकर, दूसरे से ले लिये 
गये हैं | [देखिए, अध्याय ७] 
४--शासन को केन्द्रित किया गया है; राष्ट्रपति में तानाशाही प्रवृत्ति हो 
सकती है| [दिखिए, अध्याय ५ और १०] 
५--संविधान में राज्यों की आन्तरिक स्वतंत्रता पर आघात' पहुँचाया 
गया है | [देखिए, अध्याय ५ और श्८] 


न 


कक 
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६--संविधान कठोर है, इसमें परिवतन आसानी से नहीं ही सकता । 
[देखिए, अध्याय ७]... 


यहाँ संविधान की आलोचना सम्बन्धी अन्य बातों को लें । 
$ /*. ३ «७ दि क शत 
संविधान अंग्र जी भाषा सें-_सब से प्रथम यह बात सामने आती 
है कि संविधान बनाने के लिए स्वाधीन भारत को एक विदेशी भाषा से काम 
चलाना पंड़ा । यह हमारी राष्ट्रीवा की कमी का एक कट प्रमाण है । पर 
| ह । कर रे 2. 
अब इसका अफसोस करते रहने के बजाय, हमे इस दिशा से ग्पना कंतंव्य- 


३ 


पालन करना चाहिए। इस विषय में पहले. लिखा जा चुका है। ऐसी 


: व्यवस्था होने की आवश्यकता है कि संविधान जल्दी-से-जल्दी हिन्दी में 
राजसान्य हो | ह 4 3 4 द 


संविधान, केवल सन्‌ १६३४ के अधिनियम का बदला 
हुआ रूप ९--अधिकांश संविधान-निर्माताओं के, अंग्रेजी शिक्षा-दीज्ञा 
और विचारधारा वाले होने के कारण वतमान नये संविधान का रह 


: अछ्कारियों की नियुक्ति, वेतन, अधिकार और कार्य-पदधति, विधांयी विषयों 


का विभाजन, और विधान-मंडलों की रचना आदि का स्थूल आधार 
सन्‌ १६३४५ का ही अधिनियम है। यह निर्विवादु है कि सन्‌ ३५ के 
अधिनियम की रचना विदेशी ( इंगलैंड की ) पालिमेंद ने पराधीन भारत 
को यथा-सम्भव अपने अ्रधीन बनाये रखने के लिए की थी; हाँ, उसमें उसे 
कुछ सीमित स्वराज्य की व्यवस्था करनी पढ़ी थी। इसके विपरीत, मारत का 
नया संविधान स्वयं मारतीयों ने, स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्रता का उपयोग 
किये जाने के वास्ते बनाया है। सन्‌ ३५४ के अधिनियम की सुख्य बातें ओर 


. नये संविधान की विशेषताएँ पहले बतायी जा चुकी हैं, उससे इन दोनों का 


महान अन्तर स्पष्ट है । 


भारतीयता से रहित १:ऊँछ आलोचकों का कथन है कि भारतीय 


संविधान भारतीयता से सबंधा रहित है। भारतीय संविधान की आत्मा सन्‌ 


३१६३५ का अधिनियम है; और, उसके शरीर के लिए इज्लैंड, फ्रांस, अम- 


संविधान की आलोचना श्ध्३े.. 


रीका, कैनाडा आदि के संविधान्ों से मसाला जुटाया गया है।? परन्तु अन्य 
देशों के संविधानों से या अनुभवों से लाभ उठाना कोई दोष नहीं है, यह तो . 
चुद्धिमानी की ही बात है। फिर, साधारण दृष्टि से लोकतंत्रांत्मक संविधान, 
सांसद पद्धति, ओर निर्वाचन प्रणाली आदि विदेशी देन प्रतीत होती हैं, परन्तु 
प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थियों से यह छिपा नहीं कि यहाँ ये सब. 
बातें किसी न किसी रूप में रही हैं, पीछे जाकर वे यहाँ लुप्त हो गयीं, ओर 
य देशों ने उन्हें अपने ढंग से विकसित किया | अस्तु, कोई विचारधारा _ 
आरम्म में किसी विशेष देश की हो सकती है, पर वह सदा उसी देश में 
सीमित नहीं रहती | अवसर पाकर वह दूर-दूर तक फैल जाती है, और इस 
बीच में वह अपने मूल स्थान से लुप्त मी हो सकती है। कोई बात केवल 
इसलिए, बुरी नहीं कही जा सकती कि वह दूसरे देश से ली गयी है। हाँ, 
यह विचार किया जाना चाहिए कि वह हमारे देश के लिए कहाँ तक उपयुक्त 
है | वतमान लोकतंत्र का आधार चुनाव और दुलबन्दी है, ओर इनमें आदमी 
कितने छुल॒ कपट, खुशामद, प्रलोमन, घौंस, रोब और पाशविक शक्ति से 
काम लेते हैं; मानवता का रुतर कितना गिरा देते हैं--य्रह कोन नहीं जानता ! 
ऐसे चुनाव और दुलबन्दी को आश्रय देने की दृष्टि से यह संविधान अवश्य 
ही नैतिकता रहित (या मारतीयता-रहित) कहा जा सकता है । 
गाँधीवाद' की उपेक्षा-भारत ने ख्वतंत्रता प्राप्त की, उसका श्र य 
यदि किसी एक व्यक्ति को देना हो, तो वह व्यक्ति गांधी जी थे । देश उन्हें 
राष्ट-पिता कहता है। वर्तमान सरकार अपने आपको गांधी जी के पथ पर 
चलने वाली कहती है | क्या हमारा संविधान गांधी जी के सिद्धान्तों के अनु- 
रूप है ? यह ठीक है कि संविधान में गांधी जी की कुछ बातों को याद 
किया गया है--प्रामोद्योग और पंचायत राज [नीति-निर्देशक तत्वों में), 
अस्पृश्यता-निवारण और धार्मिक स्वतंत्रता [मूल अधिकारों में |, हिन्दू-सस्लिम 
एकता या संयुक्त चुनाव [निर्वाचन में] । तथापि इसमें “गांधीवाद” को आत्मा 
का--विकेन्द्रित व्यवस्था का--अभाव है, और अहिन्सा का आग्रह नहीं है। 
रुवयं म० गांधी को संविधान सभा से इस विषय में विशेष आशा न थी। 
उन्होंने एक सवाल के जवाब के रूप में लिखा था-- 
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. (विधान-समभा में मेरी इस (आजाद हिन्दुस्तान की) तसवीर को मुकम्मल _ 
बनाने. के लिए. बहुत-कुछ किया जा सकता है | लेकिन इसकी संभावना या _ 
इमकान होते हुए भी मैं उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता क्योंकि स्टेट पेपर 
में किसी किस्म का बन्धन न होने से हर एक फिरके की रजासन्दी की जरूरत 
रहती है। सब फिरकों या दलों का ध्येय (मकसद) एक नहीं । कांग्रेसी स्वतं- 
 न्ता या आजादी का एक ही मतलब नहीं निकालंते | मैं नहीं जानता कि 
उनमें से कितने अहिंसा पर और चरखे पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं, या 
यह मानते हैं कि गाँव ही हिन्तुस्तान की जिन्दगी का केन्द्र या मरकज हो _ 
सकता है । इसके खिलाफ मैं यह जानता हूँ कि बहुतेरे ऐसे हैं, जो चाहेंगे 
कि हिन्दुस्तान पहले दरजे की जंगी ताकत बने और सारे मुल्क की हुकूमत _ 
एक ताकतवर केन्द्र या मरकज के मातहत रहे | इन मुख्तलिफ मंगड़ों के... 
बीच अगर हिन्दुस्तान को पाक ख्याल की बुनियाद पर पाक कामों से दुनियाँ 
की रहनुमाई करनी है, तो मैं यकीन करता हूँ कि खुदा या ईश्वर इन अकल- 
मनन्‍्दों की अकल पर परदा डालेगा और गरीब गाँवों को अपने विकास के. 
लिए सही रास्ता द्व ढ़ निकालने की ताकत देगा! द द 
उच्च अधिकारियों के शाही वेतन -वरतमान सभ्यता का एक बड़ा 
अभिशाप आशिक विषमता है | खेद है कि ख्तंत्र भारत के संविधान ने भी 
यहाँ के नागरिकों में आथिक समानता बढ़ाने की दिशा में कुछ अच्छा 
कदम नहीं उठाया । यहाँ समता” से हमारा मतलब व्यावहारिक समता से 
ही है, आदश काल्पनिक समता से नहीं | समाज में कुछ असमानता या 
विषमता रहने वाली ठहरी । पर विचारशीलों का कतव्य है कि उसकी सीमा 
का भरसक नियंत्रण करें | जैसा कि श्री किशोरीलाल मशरूवाला ने कहा है, 
नागरिकों में आथिक असमानता भले ही रहे, पर उस असमानता को न्याय- 
सम्मत होना चाहिए। यह असमानता इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे 
दरजे और अवसर की समानता प्राप्त करना असम्भव हो जाय | दूसरे शब्दों 
में कहें तो देश के नागरिकों की ज्यादा-से-ज्यादा और कम-से-कम आय का 
फक एक उचित मर्यादा में रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम 
समाजवाद की नरम से नरम दृष्टि से विचार करें तो दोनों में १०: श्या 


संविधान की आलोचना श्६५ 


१२: १ के अनुपात से ज्यादा अन्तर न होना चाहिए, क्योंकि यदि इससे 
ज़्यादा फक रहा तो नागरिकों के लिए दरजे और अवसर की समानता प्राप्त 
करना असम्मव हो जायगा।?.. ., 

जब कि उच्च अधिकारियों को चार-चार पाँच-पाँच हजार रुपये मासिक 

मिलें, तो साधारण अधिकारी को कम-से-कम चार-सौ, पाँच सौ रुपये मासिक 
तो मिलें; ओर, यदि व्यावहारिक नहीं है तो. उच्च अधिकारियों का इतना 
अधिक वेतन ठहराया जाना कैसे ठीक कहा जा सकता है ! संविधान-समा के 
विद्वान सदस्य इन ऊँची वेतनों को निर्धारित करते समय देश और जनता की. 
आशिक स्थिति को भूल गये; यद्यपि कितने ही सदस्य उस कांग्रेस के प्रमुख _ 

कार्यकर्ता रहे हैं, जिसने अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ४००) रु० 

ठहरायी थी; हाँ, उस समय के ४००) की कीमत इस संभय डढ़-दो हजार 
रु० है। बात यह है कि अधिकांश सदस्य अंग्रजी शिक्षा-संस्कृति में 
दींज्ञित थे। वे उसी केन्द्रित और खर्चीली शासन-पद्धति की ओर आकषित 

थे जो अंग्रेजों ने यहाँ चला रखी थी। उन्होंने बात-बात में उनका 
अनुकरण किया | नतीजा यह हुआ कि विदेशी शासन हट जाने पर भी . 
भारत के उच्च अधिकारियों ओर साधारण जनता में आथिक विषमता 
की बहुत गहरी खाई बनी हुई है। [संविधान में उच्च अधिकारियों का वेतन 
बहुत अधिक निर्धारित होने से दूसरे आदमियों को भी त्याग की प्रेरणा 
न होकर अपनी आय बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। संसद के सदस्यों के अपना 
वेतन और भत्ता आदि बढ़ाने की बात पहले कही जा चुकी है । 

बहुत खर्चीला शासन, स विधान का भविष्य -संविधान के 

अनुसार शासन का जो ढाँचा खड़ा किया गया है, वह और नहीं तो आर्थिक 
दृष्टि से इतना भारी है कि अधिकतर भारतीय जनता के लिए. असहनीय है ॥ 
विधान-मंडलों के इतने सदस्यों का वेतन और भत्ता, मन्त्रियों और उपमन्धत्रियों 
की तथा राज्यपालों और राजप्रमुखों की, तथा उत्तरोत्तर बढ़नेवाले उच्च 
अधिकारियों की शान-शौकत कब तक चलेगी । आदमी कब तक घैय॑ रखेंगे ! 

कौन-जाने, कब नये नेता रंग-सश्च पर आ जायेँ ओर नये संविधान का निर्माण 

करने को बाध्य हों ! 


रद. भारतीय शांसन 


जनता का' कृतेव्य-7सामाजिक, आओ्िक और राजनैतिक लक्ष्य की _ 
पूर्ति समय-समय पर बनने वोली विधियों या कानूनों से होती है, जिन्हें विधान- 
मण्डल बनाते हैं। इस प्रकार संसद तथा राज्य-विधान-मण्डलों के सदस्यों 
का, और उन सदस्यों को निर्वाचित करने वालों का उत्तरदायित्व कितना 
अधिक है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है| स्मरण रहे किइस 
समय बालिग मताधिकार को व्यवस्था है । इसलिए निर्वाचर्कों के उत्तर- 
: द्वार्यित्व का अर्थ अब जनता का ही उत्तरदायित्व समझना चाहिए । अस्त, 
भारत-सन्तान के सामने भारतीय संघ को वास्तव में महान्‌ और विश्व-हितः 
के लिए अ्धिक-से-अंधिक उपयोगी बनाने का कारये है । 

. विशेष वक्तव्य -दसने संविधान की आलोचना यह मान कर की है 

कि इसे पार्लिमेंटरी पद्धति को अपनाना था । परूतु वास्तव में पालिमेंदरी 
. थद्गति है ही ऐसी कि उसमें मारी व्यय तथा ट्रन्‍ अनेक नैतिक दोष होने... 
स्वाभाविक हैं। यदि इन बातों से बचना है तो हमें इस पद्धति का ही मोह 
छोड़ना पड़ेगा | वतमान काल में इस पद्धति का इतना चलन है कि प्रायः 
आदमियों को इसके दोष जान लेने पर भी इसके सिवा और कोई विकल्प 
नहीं सूझता । विशेष दुर्भाग्य की बात तो यह है कि भारत ने भी स्वतंत्र होकर _ 
इसे ही अपनाया, उस भारत ने जिसे राष्ट्रपिता गाँधी ने विकेन्द्रित राज्य 
व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए इतने वर्ष लगातार प्रयत्न किया । 
श्रावश्यकता थी कि भारतवासी गांधी जी के संदेश पर गम्मीरतापूवक विचार 
करके सर्वोद्य राज-ब्यवस्था का अपने यहाँ प्रयोग करते ओर संसार के 
सासने उसका उदाहरण उपस्थित करते | इसका कुछ विशेष विचार अगले 
पृष्ठों में किया जायेगा । | 








सर्वोदय विचार 
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शहद भारतीय शासन 


सर्वोदय विचार की आवश्यकता 


हमें अपनी शासन-व्यवस्था ( एवं अथ-व्यवस्था और समाज-व्यवस्था 
आदि) में सर्वोद्य दृष्टि रखनी चाहिए.। सर्वोदिय का अथ सीधा-सादा 
है---हम सब का हित या उदय चाहें । जैसे हम अपना सुख चाहते हैं, वेसे 
ही दूसरों का भी चाहँ--जैसे हम यह नहीं चाहते कि दूसरे आदमी हमें छोटा 
या नीचे दर्ज का समझें, वैसे ही हम भी किसी को अपने से छोटा या नीचा 
न समझें । सर्वोदय व्यवस्था में शासकों” को याग़, सेवा आर सादगी का 
जीवन बिताना आवश्यक है । सब में समानता, भाईचारे, प्रेंम ओर कत्तंव्य- 
पालन भावना होनी चाहिए | 


. शासनंपद्धति पर इस दृष्टि से प्रकाश डालने के लिए. हम आगे अपनी 
पुस्तक सर्वोंद्य राज, क्यों ओर कैसे ! का कुछ अंश उद्भधुत कर रहे हैं | वह 
पूरी पुस्तक अलग छपी है | अब तो इस विषय पर और भी अधिक खुलासा 
विचार करने में सहायक होने के लिए. हमारी 'राजव्यवस्था, सर्वोद्य दृष्टि से 
पुस्तक प्रस्तुत है। जो पाठक मानवता की भावना से प्रेरित हो इस विधय का : 
चिन्तन-मनन करना चाहें, वे उसका अवलोकन करे । हमारी निश्चित धारणा 
कि सर्वोदय दृष्टि से व्यवहार करने में ही सब का भला है, और सब के भले 
में ही हमारा मला है। प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या राज्य का हित दूसरों के हित 
के साथ सम्बद्ध है; इस बात को भूल कर कोई केवल अपने स्वाथ और अधि- 
कार्सो की बात सोचे तो यह उसकी अल्पशता और अदूरदशिता हैं, जो अन्त 
जे उसके लिए भी अहितकर होगी । इस प्रकार सर्वोद्य दृष्टि की अनिवायता 
स्पष्ट है | द 


सत्ताईंसवाँ अध्याय 


स्वदेशी राज्य हुआ, स्वराज्य नहीं 


अंग्रेजों के चले जाने से भारत को स्वराज्य नहीं मिल जाता है | 
हमें निरन्तर स्वराज्य के लिए कोशिश करनी होगी... ...मेरे सपनों 
का स्व॒राज्य. गरीबों का स्वराज्य हे। धनिकों को जो जीवन की 
साधारण सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे सब को मिलनी चाहिएँ । इसमें कोई 
भी सन्देह नहीं कि वह स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य नहीं, जिसमें आपको ये 
सुविधाएँ न मिल सके | 


--गांधी जी. 


अंग्रेजों से डैटकारा हुआ-.. (४ अगस्त हमारी स्वाधीनता का 
दिन है। सन्‌ १६४७ में उस दिन कई कारणों से, जिनमें हमारे प्रयत्नों का 
यथेष्ट भाग है, अंग्रेजी शासक यहाँ से चले गये । उनकी अधीनता से 
छुटकारा पाने के लिए हम'बहुत समय से आन्दोलन कर रहे थे | पहले की: 
बात छोड़ दें तो सन्‌ १८५७ का संग्रास उनकी हुकूमत को यहाँ से हटाने के- 
लिए ही लड़ा गया था । इसी के लिए अनेक आतंकवादियों ने हँसते-हँसते' 
अपने प्राण न्‍्योछावर किये थे | इसी के लिए सन्‌ १८८७ से कांग्रेस लगातार : 
कोशिश कर रही थी | इसी के लिए राष्ट्रपिता गांधी जी के नेतृत्व में सत्या- 
ग्रह और असहयोग, अहिन्सा और शान्ति के अनूठे उपायों का प्रयोग किया 
गया था । इसी के लिए सन्‌ १६४२ में करों या मरो? का मन्त्र लेकर जन« 
क्रान्ति हुई थी | इसी के लिए नेता जी सुमाष बोस और आजाद हिन्द फौज 
ने ब्रिटिश सेनाओं से गजब का सोर्चा लिया था, और अन्त में नोसैनिकों ने 
अपने आश्चर्यजनक साहस का परिचय दिया था। इन बातों का खुलासा 
वर्णन हमारी भारतीय स्वाघीनता आन्दोलन” पुस्तक में किया गया है। 


३०० भारतीय शासन 


हमारी अधूरी सफलता, अंग्रेजी शासनपद्धति को नकल 
भारत स्वतंत्र होने के साथ ही खंडित हो गया। १५४ अगस्त हमारी 
स्वतन्त्रता का दिन है, परन्तु साथही विभाजन का मी | इस दिन से दो स्वतंत्र 
_ सरकार्सो की स्थापना हो गयी--(१) भारत-सरकार देहली में, और (२) 
पाकिस्तान-सरकार कराँची में। एक मारतवष के दोडुकड़े हो गये, इस प्रकार 
हमें यथेष्ट. सफलता न मिली, यह साफ जाहिर है। हम यहाँ दूसरी बात 
'कहना चाहते हैं। हा 


: अंग्रेजों के जाने पर हमारे नेता उनकी गद्दो पर बैठ गये, जिस दल्ल से. 
अंग्रेज राज्य करते ये, उसी तरीके से हमारे आदमी हुकूमत करने लगे। यह 
कहा जा सकता है कि बड़े देश की शासनपद्धति एक दिन में नहीं बदली जा 
सकती | पर अब तो दिनों की बात नहीं, आठ वर्ष बीत गये। मारत का 
नया संविधान चन कर अमल में आने लगा, आम चुनाव भी हो गये ओर 
केन्द्रीय सरकार तथा विविध राज्यों की सरकारों का नया संगठन भी हो 
गया | इस प्रकार पहले जो यह आशा थी कि नया संविधान भारतीय 
परिस्थितियों के अनुसार यहाँ सच्चे स्वराज्य की स्थापना करेगा, वह अब 
पूरे तौर से समाप्त हो गयी । संविधान बनाने में जनता का काफी रुपया खच 


"किया गया, जिन लोगों पर जनता को बड़ी श्रद्धा थी, उन्हें यह काम सोंपा 


गया । समय भी काफी लगा तो मी जो शासनपद्धति निश्चित कौ गयी, वह 
अंग्रेजी शासनपद्धति की नकल है, उसमें कोई बुनियादी अन्तर नहीं । शायद 
अंग्रेजी शिक्षा और संस्कारों में दीक्षित हमारे नेता कुछ और बात सोच हो 
नहीं सकते थे । का शी | द 
.. खदेशी राज्य की स्थापना--अरूठ, विदेशी राज्य की जगह स्वदेशी 
राज्य हो गया। अब राष्ट्रपति स्वदेशी है; प्रधान मन्‍्त्री स्वदेशी, कमांडरन 
चीफ या जंगीलाद भी स्वदेशी है। इसी प्रकार विविध राज्यों में राज्यपाल 
<या राजप्रमुख) और मुख्य मन्त्री समी पर्दों पर स्वदेशी नियुक्त हैं, और इन 
सब की नियुक्ति, अविकार और कार्यक्षेत्र आदिं के नियम बनानेवाली संसद 


(पार्लिमेंट) और विधान-सभाओं, में भी सब॒ स्वदेशी ही स्वदेशी हैं । विदेशी .. 


स्वदेशी राज्य हुआ, स्वराज्य नहीं | इन 


अधिकारी हमें सहन नहीं । उन्हें रखना भी होता है तो दम अपने बनाये. 
नियम कायदों के अनुसार रखते हैं। इस प्रकार हमने विदेशी राज्य को हटाकर 
पूरा, यथा-सम्भव पूरा, स्वदेशी राज्य स्थापित कर लिया है। 


स्वदेशी नोकरशाही--यह कहा जा सकता है कि विदेशी नौकरशाहीः 
को हटाकर हमने स्वदेशी नौकरशाही की स्थापना कर दी है। ऐसा कहने में 
हम 'स्वदेशी' शब्द के महत्व को कस करना नहीं चाहते | हमारे वतमान शासकों 
भें जनता के लिए सहानुभूति है, दर्द है, तड़प है । वे समय-समय पर देश 
के उत्थान के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं, कुछ लोग दिन-रात इतने 
. काम में लगे रहते हैं कि उन्हें सोने या आराम करने को भी काफी समय नहीं 
मिलता | कुछ अंधिकारी साधारण गरीब किसान मजदूर आदि से मिलने में 
' संकोच नढीं कंरते | कोई-कोई तो अपने निजी वेतन से शहीदों के परिवारों 
या दूसरे जरूरतंमन्दों की सहायता करते हैं; हमारे कलाकारों ओर साहित्य- 
कारों का मान करते हैं। इन बातों की ग्रशंसा कौन नहीं करेगा ! परन्तु इससे 
_ बस्त-ह्थिति में विशेष अन्तर नहीं आता । शासकों की व्यक्तिगत उद़ार्ता 
का परिमाण कुल मिलाकर समुद्र में बूँद के ही बराबर समझना चाहिए। 
+* हमें किसी खास पदांधिकारी के सम्बन्ध में नहीं कहना है। हमारा आक्षिप 
तो उस ढाँचें या पद्धति से ही है, जिसके ये पदाधिकारी अज्ञ बने हुए हैं,, 
और जिसके कारण देश, कोल्हू के बैल की तरह कोई असली प्रगति नहीं कर 
पाता; हाँ, दिखाने के लिए तो कुछ न कुछ काम हर समय होता ही रहता 
है, कुछ इलचल, कुछ उचेड़-बुन, कुछ निर्माण या परिवतन आदि होकर 
पाठकों के पास उसकी बढ़िया-बढ़िया रंग-बिरंगी रिपोर्ट पहुँचती रहती हैं | 
वास्तव में केन्द्रीकरण-मूलक पद्धति में नोकरशाही का विशाल जाल फेलना 
स्वाभाविक ही है । दोनों का अनिवार्य.सम्बन्ध है। केन्द्रित व्यवस्था का आधार 
या जीवन-प्राण ही नौकरशाही है, क्योंकि जब व्यवस्था केन्द्र की ओर से 
. होगी, तो उसका संचालक--चाहे वह कितना ही योग्य, सहृदय, उदार 
विचारों वाला क्यों न हो-स्वयं क्या-क्या कर सकता है ! उसे तो सब 


- डे०२ .... भारतीय शासन 


“इन्तजाम अपने सहायकों द्वारा ही कराना होगा । वह उन्हें विविध विभागों का 
काम सॉप देगा; और, विविध विभागों के अध्यक्ष काम लेंगे, कर्मचारियों 
ओर उपकर्मचारियों द्वारा । ये कर्मचारी तो कानूनी तौर से भी प्रायः जनता 
के प्रतिनिधि नहीं होते; फिर, इनका जनता से प्रत्यक्ष सम्पक रहना तो निरी 
'कपोल-कल्पना है। ये बहुधा जड़ यन्त्र की तरह अपने अफसरों की आशा 
'पालन करने में ही अपने कतंव्य की इतिश्री समझते हैं। इस प्रकार स्वदेशी 
राज्य में, जब तक स्वराज्य न हो, पार्लिमेंदरी पद्धति या जनतंत्र का ढोंग 
चाहे जितना हो, वह अपने नग्न रूप में है केवल नोकरशाही पद्धति ही । 


चराज्य का अथू---सपष्ट है कि स्वदेशी राज्य होना और बात है 
और स्वराज्य दूसरी बात। स्वराज्य का अथ है देश का उत्पादन और 
व्यवस्था की जिम्मेदारी कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में न होकर जनता के 
हाथ में आ जाय। इस प्रकार हमारी सब संस्थाओं का उद्देश्य आर्थिक 
व्यवस्था विकेन्द्रित करना तथा अहिंसक प्रजातन्त्रीय समाज स्थापित करना, 
होना चाहिए, जिससे शक्ति का श्रेत कुछ खास ओद्योगिक या व्यापारिक 
-नगरों तथा दिल्‍ली और अन्य राजघानियों में सीमित न होकर गाँव-गाँव में 
और घर-घर में फेला हुआ हो; प्रत्येक किसान और . मजदूर का, ईमानदारी 
से कुछ करनेवाले प्रत्येक भारत-संतान का, उसमें भाग हो | वह रवराज्य 
ही क्‍या, जिसमें लोगों को अपनी रोजमरां की जरूरत के लिए दिल्‍ली की 
ओर निगाह लगाये बैठना हो, या अपने राज्य की राजघानी से प्रकाशित 
होने वाली विज्ञप्तियों की इन्तजार करनी पड़े । स्वराज्य तो देश के सब आद- 
म्रियों में बराबर बैँटा हुआ होना चाहिए। भारत का अ्रथ केवल देहली और 
दूसरी राजधानियाँ नहीं, वह तो थोड़े से नगरों के साथ लाखों गाँव का देश 
है; भारत में स्वराज्य का अ्थ है, छत्तीस करोड़ आदमियों का राज्य | 


क्या हमारे प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं --यह कहा जा सकता 
कि भारत में यहाँ के नागरिकों का राज्य है; उनके ही चुने हुए प्रतिनिधि 
शासन-कार्य कर रहे हैं, और क्योंकि प्रत्येक बालिग आदमी को मताधिकार है, 


स्वदेशी राज्य हुआ, स्वराज्य नहीं... ८ हे०रे 


. इसलिए स्वराज्य गाँव-गाँव तक पहुँच गया है। कोई व्यक्ति जो विधान-सभा 
. का सदस्य या मनन्‍्त्री आदि होना चाहता है, वह गाँवों की उपेक्षा नहीं कर 
: सकता । कोई गाँव वाला--किसान हो या मजदूर आदि--किसी भी सरकारी 

'पद से वंचित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति तक बन सकता है ! ये बातें 
. बड़ी जोरदार मालूस होती हैं। पर गम्भीरता से विचार करें तो इनमें कोई 
दुम नहीं | चुनाव पद्धति ऐसी है कि इसमें केवल चतुर चालाक, धनवान और 
विशेष चलते हुए आदमी को ही सफलता मिलती है, साधारण आदमियों के 
लिए इसका दरवाजा कानून से खुला होने पर व्यवहार में बन्द ही है। इन 
बातों का खुलासा विचार आगे किया जायगा । 


कल्पना करो कि कोई आदमी चुनाव के लिए मत माँगने के वास्ते एक 
चर मेरी कोपड़ी तक आ गया ( अनेक बार तो एजंट ही यह कास कर देते 
हैं ), पर चुनाव से पहले मेरा उसका कोई सम्पक नहीं था | वह अपने आपको 
बड़ा आदमी मानता था, ओर अब चुनाव में सफल हो जाने पर भी उसका 
रहन सहन और ठाठबाट ऐसा रहेगा कि मेरी उसके सामने कोई गिनती ही 
. नहीं है--तो मुझे इस बात से क्‍या संतोष हो सकता है कि वह मेरे मत से 
विजयी हुआ है ! कानूनी या राजनैतिक बात छोड़ दें तो सीधा प्रश्न यह है 
. कि क्‍या एक भखे-नंगे आदमी का सच्चा प्रतिनिधि कोई लखपति, कोई मिल- 
मालिक, या ऐसा आदमी हो सकता हे, जिसे चुनाव में सफल हो जाने पर 
सम्भव है हजारों रुपये मासिक का वेतन और भत्ता मिलने लगे॥। 


हमारा सच्चा प्रतिनिधि कैसा आदमी हो सकता है १-- 
भारतवर्ष में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। विदेशी राज्य को हटाने 
के लिए हमने उनका बताया रास्ता अपनाया था; पर स्वाघीन हो जाने पर 
राज-काज चलाने के लिए हम उनके तरीकों को नहीं अपना रहे हैं। वतमान 
सरकार अपने आप को गांधी जी की अनुयायी मानती है| पर गरीब भारत 
के प्रतिनिधि होने की जैसी क्षमता उनमें थी, वह आज के शासकों में कहाँ 
है ! कहाँ उच्च पदाधिकारियों के ठाठ-बाटठ, शान-शौकत और आडम्बस्-्युक्त 
रहनसहन और कहाँ गांधी जी की सादगी और संयम । गांधी जी ब्रिटिश 


: "३०४ . भारतीय शासन 


सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय के ही नहीं, स्वयं सम्राट के महल में ऊँची धोः 
पहने, अद्ध नग्न! अवस्था में गये थे कारण, वे अपने आपको गरीब भारः 
. का प्रतिनिधि सानते थे | उनके विचार से भारत के राष्ट्रपति ओर प्रधान मन्त्र 
. को भारत के साधारण नागरिक से अधिक ऐश्वर्य का जीवन नहीं बितान 
चाहिए | अफसोस ! हमारे अधिकांश शासकों को ये बाते अब्यावहारिव 

. ग्रतीत होती हैं। इससे स्पष्ट है, कानून के अनुसार हमारे प्रतिनिधि माने जार 
पर भी, वे हमारे जीवन या हमारी स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, भले हूं 

गोरे न होकर होकर काले हों, अंग्रज न होकर हिन्दुस्तानी हों । 


समाज के लिए पालिमेंटरी पद्धति का मोह छोड़न 
>होगा--अभ्रादमी समय-समय पर आलोचना करते हैं, कि प्रधान मंत्री ऐस 

होना चाहिए, राष्ट्रपति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, राज्यपालों य 
. मंत्रियों के अधिकारों में यह कमी, और यह वृद्धि होनी चाहिएँ | ये बातें सब 
. ऊपरी हैं। इनसे समस्या का हल नहीं होगा । बात किसी एक या अधिव 
अधिकारियों को बदलने की, या उनके अधिकार घटाने-बढ़ाने की नहीं है 
शासन का ढांवां ही बदुलना होगा । शासनपद्धति सम्बन्धी वतमान दृष्टिकोर 
को छोड़ना होगा । खासकर पालिमेंगरी पद्धति का मोह छोड़ना होगा | ह! 
की बात है कि लोगों का ध्यान इस ओर जा रहा है। भारतीय लोकसभा 
स्पीकर श्री मावलंकर का कथन है कि संसार में कहीं भी पालिमेंटरी शासनः 
पद्धति का भविष्य उज्ज्वल नहीं है ।” इसी बात पर तो गाँधी जी जन्म मः 
जोर देते रहे । पर, अफसोस ! उनके निकट सम्पक में रहने वाले सब्र 
सावलंकर, राजेन्द्रवाबू और नेहरू आदि भी इस शिक्षा को ग्रहण नक 
पाये। आखिर, मारत का नग्ना संविधान बनाने की बहुत-कुछ जिम्मेवार 
इन्हीं पर है। अंग्रेजी शिक्षापद्धति का कैसा चमत्कार है कि इन लोगों प 
. अपने नये गुरू, राष्ट्रपिता गाँधी का रंग बहुत ही कम चढ़ा। इसी का ये 
नतीजा है कि जो स्वदेशी राज हुआ है, उसकी रगरग से -इज्चलेंड क 
> पार्लिमेंटरी पद्धति की छाप है । इस पर खुलासा आगे लिखा जायगा। 
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विशेष वकक्‍तव्य-क््या हम अब भी शासन की इस पार्लिमेंटरी पद्धति 
की जीण-शीण और कष्टदायक पोषाक से चिपटे रहेंगे ? यह इतनी तंग और फरटी- 
पुरानी है कि इसे जहाँ-तहाँ से सी देने ओर कहीं-कहीं पेबन्द या येगली लगा 
देने से काम नहीं चलेगा । मानव के लिए नये वस्त्र का निर्माण करना है, 
जिससे उसके अ्रंगों को ताजी हवा और रोशनी काफी मिले, ओर हर घड़ी 
उसका दम न घुटता रहे। भारत को ग्राम-प्रधान संस्कृति, और पंचायती 
विकेन्द्रित व्यवस्था के आधार पर ही वास्तविक स्वराज्य मिल सकता है 
पश्चिम के अंधानुकरण में हसारा हित नहीं--पार्लिमेंटरी पद्धति रुवय॑ 
पश्चिम के लिए भी अच्छी नहीं । 


अट्टाइसवाँ अध्याय 
.... नयी दृष्टि की आवश्यकता 


डे प्रजातन्त्र का अथ में यह सममभता हैँ कि इस तन्त्र में नीचे से 
नीचे और ऊँचे से ऊँचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर 
मिलना चाहिए । हा 

४ रा >गाँधी जी 


हम भारत में स्वदेशी राज्य से ही संत॒ष्ट नहीं, हम स्वराज्य स्थापित 
करने की बात कहते हैं तो पहले हमें यह विचार करना चाहिए. कि इस राज 
व्यवस्था में-“जों लोकतंत्र या भजातत्र के नाम से प्रचलित है--क्या 
दोष हैं । द 


वर्वमान 'लोकतंत्र', लोकतंत्र नहीं-पाश्चात्य देशों में आज जो 
लोकतंत्र, या प्रजातंत्र प्रचलित है, और जिसका अनुकरण मारत में भी किया 
जा रहा है, वह वास्तव में लोकतंत्र नहीं कहा जाना चाहिए.। लोकतंत्र का 
अर्थ होता है जनता का राज्य । शासन-सत्र-संचालन जनता के हाथ में हो; 
जनता अपने इस अधिकार का उपयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करे; शासन- 
कार्य जनता की इच्छानुसार हो, उसकी मर्जो के खिलाफ कोई कार्य न हो। 
इस में जनता का आशय संमस्त जनता से है, उसके किसी विशेष भाग से 
नहीं, चाहे वह भाग कितना ही बड़ा या महत्वपूण हो । इससे स्पष्ट है कि 
लोकतंत्र का आदर्श और उद्देश्य बहुत पवित्र और ऊँचा है। परन्तु वर्तमान 
लोकतंत्र में यह उद्देश्य पूरा नहीं होता । इच्जलैंड, फ्रांस, अमरीका आदि देश 
लोकतंत्री कहे जाते हैं, लेकिन जानकारों से यह छिपा नहीं कि वहाँ सवसाधा- 
. रण जनता का राजनैतिक विषयों पर कुछ विशेष नियंत्रण नहीं । सारी 
व्यवस्था ऐसी होती है कि पूजीपतियों की ही चलती है। जिस दल को 
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उनके पैसे और प्रभाव का सहयोग मिलता है, उसके ही अधिक व्यक्ति 


निर्वाचन में विजयी होते हैं, और मंत्री आदि के उच्च पद प्रासत करते हैं। 


ऐसी दशा में विधान-समभाओं में पूँजीपतियों के ही स्वार्थ का अधिक ध्यान 
रखा जाना स्वाभाविक है। 


हे बहुमत” का शासन --यह सवस्नान्य है कि वतंसान लोकतंत्र पद्धति 
में शासन समस्त जनता का न होकर बहुमत दल का होता है | अब इस बहु- 
सत के रूप को जरा ध्यान में ले आण जाय | यदि राज्य में दो दल हैं, तो 
बहुमत का अथ ४६ प्रतिशत को छोड़कर केवल ५१ प्रतिशत की हुकूमत हो 
सकती है। ओर अगर तीन दल हों और तीनों एक-दूसरे के मुकाबले के हों 
अर्थात्‌ कल्पना करो उसमें से दो दल तैतीस-तैतीस प्रतिशत व्यक्तियों के और 
एक दल ३४ व्यक्तियों का हो तो वतमान विचारधारा के अनुसार ३४ प्रति- 
शत व्यक्तियों के बहुमत दल वाला शासन लोकतंत्री कह्दा जायगा, जब कि 
5६६ प्रतिशत व्यक्ति शासन-सत्ता से वंचित रहेंगे | इस प्रकार अकसर ऐसा 
होता है कि जिसे हम बहुमत दुल का शासन होने से लोकतंत्री शासन कहते 
हैं, वह वास्तव में अल्प सत का ही शासन होता है | 


निर्वाचनपद्धति के दोष-वर्तमान लोकतंत्र का आधार निर्वाचन 
है, और उसमें पैसे की कितनी जरूरत होती है, पैसे के बल पर उसे व्यवहार 
में किस तरह धनतंत्र कर दिया जाता है, यह गम्भीरता से सोचने का विषय 
है। चुनाव सम्बन्धी भारी खच का कुछ अनुसान इस बात से हो सकता है 
कि भारत में, सन्‌ १६४१ के आम चुनावों में व्यवस्था सम्बन्धी सरकारी व्यय 
के अतिरिक्त, सरकारी तोर पर स्वायत्त राज्यों की विधान-समभाओं के चुनाव में 
. उम्मेदवारों को पाँच हजार से लेकर आठ हजार रुपये तक ओर लोकसभा के 
चुनाव में उम्मेदवारों को पच्चीस हजार रुपये तक खच करने की इजाजत थी । 
कितने ही व्यक्तियों ने तो इससे भी अधिक खच किया होगा। अस्तु, यह 
स्पष्ट है कि साधारण आर्थिक स्थिति वाले योग्य और ईमानदार पुरुषों के 
लिए चुनाव में सफल होने का अवसर नहीं होता। कितने ही आदसी तो चुनाव 
को एक ऐसा रोजगार सममते हैं, कि इसमें लगाया हुआ रुपया पीछे (चुनाव 
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में जीत जाने पर) ब्याज सहित वसूल कर लिया जायगो | इसलिएं वे उंघार 
लेकर भी इस काम में रुपया लगाने का साहस करते हैं।_ इसंसे चुनाव-कार्य 
की गन्दुगी, बदनीयती और बेरैमानी की भावना स्पष्ट है। 
फिर, बड़े-बड़े राज्यों को विधान-सभाओं में एक-एक निर्वाचक-संघ में 
लाखों मतदाता होते हैं, उन्हें जिन उम्मेदवारों के लिए. मत देना होता है, 
उनके विषय में उनकी सही जानकारी प्रायः कुछ भी नहीं होती । मतदाताओं 
के सामने केवल उम्मेदवारों के दलों के नाम और उनके लुभावने घोषणा- 
पत्र होते हैं जिनकी प्रतिज्ञाओं की रुपये. में आठ आना क्‍या, कुछ दशाओं 
में एक आना भी पूरी होने की कोई सम्भावना नहीं होती । चुनाव के समय 
प्रत्येक उम्मेद्वार के एजंट जिन भ्ूठी-सच्ची बातों का प्रचार करते हैं ओर 
जिन अनैतिक. उपायों या हथकंडों से काम लेते हैं, उनका वणन करने को 
आवश्यकता नहीं। बहुधा साम्प्रदायिकता, कैलेइ और दोष आदि का 
ऐसा दूषित वातावरण बन जाता है कि उसका बुरा असर महीनों और कुछ 
दशाओं में तो वर्षों बना रहता हैं। द आन 2 
और यह चुनाव क्‍या है! किसी घनवान था प्रमावशाली आदमी का 
नारों, व्याख्यानों, इश्तहारों और साइक्रोफोन या रेडियो आदि से ऐसा प्रचार 
और प्रदर्शन कराना कि साधारण जनता को उसी को याद रहे, दूसरे सब 
उम्मेदवार्ों की. बात भूल कर वह उसी के पक्ष में मत दे ओर उसको विजयी 
बनाने में सहायक हो । वर्तमान छुनावों में भोली-भाली जनता ही मूख नहीं 
बनती; अनेक पढ़े-लिखे आदमी भी उम्मेदवारों के चकमे के आ जाते हैं । 
चुनाव-आंदोलन के शोरगुल और नारों के बीच अकसर कमर योग्य व्यक्ति 
चुन लिये जाते हैं ओर अधिक योग्य व्यक्ति रह जाते हैं। 
चुनाव से पहले, उम्मेदबार कितनी नम्नता और शिष्टाचार तथा सहृदयता _ 
दिखाते हैं! सत मांगने के लिए. वें गरीब से गरीब, मैले और फठे-पुराने 
कपड़े वालों की गन्दी और इटी-फूटी कोपड़ी में जाने में भी संकोच नहीं 
करते । वे मजदूरों, किसानों और मेहतरॉ--दर किसी से मित्नतें करते हैं । जहाँ 
चुनाव समाप्त हुआ, उनका कपट-मेष॒ उतर जाता है, वे सीधे मुँह अपने . 
'निर्धन भाइयों से बात नहीं करते । ये चुनाव हैं, हमारे लोकतंत्र के आधार ! 
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... दलबन्दी ओर नेतिक पतन-वर्तमान लोकतंत्र का -दलंबन्दी के 
साथ अदूठ सम्बन्ध है | विरोधी दुल तो अनिवार्य ही माना जाता है। लोक- 
तंत्री व्यवस्था में दलों के मंह॒त्व का अनुमान इस बात से हो सकता है कि 
इंगलेंड' आदि कुछ देशों में इसके नेता को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है । 

दलबन्दी से नैतिक पतन अनिर्वाय है| अपने-अपने दल कों मजबूत 
बनाने के लिए तरह-तरह की चालें चली जाती हैं। दूसरे दल के आदमी 
को अपने दल में मिलाने के लिए साम-दाम-दंड-मेद सभी मले-बुरे उपायों 
से काम लिया जाता है। दल के प्रत्येक सदस्य के लिए. यह जरूरी होता है 
कि वह अपने दल के नेता की हाँ में हाँ मिलाये | उसे अपने दल द्वारा 
उपस्थित प्रस्ताव तथा संशोधन आदि का समथन करना होता है, चाहे 
उसकी आत्मा ऐसा करना उचित न भी समझे | इस प्रकार जब विरोधी दल 
किसी सरकारी प्रस्ताव का विरोध करता है तो उसके सब सदस्य बिना कुछ 
सोचे-विचारे इस विरोध में उसका साथ देते हैं--अश्रर्थात्‌ यह जानते हुए 
भी कि विरोध करना अनुचित है ओर जो बातें विरोध में कही जा रही हैं, 
वे सत्य या तक की कसोटी पर ठीक नहीं उतरतीं | [ इसी प्रकार सरकार 
अर्थात्‌ बहुमत दुल भी अनेक बार विरोधी दल की बातों की उपेक्षा करता 
है, और उसके प्रस्तावों को यथा-सम्मत्र॒ पास नहीं होने देता, चाहे वे प्रस्ताव 
बहुत ही उपयोगी क्‍यों न हों। ] 

. कुछ दल तो ऐसे होते हैं कि उनके सामने राज्य के उत्थान के लिए 
कोई खास कार्यक्रम नहीं होता, वे क्षुद्र साम्प्रदायिक या अन्य आ्राधार पर बन 
जाते हैं और अपनी तथा दूसरों की शक्ति और समय नष्ट किया करते है। 
अस्तु, दलों के निर्माण में, इनकी शक्ति बनाये रखने तथा बढ़ाने में, ओर 
इनकी कार्य प्रणाली में पदु-पद्‌ पर व्यक्तियों का नैतिक तथा चारित्रिक हास 
होता है | जिस लोकतंत्र शासन में, ऐसी दलबन्दी अनिवाये मानी जाती है, 
उसका दूषित होना स्वयं सिद्ध है। 


हानिकारक वाद-विवाद-उतमान लोकतंत्र में ( केन्द्रीय ) संसद 
तथा राज्यों की एक-एक विधान-समा।में सैकड़ों सदस्य होते हैं। अनेक आदमी 
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बोलने की इच्छा रखते हैं। फिर, यदि कोई सदस्य वहाँ भाषण नहीं करता 
(या प्रश्न नहीं पूछता ) वो वह निर्वाचकों की निगाह में गिर जाता है । वे 
कहने लगते हैं कि ऐसे आदमी को चुनने से कोई लाभ नहीं, जो वहाँ जाकर 
चुपचाप बैठा रहता है। इस लिए. सभी सदस्यों को--ओर कुछ नहीं तो 
विधान-समा में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने और अपना अस्तित्व प्रकट 
करने के लिए--बोलने और सवाल पूछने की प्रेरणा होती है। प्रायः सदस्य 
अपने विषय का यथेष्ट अध्ययन और मनन करने का कष्ट नहीं उठाते और 
अपने भाषण में अनावश्यक या अप्रासंगिक व्यंगात्मक, निन्दा-स्तुति या हँसी- 
मसखरी आदि की बातें कहा करते हैं। इस पर उन्हें अध्यक्ष द्वारा रोका जाता 
है | तो मी कुछ सदस्यों की ऐसी हरकतें बार बार होती हैं। इससे विधान- 
सभा का--सहस्त्रों सदस्यों का--थोड़ा-थोड़ा करके भी बहुत सा समयब्नष्ट हो ._ 
जाता है। रे द 


सदस्यों के अनावश्यक माषण और प्रश्न जनता के लिए कितने महंगे 
पड़ते हैं, इसका अनुमान इस बात से किया. जा सकता है कि एक वक्तव्य में 
भारतीय संसद का खर्च ८०) रु० प्रति मिनट बताया गया था। यदि एक 
दिन में सब सदस्यों के वाद-विवाद आदि में नष्ट हुआ समय एक घंदा भी हो 
तो भारतीय करदाताओं का भार उस एक दिन के लिए ही लगभग पाँच 
हजार रु० बढ़ जाता है। यह तो अकेली संसद की बात हुईं | भारत के 
विविध राज्यों के ३२ विधान-संडल हैं | इनका भी विचार कीजिए; और, साल 
भर में होने वाले सब अधिवेशनों का हिसाब लगाइये | कितना अपव्यय 


होता हे ! क्‍ 


| ु ८ न्‍ | पेक ल्‍». »+ । 

भयंकर व्यय-मार ओर आथिक विषमता--छोकतंत्र में (केन्द्रीय) 
संसद और राज्यों के विधान-संडल होते हैं, इनमें से प्रत्येक के सैकड़ों सदस्य 
होते हैं, जिनको नियमित वेतन और मत्ता आदि दिया जाता है | अनेक मंत्री, 


कै 


उपमंत्री, सचिव आदि कितने ही कर्मचारी रहते हैं। फिर राष्ट्रपति तथा 
विविध राज्यपाल और अन्य अधिकारी तथा उनके सेंवके आदि होते हैं। 


ह्न्हे १३ 


इन्हें वेतन ओर भत्ता आदि मिलने के अतिरिक्त उच्च पंदाघिकारियों की शान 
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शौकत, ठाठबाद और सुविधाओं आदि में खूब खच होता है। इस प्रकार 
लोकतन्त्र के साज श्ज्जार में होने वाले कुल ख्च का क्‍या पूछना ! आचार्य 
कृपलानी ने ( श्री गुलजारीलाल नन्दा के एक पत्र का उत्तर देते हुए ) 
लिखा था कि उत्तर प्रदेश में मन्त्रियों का वेतन १४५०० र० माहवारी की 
जगह १२०० २० कर दिया है, पर यह कर-मुक्त है। यदि इसमें आ्राय-कर 
और जोड़ दें तो वेतन १४५० २०, हो जाता है | इसमें बंगले का किराया 
३०० रु०, फर्नीचर का किराया ४० रु० मरम्मत खच ५४० रु० से १०० रु० 
तक; पानी का खर्च ५० २०, मालियों का खच १५४० रु०, एक सी० आई० 
डी० ओर दो अन्य व्यक्तियों का खच २०० ०, सोटर बदलने का औसत 
खच ६०० २०, ड्रायवर, पेट्रोल आदि २५० रु० मासिक और खच होता है। 
इस प्रकार जहाँ एक मन्त्री का वतन १२०० ग्रिलता है, कुल रकम मिला कर 
तो ३००० २० से ऊपर बैठती है। इसकी तुलना में हमारे औसत नागरिक 
को इसका दसवा हिस्सा भी तो नहीं मिलता ! कितनी विपष्रमता ! 

अधिकारियों की भरमार--मन्त्रियों के वेतन और भत्ते आदि का 
खच तो बहुत अधिक है ही, इसके साय ही इनकी संख्या भी बेहद बढ़ी हुई 
है। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्‌ में मन्त्रियों-उपसन्त्रियों आदि की संख्या बढ़ते-बढ़ते 
तीन दजन तक पहुँच गयी। राज्यों की बात लीजिए.। बिहार में जो 
काम सन्‌ १६४० से पहले चार मिनिस्टर कर लेते थे और सन्‌ ४० के बाद से 
सन्‌ ४६ तक जिसे दो अंग्रेज सलाहकार चलाते रहे, ओर सन्‌ ४६ के बाद _ 
जिंसके लिए नौ मिनिस्टर काफी हुए, वह काम अब वहाँ तेरह मिनिस्टर नहीं 
कर पा रहे हैं, कुछ डिप्टी मिनिस्टर भी नियुक्त किये गये हैं; पालिमेंटरी सेक्रे- 
टरी रहे अलग । यही हाल अन्य अधिकांश राज्यों का है| 

अधिक सन्त्रियों आदि की नियुक्ति का रहस्य यह है कि मन्त्रियों की 
संख्या काम के अनुपात से न होकर दुलबन्दी और विविध दलों पर प्रभाव 
रखने वालों के अनुपात से होती है | 

सर्वोदिय दृष्टि-स्पष्ट है कि वतमान प्रचलित लोकतन्त्र बहुत दूषित 
है, इसे वास्तव में लोकतंत्र नहीं कहना चाहिए.। पर शब्द चल रहा है। यह 
बहुत कम सोचा जाता है कि इसके ठीक अथ का इसके वतमान व्यावहारिक 
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रूप से मेल नहीं बैठता | लोकतंत्र की जो हमारी कल्पना है, उसमें सर्वोदिय॑ 
दृष्टि होनी चाहिए | उसकी रूपरेखा आगे दी जायगी | व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिए, जिसमें कुछ व्यक्तियों या समूहों का स्वाथ सिद्ध न होकर सब का हित 
हो; गरीब-अमीर का, शासक-शासित का, ऊँच-नीच का भेद-भाव न हो। समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति को सुख, सुविधाओं ओर हर प्रकार के विकास का समान 
अवसर मिले | केवल भौतिक उन्नति का ही लक्ष्य न रखकर मानसिक, नेतिक 
तथा आत्मिक उन्नति की और यथेष्ट ध्यान दिया जाय | आदमी के सामने 
सेवा और त्याग का आदश रहे और वह सबके हित में ही अपना हित समझे । 
निर्वाचन को महत्व न देने वाली ऐसी शासन-व्यवस्था को आधुनिक राज- 
शास्त्री लोकतन्त्र कहना पसन्द न करें तो न सही, वह सर्वोद्यी राज 
व्यवस्था तो है ही | गांधी जी ने अपनी आखिरी वसीयत में लोकसेवक संघ 
“की जो योजना उपस्थित की थी, उसमें चुनाव को बहुत कम जगह दी थी। 
उन्होंने शासक का स्थान सेवक को दिया, जिसका चरित्र, व्यवहार, और 
त्याग ही उसकी मुख्य योग्यता हो-। गांधी जी ने यह माना ओर घोषणा की 
कि सच्चा लोकराज संयम, सेवा ओर सादगी के आधार पर ही स्थापित हो 
-सकता है। यह कुछ थोड़े से शहरियों या चलते-पुर्ज बुद्धिजीवियों के लिए. 
न होकर सवसाधारण के लिए होगा, इसमें गाँवों की जनता का यथेष्ट ध्यान 
रखा जायगा और गाँव वाले ही उसका संचालन करेंगे | 
विशेष वृक्‍त॒व्य- ऐसी अवस्था में क्या यह आवश्यक नहीं है कि 
बतमान पश्चिमी ढंग के लोकतंत्र का अंधानुकरण न कर प्रत्येक देश के 
 आदसी गम्मीरता और स्वतन्त्रता से विचार करें कि हमारी राजव्यवस्था 
कैसी होनी चाहिए | सर्वोदय के महान आचाये स० गांधी के देश भारत का 
तो खास तौर से यह कत्तंव्य है कि वह इस दिशा में आगे बढ़े और संसार 
के सामने सर्वोदय राजव्यवस्था का क्रियात्मक उदाहरण उपस्थित करे | 
अगले प्रृष्ठों में हम इस की सुख्य-मुख्य बातों पर प्रकाश डालेंगे 
_विस्तार-पूवंक विचार तो हमारी 'राज-व्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से! पुस्तक में 
* किया गया है। 





.. उन्‍्नीसवाँ अध्याय. 
सर्वोदय में राज्य के काये 


सरकार निमित्त मांत्र होती है। उसका काम यह नहीं है कि गाँव 
को हर चोज बाहर से ला दे। सब गाँवों का सम्बन्ध बना रखने के 
लिए सरकार है; उसका काम हरेक गाँव को स्वावलम्बी बनने में मदद 
करने का है 


--विनोबा 


अब अन्य बालोंके विषय में विचार करने से पहले हम यह जान ले 
. कि मनुष्यों को किन कारणों से या किन परिस्थितियों में शासन या हुकूमत 
की जरूरत होती है । 


सरकार की आवश्यकता क्‍यों होती है ? अराजवाद का 


आदशं-...सरकार की आवश्यकता सिफ इसलिए होती है कि आदसी में 
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि दुर्भावनाएँ हैं, ओर समाज की 
सुब्यवस्था के लिए इनका नियंत्रण होना चाहिए। आदमी अभी बहुत अपूण 
है, अविकसित है। इसलिए मोजूदा हालत में समाज को अनिवार्य रूप से 
राज्य की आवश्यकता है। उसके लिए राज्य-रहित होना तभी ठीक होगा, 
जब आदसी अपने ऊपर यथेष्ट नियंत्रण रखनेवाला ओर अपने सब सामा- 
. जिक कतव्यों को स्वेच्छापूवक, बिना किसी कानूनी दुबाव के, पूरा, करनेवाला 
हो । राज्य-रहित समाज में हिन्सा या दुमन का कोई स्थान नहीं, वह पूण रूप 

से अहिन्सक होगा । अस्त, राज्य की आवश्यकता मनुष्य की वतमान अपू्ण 
या अविकसित अवस्था में है। उसके विकास का आशय यह है कि वह 
स्वस्थ, स्वावलम्बी, श्रमी, परस्पर सहयोगी, और ऐसे पुरुषाथ ओर संस्कारों 
वाला हो कि न तो वह किसी से दबे और न किसी को दबाये । सनुष्य के 
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ऐसा बन जाने पर उसे सामाजिक जीवन भली माँति बिताने के लिए किसी; 
दंड-भय की, नियंत्रक शक्ति या सरकार की जरूरत न रहेगी, प्रत्येक व्यक्ति 
स्वयमेव अपना ओर समाज का कारये अच्छी तरह करता रहेगा। सामूहिक 
कार्यों को करने के लिए, कार्यकर्ताओं के आवश्यकतानुसार संगठन होंगे, 
पर उनमें ऊँच-नीच का या शासक और शासित का वर्गसेद न होगा । इस 
: प्रकार समाज के लिए राज्य-रहित रहना अर्थात्‌ अराजवाद एक आदश है, 
उसकी ओर बढ़ते रहने का, वहाँ तक पहुँचने का, प्रयत्न होते रहना चाहिए । 


बतंमान अवस्था में सरकार हमारे जीवन-व्यवहार पर कितना अधिकार 
जमाये हुए है, यह स्पष्ट ही है। हमारे भोजन-वसत्र, खानपान, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, यातायात, लेन देन, रीति-रिवाज, क्रय-विक्रय, पारस्परिक सम्बन्ध 
आदि-सबमें सरकार का दखल है। विवाह-शादी जैसे सामाजिक कार्य और 
दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों का भी सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह स्थिति 
स्वतंत्र प्रकृति वाले मनुष्य के लिए. दम घोंठने की-सी है, उसे उन्मुक्त वाता- 
वरण में सांस नहीं लेने देती । द 


आवश्यकता यह है फि सरकार का कार्य॑न्तेत्र बहुत सीमित रहे; मनुष्य 
पर रोजमरां के साधारण जीवन में कम-से-कम प्रतिबन्ध रहें; वह अपने 
नजदीक के तथा जाने-पहचाने आदमियों की स्थानीय संस्थाओं से शासित 
हो, कुछ खास इने-गिने कार्यों के लिए ही उस पर प्रादेशिक या केद्धीय 
नियंत्रण हो । जनता अपनी मुख्य आवश्यकताओं को यथा-सम्मव सरकार 
की सहायता या सहयोग के बिना ही पूरा करे; और ऐसे कार्य, जिनके 
लिए लोगों को सरकार के आश्रित होना पड़े, बहुत ही परिमित हों । 


स्वायत्त समाज का चित्र-इस प्रकार, राज्य में समाज अपनी 


साधारण रोजमर्रा की सभी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा । 
उसका चित्र बहुत-कुछ गाँधी जी के शब्दों में इस तरह का होगा-- 


“वह एक ख्व॒तंत्र प्रजासत्तात्मक अथवा लोकराज: होगा । अपनी जीवन 
विषयक प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. वह गाँव, अपने 
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पड़ोसी गाँव के ऊपर भी अवलंबित नहीं रहेगा | लेकिन प्राथमिक आवश्यक- 
ताओं के बारे में इतना आग्रह रखकर भी दूसरी अनेक वस्तुओं के लिए 
वह आस-पास के गाँवों पर अवश्य अवलम्बित रहेगा। यह परावलम्बनं 
होगा | लेकिन यह अवलम्बन अपरिहाय ओर आवश्यक वस्तुओं के बारे में 

ही होगा । उदाहरण के लिए प्रत्येक गाँव को अपने लिए धान्य पैदा करना 
ही चाहिए, कपड़े के लिए पर्यात्त कपास भी | प्रत्येक गाँव में पशु चराने के 

लिए चरागाह होना ही चाहिए | छोटे बच्चों ओर प्रोढ़ों के लिए क्रीड़ांगण 

ओर मनोरंजन के साधन भी होने चाहिएँ | इसके बाद यदि फालतू जमीन 

बचे, तो जिन्हें निर्यात के लिए व्यापारी और उपयोगी फसलें पैदा करने में 

हज नहीं है। ज्ञेकिन गाँजा, तमाखू , अफीम जैसी फसलें पैदा करने की 

इजाजत नहीं रहेगी । 


गाँव में नाव्ययह, शालागह और सावजनिक समाणह रहेगा । साफ 
पानी के लिए खास कुएँ और तालाब रखे जायेंगे | नयी तालीग सात साल 
के लिए सबको अनिवार्य होगी। गाँव की सब प्रवृत्तियाँ सहकारी तौर पर 
चलायी जायेंगी । किसी तरह का जातिभेद वा छुआछूत का भाव वहाँ नहीं 
रहेगा । अपनी न्यायपूण माँगें प्राप्त करने के लिए अहिंसा पर अधिष्ठित 
सत्याग्रह और असहकार के मार्ग का लोग अवलंबन करेंगे। गाँव में एक 
ग्रामरक्षक दल भी होगा। उसमें सेनिकों का चुनाव, रजिस्टर के अनुसार 
क्रमशः किया जायगा। गाँव का शासन पाँच लोगों की ग्राम-पंचायत 
चलायेगी । पंचायत का चुनाव गाँव के बालिग स्त्री-पुरुष मतदाता प्रतिवर्ष 
नियमानुसार करेंगे। पंचायत को शासन चलाने के लिए. आवश्यक सब 
अधिकार होंगे | आज न्यायालय से जिस तरह सजाएँ दी जाती हैं, उस तरह 
की सजाएँ यहाँ नहीं होंगी । इसलिए अपने एक वर्ष के काम की अवधि में 
विधि, न्याय और शासन तीनों के अधिकार पंचायत को होंगे । इस तरह 
चाहे जो गाँव स्वतंत्र प्रजासत्तात्मक हो सकेगा। व्यक्ति-स्वातंज्य के ऊपर 
जिसका आधार है, ऐसी सम्पूर्ण लोकशाही वहाँ होगी। अपने मन के. 
अनुसार राज्य-व्यवस्था को आकार देने के लिए वहाँ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण 
स्वतन्त्र होगा। व्यक्ति और उसकी बनायी हुई सरकार दोनों की अहिंसा का 
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कानून एकसा लागू होगा । ऐसे व्यक्ति और सरकार समय आने पर सारे 
संसार के विरुद्ध. मी खड़े रह सकेंगे, क्योंकि खुद की ओर अपने गाँव की 
इज्जत की रक्षा के लिए हथेली पर सिर लेकर वहाँ का प्रत्येक ग्रामवासी . 
हमेशा तैयार रहेगा ।”? रे 

अब हम जनता के लिए होने वाले कुछ कार्यों के सम्बन्ध में जरा ब्योरे- 
वार-विचार करते हैं। पहले शिक्षा का विष्य लें | 

शिक्षा--यह स्मरण रखना आवश्क है कि बुनियादी शिक्षा हमारी 

आधमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानव विकास में सहायक होनी 
चाहिए | आज का शिक्षित व्यक्ति स्वावलम्बी जीवन बिताने में असमथ 
तथा निरंतर बढ़ने वाली आवश्यकताओं से चिन्चित रहता है | वह सेवा-ब्रति 
न होकर परावलम्बी और समाज पर भार होता है, ओर अपने ज्ञान का 
उपयोग दूसरों के शोषण में करता हैं | जरूरत है कि शिक्षा केवल मानसिक 
व्यायाम या दिसागी ऐयाशी न हो। ज्ञान रचनात्मक प्रवृत्तियाँ द्वारा दिया 
जाय, जीवनोपयोगी विषयों की ही शिक्षा दी जाय, ओर उसमें उन आ्रावश्यक 
दुस्तका रियों की सहायता ली जाय, जिन्हें सीख कर गांव और नगर के आदु- 
ममियों के जीवन में स्वावलम्बन का उदय हो। इसके अतिरिक्त उनमें सह- 
कारिता, लोकसेवा, सदाचार की भावना हो। उनमें लोम-लालच या 
स्वाथ या असंतोष का रोग घर किये हुए न हो और वे अपने जीवन का ध्येय 
ऊँचा रखने वाले हों । पंचायतें श्रम को प्रतिष्ठा दें और अहिन्सा, अपरिग्रह॑ 
आर मानवता को प्रोत्साहन दें । ऐसा होने पर ही. शिक्षा सांथंक होगी, और 
“वह फी सदी कुछ थोड़े से लोगों तक परिमित न रह कर उसका प्रकाश गाँव- 
गाँव और घर-घर पहुँचेगा, ओर इसके लिए सावजनिक कोष पर भी बहुत 
. भार न पड़ेगा । द ५, “मं द 
.. स्वास्थ्य ओर सफाह--इस समय इने-गिने बड़े शहरों में बड़े अस्प- 
ताल, छोटे शहरों और कस्बों में छोटे अस्ण्ताल, और कुछ गाँवों में नामसात्र 
'के शफाखाने है, और असंख्य गाँवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की कोई 
व्यवस्था ही नहीं है। यह स्पष्ट ही है कि वतमान ठल्जञ़ के अस्पतालों ओर 
. जशफाखानों के बल पर सवसाधारण के स्वास्थ्य। की रक्षा नहीं की जा सकती। 
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प्रत्येक गाँव में इनकी यथेष्ट व्यवस्था: करने के लिए जिंतना घन॑ चाहिए 
उसका भार किसी भी सरकार के वास्ते असझद्य ही होगा | इस लिए लोगों को 
अपना स्वास्थ्य स्वयं ठीक रखने ओर बीमार न पड़ने की, शिक्षा दी जानी 
चाहिए | रोज़-रोज बीमार पढ़ना अउानजनक है | संयोग से बीमार पड़ 
जाने वालों की चिकिंत्सा की यथेष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा संस्थाओं 
के संचालक और कार्यक्रता आज-कल की तरह लोभी या पेशेवर न होकर. 
सेवा-माव से प्रेरित हों, जिनके हृदय में प्रेम और वात्सल्य की निर्मल धारा 
बहती हो, जो प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन-पंद्धति का जनता में 
प्रचार करते हुए उसे निरोग रखने के लिए कटिबद्ध हों | ऐसी व्यवस्था होने 
से साधारण खन्र से ही पंचायतें, ओर-प्रादेशिक सरकार इस विषय में अपना 
कतव्य पूरा कर सकती हैं। द 

. स्वास्थ्य-सुधार के लिए सफाई की आवश्यकता स्पष्ट ही, है.। इसके अन्त- 
गत सनुष्य के शरीर की सफाई के अतिरिक्त घर-बार, गली-मोहल्लों, सड़कों: 
तथा बस्ती के आसयास की सफाई सम्मिलित है | इस समय शहरों और 
कस्बों में मी सफाई बहुत कम है, गांवों की तो बात ही क्या ! कूड़े-करकट 
ओर मल-मूत्र गोबर ओर हड्डियों आदि के रूप में बहुमूल्य सम्पत्ति नष्ट हो: 
रही है, ओर इससे स्वास्थ्य को जो क्षति पहुँचती हे, वह रही अलग । प्रत्येक. 
गांव या नगर में पंचायतों द्वारा इन चीजों के खाद बनाये जाने की समुचित, 
व्यवस्था -. होनी चाहिए, जिससे खाद्य पदार्थों की पैदावार में वृद्धि हो ओर 
जनता का स्वास्थ्य भी सुधरे | गांवों में पशुओं के चराने की व्यवस्था की ओर 
यथेष्ट ध्यान दिया जाना चाहिए; अ्रमी तक तो अनेक स्थानों में आदमियों 

के लिए भी पीने के पानी का ठीक प्रबन्ध नहीं, पशुत्रों की तो बात ही. 

क्या ! पद्मायतें इस काय को जनता के सहयोग से कुशलता-पुवक करे । 

 अपराध-निवारण--.पहले कहा जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था में 
बुनियादी तालीम से हरेक आदमी अपनी आ्राजीविका स्वयं प्रासत करने योग्य 
होगा तथा उसकी नैतिक भावना इतनी ऊची होगी कि वह दूसरों का शोषण 
करने या मुफ्त में खाने-पीने आदि को बुरा समकेगा। समाज में आंशिक 
विघमता न होंगी । किसी को सोने-चाँदी के जेवर या सिक्के आदि संग्रह करने 
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की न रुचि होगी और न जरूरत ही । घरों में खासकर अन्न-वस्् आदि चीजें 
ही रहूँगी, और इनके लिए किसी को चोरी करने का आकर्षण या आवश्यकता 
न रहेगी । ऐसी दशा में अपराधों के विशेष होने की सम्भावना नहीं है । 
तथापि अहतयात के तौर पर पुलिस या रक्षक दल रहेगा, जो स्थानीय पंचा- 
यतों की अधीनता में कास करेगा, पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, 
'पर उन्हें दणह दिलाने या उनसे बदला लेने के लिए. नहीं, बल्कि उन्हें 
अच्छा नागरिक बनाने में मद॒द देने के लिए । उसके पास हथियार रहेंगे, 
पर केवल हत्या करने पर ठुले हुए. पागलों से तथा जंगली या हिन्सक जान- 
बरों से रक्षा करने के लिए.। अपराधियों के सुधार के लिए जेल ओर हवालात 
आदि न होकर सुधार-णद होंगे, जिनमें सद्ददय मनोवैज्ञानिक अपने-अपने 
क्षेत्र के अन्य सज्जनों के सहयोग से का काये करेंगे । 

रता-कार्य--आ्रजकल राज्य के कार्यों में रक्षा-कार्य का बोलवाला 
है। दूसरे महायुद्ध ने दिखा दिया कि वैज्ञानिक और आशिक शक्ति वाले देश 
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युद्ध-कार्य में कहाँ तक बढ़ गये हैं। कितने ही देशों ने युद्ध के अधिक विक- 
सित साधनों से काम लिया और मरने-मारने में किसो तरह कमी नहीं की । 
फिर भी वे देश अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा न कर पाये। यूरोप के छोटे-छोटे 
राष्ट्रों ने एज़र-एक दिन में करोड़ों रुपये खच कर दिये, फूँक दिये । कोई 
गरीब देश हिन्सक कार्य में इतना धन कैसे खच करे; यदि दूसरे से उधार 
लेकर खर्च करता है तो वह, चाहे अनजाने ही क्यों न हो, अपने लिए 
गुलामी का पद्दा खरीद॒ता है। हम युद्ध में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति ओर 
लाखों आदमियों के प्राण गवायें तो भी विजय-प्राप्ति की कोई गारन्टी नहीं | 
हमारी हिन्सा विपक्षी की हिन्सा बढ़ाने का ही कास करेगी। वास्तविक रक्त 
ज्मी होगी, जब हम जीवन का मोह छोड़ कर वीरता पृवक मरने के लिए 
_ तैयार रहेँंगे। ऐसे वीरों के विशाल देश को कोई शक्ति कहाँ तक नष्ट करेगी 
या कर सकेगी १ _ कर व बल 
.. स्वोदय व्यवस्था में गाँवों के आत्म-रक्ञा काय में भी स्वावलम्तों होने 
की बात पहले कही जा चुकी है। इस का य॑ के लिए आदमियों को सत्या- 
अह करने और अपने प्राण न्यौछावर करने की शिक्षा मिली हुई होगी | ये 


सर्वोदय- में राज्य-के' काये ३२१६ 


सत्याग्रही या अहिन्सक सेनिक शान्ति के: समय सामूहिक. सफाई शिक्षा, 
उत्पादन आदि का रचनात्मक काय करेंगे। ये अपने त्याग और सेवा-भाव 
से ऐसा वातावरण बनायेंगे कि एक गाँव या नगर का दूसरे गाँव या नगर 
से, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से, और देश का पड़ोसी देशों से प्रेम ओर 
सहयोग हो । 


स्मरण रहे कि सर्वोदय श्रथव्यवस्था स्वयं ही रक्त काय में बड़ी सहायक 
होती है। आजकल ओऔद्योगिक देशों में एक-दूसरे से संघ रहने का एक 
मुख्य कारण यह होता है कि प्रत्येक अपना तैयार माल दूसरे देशों में 
खपाना चाहता है। बाजार हथियाने मे बड़ी-बड़ी शक्तियों में -होड़ लगी. 
रहती है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था में हम अपना तैयार माल किसी दूसरे देश 
पर लादना नहीं चाहते, इससे हमारा किसीं से झगड़ा नहीं रहता । साथ ही 
स्वावलम्बी होने के कारण हम दूसरे राज्यों को यह मौका भी नहीं देते कि 
वें हमारे यहाँ बाजार पाने के लिए. आपस में लड़ें-मगड़ें । इस प्रकार हम 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति की नीति स्थापित करने में सहायक होते हैं | जब 
हम न दूसरों का शोषण करते हैं, और न अपना शोषण होने देते हैं, तो 
हसारे ऊपर किसी की गिद्ध-दृष्टि क्‍यों होगी ! 


फिर भी संयोग से यदि कोई मनचली शक्ति हम पर आक्रमण कर ही 

जैठे तो हमारे शान्ति-सैनिक युद्ध की ज्वाला को शान्त करने के लिए, कोई 

कसर न रखेंगे । इनकी शक्ति इनको संख्या पर निर्मर न रह कर इनमें से 

प्रत्येक के आत्मिक बल के अनुसार होगी | ऐसी सेनाओं की तैयारी एक दुम 

नहीं हो सकती, इन्हें काफी समय की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की आवश्यकता 
होती है, और यह कार्य बैय-पूवंक किया जाना चाहिए | | 

ह तो स्पष्ट ही है कि वर्तमान अछु बम ओर हाइड्रोजन बस के युग 


हद 


में बड़े-बड़े शहरों की घनी बस्तियों और केन्द्रित उद्योगों वाले कलकारखानों 
वाले देश को जल्दी ही तहस-नहस किया जा सकता है। परन्तु यदि जनता 
गांवों में बिखरी हुई हो और उद्योग-धंघे विकेन्द्रित हॉ--जैसा कि सर्वोदय 


अ्र्थव्यवस्था में होता है--तो उन्हें सहज ही नष्ट नहीं किया जा सकता । 








३२०. : भारतीय शासन. 


- विशेष वक्‍तव्य---त्रह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि युद्ध का 
उपाय हिन्सा नहीं है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का आधार 
अहिन्सा ही हो सकती है | अहिन्सा, जीवन के सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए | 
इसका अथ है, आशिक क्षेत्र में औद्योगिक विकेन्द्रीकरण, राजनैतिक क्षेत्र 
में शासन का विकेन्द्रीकरण, सामाजिक क्षेत्र में ऊँच-नीच के भेद का निवा- 
रण, और शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक और बौद्धिक समतोल | अहिंसक समाज _ 
की रचना के लिए सत्याग्रह ओर असहयोग अनिवायय हैं। आक्रमणकारियों के 
प्रति किसी प्रकार .का दुर्भाव न रखते हुए ओर उन्हें कोई कष्ठ न पहुँचाते _ 
हुए. उनके आक्रमण का डट कर विरोध करना चाहिए और किसी भी मय 
या प्रलोभन से उनसे सहयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी दशा में हमें 
उनकी कुल्हाड़ी का बेंटा या दस्ता नहीं बनना है--जब तक हम इस नियम _ 
को पालन करते रहेंगे, आक्रमणकारियों की निराशा ओर हमारी सफलता 
निश्चित है । 


तीसवाँ अध्याय 


स्वोदय में राज्य-व्यवस्था 


आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए | हर एक गांव में पंचायत का 
राज होगा | उसके पास पूरी सत्ता या ताकत होगी। इसका मतलब 
यह है कि हर एक गाँव को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा--अपनों 
जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद 
चला सके, यहाँ तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी हिफाजत 
या रक्षा करते हुए मर मिटने के लायक बन जाय। इस तरह आखिर 
हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। इसका यह मतलब नहीं कि प्रड़ोसियों 
पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाय; या उनकी राजी खुशी से दी 
हुईं मदद्‌ न ली जाय । ख्याल यह है कि सब आजाद होंगे और सब 
एक दूसरे पर अपना असर डाल सकेंगे । 


_-गाँधी जी 


पिछल्ले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि सववोदय में जो अहिन्सक 
राज्य होता है, उसका कार्य-त्षेत्र क्या होता है, वह क्या-क्या कार्य किस-किस 
प्रकार करता है | अब हम उसकी व्यवस्था या संगठन का विचार करते हैं। 

सरकार का संगठन्‌-ूहस समय शासन-व्यवस्था ऐसी है कि शक्ति 
और अधिकार ऊपर से नीचे को आते हैं| आदश गणतंत्र में अधिकारों का 
मूल खोत सवसाधारण को माना जायगा। जनता की स्थानीय संस्थाएँ 
_ स्वावलम्बी होंगी। अपने-अपने क्षेत्र का बहुत-सा कार्य वे स्वयं निपटा- 
येगी, वे कुछ थोड़े से विषय प्रादेशिक सरकारों को सौंपेंगी और प्रादेशिक 
सरकारें कुछ खास-खास विषयों के अधिकार केन्द्रीव सरकार को देंगी । 
इस तरह शासन के. ज्यादा-से-ज्यादा अधिकार जनता की नीचे की 

२१ 


श्र्र सर्वोदय में राज्य-व्यवस्था 


इकाइयी--प्राम-पंचायतों और नगर-पंचायतों--को प्राप्त होंगे। ऊपर के 
धंगठनों के अधिकार सिंक वे ही होंगे जो नीचे की इकाइयाँ देना जरूरी 
समझें । इस तरह पंचायतें अपने-अपने च्षेत्र में यथेष्ट अधिकार-सम्पन्न रहेंगी । 
वे अपने से बड़े क्षेत्र का ध्यान रखते हुए प्रादेशिक इकाइयों का, ओर 
प्रादेशिक इकाइयाँ केन्द्रीय संगठन का निर्माण करेंगी | ऊपर की इकाइयों के 
ग्रधिकार तथा शासन-विषय क्रमश+ कस होंगे और केन्द्र का तो कुछ खास 
निर्धारित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों में कोई हस्तक्षेप ही न होगा। 


निर्वाचन पद्धत्ति- निर्वाचन की वर्तमान पद्धति के दोष पहले बताये 
जा चुके हैं। सर्वोद्य व्यवस्था में चुनाव तो होगा, पर यह दूषित पद्धति नहीं 
रहेगी । शासन की प्रारम्मिक इकाइयों श्रर्थात्‌ ग्राम-पंचायतों ओर नगर 
पंचायतों का चुनाव बालिग सताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष रूप में होगा । 
पर मतदाता के लिए. यह आवश्यक होगा कि वह शरीर-अम से निर्वाह 
करनेवाला या काफी घंटे राष्ट्र की सेवा करनेवाला हो । आम-पंचायतों 
और नगरपश्चायतों के सदस्य प्रादेशिक विधान-सभाओं का चुनाव करेंगे 
' और विधान-सभाओं के सदस्य केन्द्रीय संसद (पालिमिंट ) के सदस्यों का 
चुनाव करेंगे । इस प्रकार विधान-सभाओं और संसद का चुनाव परोक्ष रूप द 
से होगा | यह बात बहुत से आदमियों को प्रतिगामिता-सूचक यानी पीछे 
की ओर लौदानेवाली, प्रतीत होगी। परन्ठ निर्वाचन पद्धति के दोषों का 
गम्भीस्ता पूर्वक विचार करने पर विधान-समाओओं और संसद के प्रत्यक्ष चुनाव 
छोड़ने ही पड़ेंगे । प्रत्यक्ष चुनाव केवल स्थानीय-संस्थाओं तक परिमित रहेगा, 
जहाँ आदमी यह जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसे चरित्र ओर विचार वाला 
है, उसमें त्याग, श्रम, और सेवाभावना तथा निष्पक्षता कितनी है । 


... इस प्रकार सर्वोदय व्यवस्था में निर्वाचन पद्धति का उपयोग बहुत सरल 
आर सीमित होगा | कोई व्यक्ति स्वयं उम्मेद्वार बनने के लिए लालायित न 
होगा; दूसरे के बहुत, आग्रह पर ही वह उम्मेदवार बनना स्वीकार करेगा। 

. और, उम्मेदवार बनने पर वह किसी से मतों की मिक्षा मांगने नहीं जायगा, 
. और न अपने मित्रों या एजर्न्दी आदि से मह भिक्का-वृत्ति करायेगा | _ 


भारतीय शासन ३२३ 


सर्वोद्य व्यवस्था में निर्वावचक्त उसी सजन को अपना मत देंगे, जिसने 
सामाजिक जीवन में ईमानदारी, परिश्रमशीलता, निष्पक्षता और लोक-हितै- 
पिता का सबसे अधिक परिचय दिया हो, तथा जो लोभ, तृष्णा और परिय्रह 
से मुक्त हो | इस तरह जिधान-संस्थाओं के सदस्यों का जीवन लोकसेवियों 
का जीवन होगा | उनके रहनसहन में सादगी होगी, वे साधारण पारिश्रमिक 
से संतुष्ट होंगे । 


शासन-स स्थाए; ग्राम-पश्चायतं--ऊपर इन संस्थाओं का उल्लेख 
हुआ हे--(१) ग्राम-पंचायतें (२) नगर-पंचायते, (३) प्रादेशिक विधान- 
सभाएँ, (४) केन्द्रीय संसद | संस्थाओं के ये नाम आजकल की भाषा के 
अनुसार हैं। सर्वोद्य व्यवस्था में इनके स्वरूप ओर संगठन तथा अधिकार 
में, इस समय की अपेक्षा कितना अंतर होगा, यद पढले बतायाजा चुका है। 
उसकी दृष्टि से इनके नामों में भी परिवतन हो सकता है। अस्तु, पहले 
आम-पंचायतों की बात लें । द 


कितने ग्राम-क्षेत्र की एक इकाई सानी जाय, यह गाँव की आबादी, एक 
गाँव से दूसरे गाँव की दूरी, ओर खेती तथा उद्योगों की स्थिति आदि पर 
निभर है | यदि बस्ती घनी और अधिक है तो इकाई कम गाँवों की, यहाँ तक 
कि एक गाँव की भी हो सकती है | अगर आबादी थोड़ी-थोड़ी है तो इकाई 
में कई गाँवों को ले सकते हैं। अगर गाँव का एक दूसरे से फासला बहुत है 
तो आबादी कम होने पर भी थोड़े दी गाँव लेने होंगे | इसी प्रकार जिन पास- 
पास के गाँवों में आदमियों की खेती या ग्रासोद्यांग परस्पर सम्बन्धित है, उन्हें 
एक सीसा तक एक ही इकाई में लिया जाना ठीक होगा। निदान, पंचायत 
सुविधापूवक कार्य कर सके, प॑च लोग अपने पदों के निवासियों से अच्छी 
तरह परिचित हों, उनकी आवश्यकताओं, अमभावों, विचारों तथा भावनाओं 
का यथेष्ट ज्ञान रखते हों, उतने-उतने क्षेत्र की एक ग्राम-पंचायत होनी चाहिए | 
उसका लक्ष्य ग्राम-स्वावलम्बन होना चाहिए। | 

ग्राम-पंचायतों का काम अपने-क्पने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, 
रक्षा, सफाई, खेती, आमोउद्योग आदि सम्बन्धी जनता की मूल आवश्यक- 


झ्र्४ड ..... सर्वोदय में राज्य-व्यवस्था 


ताओ की पूर्ति की व्यवस्था करना होगा । थे गाँव की सड़क; कुएं, तालाब; 
खाद, वाचनालय, पाठशाला और व्यायामशाला आदि का आयोजन करेंगी । 
इन्हें सांस्कृतिक और चारिज्रिक विकास को ओर भी यथेष्ट ध्यान देना होगा, 
जिससे गाँव वाले एक दूसरे के साथ सहुचित सइयोग की मावना रखते हुए 
ग्रामोत्थान में भाग ले । द व 
नगर-पश्चायते -अम-पंचायतों के सम्बन्ध में जो बातें ऊपर कही गयी 
हैं, वे नगर-पंचायतों के संगठन में भी ध्यान रखने की हैं। वततमान दशा में 
कुछ नगर (जैसे भारत में कलकत्ता, कानपुर, बम्बई आदि) इतने बड़े ज्षेत्र 
ओर आबादी वाले हो गये हैं, कि वहाँ के अनेक आदमियों का एक दूसरे से 
विशेष सम्पर्क नहीं रहता । पंचायत-निर्माण को दृष्टि से ऐसे बड़े नगरों को 
कई-कई स्थानीय इकाइयों में विभाजित करना, और एक-एक इकाई के लिए 
एक उपनगर्ञयश्चायत तथा सब उपनगर-पञ्चायतों छारा एक सम्मिलित नगर- 
पंचायत बनाया जाना उचित होगा । प्रत्येक नगर-पश्चायत का काम अपने- 
अपने क्षेत्र भें जनता की प्रमुख आवश्यकताओं को व्यवस्था करने के साथ: 
यह देखना होगा कि नगर में कोई ऐसा उद्योग-घंधा न हो, जो गाँवों के शोषण 
के आधार पर संचालित हो । नगर में होने वाला उत्पादन गांव के उत्पादन 
का पूरक और समन्‍्वयकारक ही होना चाहिए। नगरों के आदमी शिक्षा 
आदि में अपने आसीण भाइयों से आगे बढ़े हुए हों तो उन पर सेवा-कार्य का 
उत्तरदायित्व अधिक है । उन्हें किसी प्रकार अपने ग्रामीण भाइयों की श्रल्पश्षता 
से अनुचित लाभ न उठा कर उनको अपने घरातल पर लाने का प्रयत्न 
करते रहना चाहिए.। गाँव और नगर वालों के भेद-माव सूचक खाई को 
पाटना नगर-पशञ्चायत को एक आवश्यक कतव्य है। | 
 ग्रादेशिक विधान-समाएँ---धस-श्चायर्तों और नगर-पदञ्मायतों के 
सम्बन्ध में पहले लिखा गया है| प्रदेशिक विधान समाओं का खुनाव इनके 
सदस्यों द्वारा अर्थात्‌ परोक्ष रीति से ही होगा । इनका काम ग्राम और नगर 
+ श्ञायतों को आवश्यक परामर्श) देना, उनके आपसी सम्पक बढ़ने में योग देना, 
.._- तथा उनके लिए भूमि तथा विकेन्द्रित उद्योग-धन्धों आदि के सम्बन्ध में ऐसी 
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नीति निर्धारित करना है, जिससे समस्त प्रदेश में एकता और सहयोग को 
भावना बढ़े | ये ऐसी शिक्षा तथा ऐसे अनुसंधान आदि की व्यवस्था करेंगी, 
जिंससे गाँवों और नगरों के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा , 
सांस्कृतिक उन्नति की सुविधा-हो । ये मिन्न-मिन्न गाँवों ओर नगरों में यातायात 
के लिए सड़कें बनवाने का भी प्रबंध करेंगी। कुछ विशेष दुशाओं में यदि 
सिंचाई के लिए नहरें, नल-कृप और बड़े-बड़े बांध आदि बनवाना आवश्यक 
प्रतीत हुआ तो उसके सम्बन्ध में भी ये हो निश्चय करेगी । 
संसद---पत्येक देश में एक संस्था प्रादेशिक विधान-सभाओं ,का प्रति- 
निधित्व करने वाली होनी चाहिए, जिसे संसद या पालिमेंट कहते हैं। इसका 
उद्देश्य विविध प्रादेशिक कानूनों और व्यवहारों में समन्वय स्थापित करना 
होगा । पहले कहा जा चुका हैं कि जनता को रोजमर्रा की आवश्यकताओं का 
सब सामान स्थानीय और विकेन्द्रित उद्योगों द्वारा ही तैयार किया जायेगा। 
इस प्रकार केन्द्रित उल्लादन केवल सैनिक उद्योगों, व्रिजली आदि शक्ति की 
उत्तत्ति, खानों, जंगलों, और भारी यंत्रों या बड़े कारखानों तक ही सीमित 
रहेगा | विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में माल ढोने के साधनोंकी उपयोगिता 
का कम रहना स्पष्ट ही है। विदेशी व्यापार का परिमाण भी बहुत कम 
रहने वाला ठहरा, इसलिए भी रेलों, जह्याजों आदि का महत्व बहुत सीमित 
रहेगा |. 


न्‍्याय-संस्थाए---द याद रखना आवश्यक है कि न्याय सम्बन्धी 
स्थानीय कार्य अ्रधिकांश में पंचायती अदालतों द्वारा ही हो जायगा, ओर जब 
तक किसी नैतिक विषय की अवहेलना या काइून का दुरुपयोग न हो, उनका 
फैसला अन्तिस माना जायगा। कुछ विशेष इने-गिने मासलों की ही अपील 
हो सकेगी; उसके लिए तथा आदेशिक मामलों के लिए. राज्य के न्यायालय 
होंगे | वकील अपनी आजीविका के लिए फीस या मेहनताने पर निर्भर न रह 
कर शरीर-अम से अपना निर्वाह करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का कास 
निःशुल्क-सेवा-भाव से करेंगे, अथवा कुछ जात और थोड़ी सी दशाओं में 
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उन्‍हें राज्य से कुछ पारिश्रमिक मिल जायगा । इस प्रकार न्याय-काय विकेन्द्रित 
होने के साथ निष्पक्ष, सरल, सस्ता और जल्दी होने वाला होगा | अपराधी 
, सिद्ध होनेवाले व्यक्तियों के लिए. सुधार-ण्हों! की व्यवस्था होंगी, जो स्वाव- 
लम्बी और कारखानों के रूप में होंगे । 


सरकारी नोकर, उनकी योग्यता ओर वेतन--शासन-कार्य में 
सरकारी नौकरों की योग्यता का महत्व स्पष्ट है। सर्वोदय व्यवस्था में योग्यता 
कान्ञ्रथ कुछ परीक्षाओं का पास करना और जैसे-तैसे प्रसिद्धि प्राम्त करना ही 
न होगा । इस प्रकार किसी आदमी की, उत्तरदायी पद्‌ पर नियुक्ति सीधे या 
एकदम नहीं होगी। केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किये जायँगे, 
जिन्होंने प्रादेशिक क्षेत्र में लोक सेवा, त्याग ओर कार्यकुशलता का परिचय 
दिया हो । इसी प्रकार प्रादेशिक क्षेत्र में नियुक्त होनेवाले व्यक्ति, स्थानीय 
क्षेत्र में इन गुणों का परिचय देने वाले सज्जन होंगे। सब कर्मचारियों को 
वेतन सावजनिक कोष से दिया जायगा--ग्राम-सेवकों को पश्चायती कोष से, 
प्रादेशिक और केन्द्रीय कार्यकर्ताओं को उन-उन सरकारों द्वारा। वेतन 
अधिकांश में जिस के रूप में होगा, अर्थात्‌ कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवार 
आदि के लिए. आवश्यक मोजन-बस्त्र और मकान की व्यवरुथा की जायगी । 
शिक्षा ओर चिकित्सा सावजनिक संस्थाओं में हो ही जायगी। उन्हें अपनी 
निजी फुबकर आवश्यकताओं के लिए---जो बहुत कम ही होंगी--विशेष 
द्रव्य की जरूरत न होगो | वे अल्प पारिश्रमिक से ही संतुष्ट होंगे | इस प्रकार 
कोई व्यक्ति खासकर वेतन और भत्ते आदि के लोभ से सरकारी पदों की औ्रीर 
आकर्षित न होगा। उन्हें उनके सेबा-कार्य के लिए सरकार और जनता में 
आदर-प्रतिष्ठा मिलेगी, पर वे उसके पीछे नहीं पड़ेंगे । 


. जनता से सम्पर्क, मानवता का विकास---पहले कहा गया है कि 
सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए वे लोग ही प्राथमिकता पायेंगे, जिन्होंने 
जनता की अधिक से अधिक सेवा का परिचय दिया है | इस प्रकार सरकारी 
पद्‌ पर आरूढ़ होकर भी उन्हें जनतां से सम्पक बनाये रखना चाहिए।। उनका 
रहनसहन, बर्ताव-व्यवहार ऐसा न हो कि उनमें ओर सवसाधारण में कृत्रिम 
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भेद-माव पैदा करदे | उनमें गरीबों, किसानों और मजदरों के घर जाने और 
उनके साथ बैठने-उठने तथा उनके विचार और आपवश्यकताएँ जानने में 
किसी प्रकार का संकोच न होना चाहिए। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि वे 
सरकारी पद प्राप्त करने से पूव जनता में घुले-मिले थे, और इस पद से अव- 
काश पाने पर भी उन्हें फिर जनता का ही होकर रहना है; फिर, इस बीच के 
समय मे वे जनता से दूर-दूर क्‍यों रहें | सर्वोद्य व्यवस्था से सरकारी कर्मचारी 
लोकसेवा के भावों से ओत-प्रोत होंगे, वे अपने व्यवहार में उदारता, सहृद- 
यता, त्याग और ग्रेम का अधिकाधिक परिचय देंगे। वे जनता से यथेष्ट सम्पक 
रखेंगे और इसके प्रत्यक्ष प्रभाण-स्वरूप वे शरीर-अश्रम को आदर देने वाले ही 
नहीं, स्वयं शरीर-अम करने 'वाले होंगे । इस प्रकार वे सरकारी नोकरी को 
अपने विकास का साधन बनाएँगे | 


बापू के सपने का रामराज्य; श्री मश्र वाला के शब्दों में -- 
पहले कहा गया है कि म० गांधी ने समय-समय पर रुपराज्य या रामराज्य के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं| उनके सामने राष्ट्र के समग्र जीवन 
का प्रश्न था; उसमें राजनैतिक, अशथिक, धामिक या सासाजिक समस्याओं 
का जुदा-जुदा रूप न था | इस प्रकार गांधी-साहित्य एक महान्‌ समुद्र है 
श्री किशोरीलाल मश्रवाला ने उसका मंथन करके बतलाया है कि उनके 
ख्याल से बापू के रामराज्य में हिन्दुस्तान का नक्शा कुछ नीचे लिखे ठल्ञ 
का हो सकता है | 
(१) उसमें कुल हिन्दुस्तान के रहनेवालों में, हम एक ही कौम या राष्ट्र 
हैं--ऐसा पक्का निश्चय होगा, चाहे फिर देश को पूरी तरह खुदमुख्तियार 
या कुछ बातों में खुदमुख्तियार प्रदेशों में बाँठ दिया जाये या राजनीतिक 
श्रौर इन्तजाम के खयाल से ओर भी ज्यादा हिस्से क्‍यों न कर दिये जाये। 
(२) उसमें हिन्दू, मुसलमान वगैरह सब तरह की सामाजिक जमसारतों में 
एक दूसरे पर पूरा विश्वास होगा और पुरी शान्ति रहेगी। कोई जाति किसी 
दूसरी जाति पर हावी होने या उसे मार भगाने की कोशिश नहीं करेगी और 
न जीवन के अनेक पहलुओं में से एक के प्रति रियायत और दूसरे के प्रति 
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ज्यादृती करेगी। हिन्दू, सस्लिम या सिख राज्य इत्यादि कायम करने की 
कोई कल्पना ही नहीं होगी, और न यही कोशिश होगी कि हिन्दू, मुस्लिम या 
कोई दूसरी जातीय संस्कृति सब में प्रधान समझी जाये।. 
. हिन्दुस्तान प्रा-पुरा उसके हर एक बच्चे का राज्य माना जायेगा, 
चाहे वह किसी मी धर्म, दर्जे, खयाल या जाति अ्ादि का क्‍यों न हो। 
(३) राष्ट्र की सलामती उस उसूल पर नहीं मानी जायगी, जिसका नाम 
है, “हथियारों से कायम की हुई शान्ति”, बल्कि चाहे बादरी हमला हो या. 
. भीतरी दंगा हो, उसका और किसी भी अन्याय का सुकावला अहिंसात्मक 
साधनों से किया जायगां, लेकिन यह तभी हीं सकता है, जब हमारे समाज 
का नैतिक गठन मजबूत हो | हमारी विदेश नीति अन्साम्राज्यवादी ओर 
अशोषक, दूसरे मुल्कों का शोषण न करने की हो; हमारी मीतरी राजकीय 
सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था शोषणदीन और समान दृष्टि के समाज 
की हो और हमारा दूसरे राज्यों और उनके लोगों के साथ मित्रभाव का हे 
सम्बन्ध हो। |. ..... «8४8 ह#- द क्‍ 
.. (2) उसमें अलग-अलग माषा बोलने वाले लोगों में कोई ईर्ष्या या. 
अलगपन का भाव नहीं होगा | इसलिए अलग-अलग भाषा बोलने वाले 
हिन्दुस्तानियों में यह तनातनी नहीं होगी कि अम्रुक सरहदी इलाका हमारा 
है और हमें ही मिलना चाहिए । द द 
. (५) उसमें विकेन्द्रीकरण, भाषावार प्रदेश और अलग-अलग इकाइयों 
को ज्यादा से ज्यादा खुदसुख्तियारी देने पर इस वजह से जोर दिया जायगा 
कि आस जनता अपना रोजाना काम-काज आसानी के साथ चला सके ओर 
उसे ऊपरी अधिकारियों का बहुत ज्यादा मुँह न ताकना पड़े, न हर एक बात पर 
उनका अंकुश मालूम हो, और न उन्हीं के हुक्मों को उठाना पड़े । ये छोटी 
खुद्सुख्तियार इकाइयाँ बनाने का मकसद यही है कि जनता. अपने स्वतंत्र. 
निर्णय और जिम्मेदारी से अपनी रोजाना जरूरतों ओर आदर्शों को पूरा 
करने के लिए. जितना ज्यादा काम कर सके, करे, ताकि बहुत ज्यादा केन्द्री- 
करण के जो लाजमी नतीजे हैं, उनसे--जैसे काम में देरी, दफ्तरी काम का 
बंहुत बढ़ावा और अमलदारशाही आदि से--कारवार बच जाये । इस विकेन्द्री- 
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करण से हर नागरिक यह महसूस करे कि अपने देश के रोजाना कारबार में 
किसी न किसी दायरे में उसका खुद का भी कुछ हिस्सा है; यह नहीं, कि वह 
तों महज एक वोट डाल देनेवाला है, जो हर चौथे-पाँचवें साल बिना सोचे- 


समझे अपना वोट डाल देता है, और उसके बाद एक निर्जीव चीज बन 


और 0: 


जाता है, जिस पर एक कारोबारी यंत्र चाहे जैसा नियंत्रण चलाता रहता है । 
लेकिन विकेन्द्रीकरण के माने यह भी नहीं है कि दम अपने कुनबे अलग- 
अलग बनाकर एक दूसरे के बीच दीवारें खड़ी कर लें, ओर न यही उसके माने 
हैं कि केन्द्र की या अपने जैसी या अपने से ऊपर रही इकाइयों के मासलों 
में और संगठन में हम कम दिलचस्पी लेने लगें ओर वे कमजोर पड़ जाये । 
(६) बापू के रामराज्य के समाज में ऊँचे ओर नीचे वर्ण, छूत ओर 
अछूत जातियाँ, हुकूमत चलानेवाला आऔर उसे माननेवाला वर्ग, मालिक और 
गुलाम,कछ बहुत मालदार लोग और कुछ एकद्म दरिद्र या इस तरह के 
कोई दूसरे जबरदस्त या अन्याययुक्त भेद नहीं हो सकते ! वह ऐसा समाज 
होगा, जिसमें सब तरह के मेहनत के काम और रोजगारों--जों ईमानदारी 
से किये जाते हों और समाज को जिनसे फायदा पहुँचता हो--की इज्जत 
एकसी मानी जाती है और कोई काम या पेशा ऐसा नहीं माना जाता, जिसे 
कितना ही पढ़ा-लिखा, मालदार या बड़े खानदान का आदमी भी करने में 
शर्म समझे | 
(७) बापू के रामराज्य में कला-कौशल, विज्ञान आर उद्योग के क्षेत्रों में 
लोगो के आरोग्य, नीति और जीवन के ऊँचे गुणों को कायम रखने पर बहुत 
ज्यादा महत्व दिया जायेगा, उनके द्वारा लोगों के दिमाग, व्यक्तित्व और परोप- 
 क्वारी भावनाओं का विकास करने ओर युद्ध तथा हिंसा का अन्त लाने का 
उद्देश्य रख जायेगा । लोग मनुष्य और दूसरे जीवों और सम्पत्ति को आदर की 
नजर से देखेंगे और उसे सनमाने ढंग से बरबाद नहीं करेंगे | सम्यंता ओर 


संस्कृति की श्रेष्ठता का नाप इस तरह से नहीं निकाला जाया कि आदसी 


की जरूरतें, ऐश-आराम की चीजें कितनी हद तक बढ़ी हुईं हैं और 
_ व्यापार, लेन-देन, शाही महल वगैरह कितने लम्बे-चौड़े हैं, बल्कि इस पर 
से कि कला-कौशल, विज्ञान और उद्योगों का विकास इस तर हो 
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बेकारी का सवाल हल हो जाये। इस विकास का सकसद यह नहीं होगा 
कि किसी चीज के बनाने में लगे हुए कामगारों की टादाद घटाकर उसे सस्ता 
कर दिया जाये, या उसके बनाने के लिए तरह-तरह के जरूरी कामों को 
छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाये, जिसका नतीजा यह हो कि कामगार 
कठपुतली की तरह एक-एक तेजी-से काम करनेवाला यन्त्र बन जाये, जिसकी 
वजह से दिन भर के काम के बाद थक कर वह लस्त-पस्त हो जाये ओर 
उसका दिमाग भी किसी काम का न रहे, और इसलिए, उसे उत्तेजना दिलाने- 
वाले नाच-तमाशे, शराब आदि के बिना चेन ही न पड़े। द 


(८) बापू के राज्य में शायद्‌ यह जरूरत पढ़ जाये कि बम्बई, कलकत्ता, 
दिल्‍ली जैसे कई बड़े-बड़े शहर सेकड़ों छोटी-छोटी बस्तियों में बाँट दिये 
जायें। उनके सपने में तो कई मझ्िलवाली खचाखच भरी इमारतों ओर 
आबादियों के लिए ज्यादा गुजाइश नहीं है, न उसमें आप बहुत ऐश को 
जिन्दगी तथा दौलत ओर भोगविलास का साम्राज्य पायेंगे । बल्कि वह 
एक ऐसा चित्र है, जिसमें हरे-भरे खेत, छोटे-छोटे साफ-सुथरे मकान हें, 
जिनमें मद, औरत और बच्चे सभी रोजाना सात-आठ घन्टे मेहनत करते हैं 
आर अपने काम में रस लेते हैं । चाहे खेत का मजदूर हो, चाहे स्कूल का 
बच्चा हो, और चाहे प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति हो, सभी के स्नायु मजबूत आर 
दिमाग ताजा हैं। 


(६ ) बापू के रामराज्य में आप सारे देश में दवाखानों, अस्पतालों, 
दवाई बेचने वालों, और बेकारों और अनाथों के लिए. आश्रमों ओर अन्नसन्रों 
का जाल फैला हुआ नहीं पायेंगे; क्योंकि उसमें ज्यादा बीमारी, भुखमरी ओर 
बेरो जगारी होगी ही नहीं; बूढ़ों और अपंगों की देखभाल गाँव के लोग ही, 
अ्राम तौर से घरों में कर लेंगे, बल्कि हमें दीखेगा कि उसमें चारों तरफ 
आरोग्य और सफाई है, गन्दगी का नाम नहीं। लोग अच्छी, पौष्टिक खुराक 
खाते हैं और साफ पानी पीते हैं, मामूली गड़बड़ों ओर हरकतों का इलाज द 
.. सादे तरीकों से कर लेते हैं। कुदरती इलाज के ढज्लों की ओर छोटी-मोटी- 
', घरेलू दवाइयों की आम जानकारी होगी । द डे 


सर्वोदिय में राज्य-व्यवस्थः | ३३१ 


... (१० ) तालीम हर जगह होगी, लेकिन स्कूल जैसे आज हैं, उससे 
कहीं ज्यादा अलग किस्म के होंगे | उसका मुख्य और आकर्षक मकान वह 
गेगा, जहाँ सब मिल कर उद्योग करते हैं। उसके बाद देखने लायक उसके 
प्राफ रसोई-घर और भोजनालय के मकान होंगे, ( जो सभा-भवन का भी 
क्राम करेंगे ) | इसके बाद पुस्तकालय, अरध्ययन-सन्द्रि और पढ़ाई के क्लास 
के मकान होंगे । द 

आने वाले दशक लोगों को उसके पाखाने, पेशाबधर और स्नानघर भी. 
दिखलाये जायेंगे । पढ़ाई के कमरे जगह-जगह पर बिखरे हुए. होंगे। कहीं 
उद्योग-भवन के एक हिस्से में पढ़ाई हो रही होगी, तो कहीं रसोई में, पुस्तका- 
लय में, कोठार में, पाखानों में, खाद के गढ़ों के पास खेतों में और कहीं 
पेड़ों की छाया में मी | आप को शायद एक नदी, तालाब या कुएँ के पास 
भी कोई दर्जा पढ़ता दीख जायेगा, जिसके लड़के पढ़ते :होंगे और और खेलते 
भी होंगे । चीजें साफ सुन्दर होंगी। लेकिन उन लोगों के लिए वहाँ बहुत 
गुंजाइश नहीं होगी, जो निरे काहिल ओर भले लगने वाले फुर्तीलि चमक 
दार कपड़े पहिने विद्वान हैं, जो डरे हुए हैं ओर दूसरों से बढ़े-वढ़े समझे. 
जाते हैं। द 

हमारा-कतेव्य --क्या हम देश में इस प्रकार का राज्य चाहते हैं ! यदि 
हम वास्तव में इसे चाहते हैं तो सरकार के भरोसे न बैठे रहकर हमें सोचना 
चाहिए कि कितना काम स्वयं हमारे करने का है। उस कास को करने में 
हमें तन-सन से लग जाना चाहिए, उसके लिए, हमें अपने स्वभाव, आदतों 
ओर रहनसहन में जो परिवर्तन करना जरूरी मालूम हो, उसे करने में कोई 
संकोच न होना चाहिए। हम अपने उपदेशों और भाषणों से नहीं, 
अपने जीवित उदाहरणों से दूसरों के शिक्षक या प्रेरक बनें । तभी ऐसे राज्य 
की स्थापना होने की दिशा में प्रगति होगी, जैसा सर्ोंदय व्यवस्था में होने 
की आशा है। | 
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.. बहुमत का यह अ्रथ नहीं कि वह एक व्यक्ति को भी राय को, यदि वह 
ठीक है, दबा दे । एक व्यक्ति की राय को, यदि वह ठीक है, बहुतों की राय 
की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए । द 

[२८-६-४४ का वक्तव्य] 
पंचायती राज्य 


हमारी समर में लीग ने तारीफ के लायक काम नहीं किया तो हम कहें 

कि उसने तारीफ के लायक काम नहीं किया.। इसी तरह अगर कांग्रेस ने 

तारीफ के लायक काम नहीं किया तो हम कांग्रेस वालों से भी कहें कि 

आपका काम तारीफ के लायक नहीं हे। जब ऐसा होगा तभी वह पद्चायती 

राज बनेगा | अगर एक गिरोह अपने मन से चलता रहे तो वह पंचायत का. 
राज नहीं हुआ । 

[प्राथना-प्रवचन, २ जून १६४७ | 


.._शत्याग्रही राज्य में गाँव का प्रबन्ध करने वाली पंचायत के पाँच मेम्बर 
होंगे, जिनका चुनाव प्रतिवष गाँव के वयस्क नर-नारियों द्वारा होगा । पंचायत 
सम्मिलित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी । 

। | हरिजन' २६०७-४० ] 
सरकारी नौकर _ ः क्‍ 
अगर किसी को इन सरकारी अफसरों के खिलाफ कोई शिकायत है तो 
उसका इलाज यह है कि वे हुकूमत के पास चले जाय॑ या अखबारों में 
छुपवायें । यदि किसी अफसर ने रिश्वत खा ली है या वह निकम्मा है तो 
उसके खिलाफ कारवाई की जाय। जो लोग रिश्वत लेते हैं, वे अपने और 
अपने मुल्क के साथ गुनाह करते हैं... ...स्वराज्य से पहले तो सरकारी अफसर 
हमारे नोकर नहीं, बल्कि हकिस बनकर बैठ गये थे। वे अंग्रेजी हुकूमत के 
प्रति वफादार थे और यदि उस वक्त रिश्वत खाते थे तो अंग्रेजी हुकूमत का 
गुनाह करते थे | सगर आज भी यदि वे ऐसा करें तो हिन्दुस्तान के साथ 
गुनाह करते हैं । 
[ प्राथना प्रवचन, १६ अक्तूबर, १६४७ ] 


साग-दशन ... ३३५ 
प्रधान मंत्री किसान होगा 


हमारे प्रधान मन्त्री जवाहरलाल जी विद्वान हैं, इतिहासकार हैं ओर बड़े 
सेखक हैं, मगर वे खेतों के बारे में क्या समझे ! हमारे देश में ८० प्रतिशत 
से ज्यादा जनता किसान है । सच्चे प्रजातन्त्र में हसारे यहाँ किसानों का राज्य 
होना चाहिए | उन्हें बेरिस्टर बनाने की जरूरत नहीं | अच्छे किसान बनना, 
उपज बढ़ाना, जमीन को कैसे ताजा रखना, यह सब जानना उनका कास 
होना चाहिए । ऐसे योग्य किसान होंगे; तो में जवाहरलाल जी से कहूँगा कि 
आप इनके सनन्‍्त्री बन जाइये | हमारा किसान-सन्त्री महलों में नहीं रहेगा, 
वह तो मिट्टी के घर में रहेगा | दिन भर खेतों में काम करेगा। तभी योग्य 
किसानों का राजा हो सकता है । 
अगर मेरी चले तो हमारा गवनर-जनरल किसान होगा, हमारा प्रधान- 
मन्त्री किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, क्योंकि वह यहाँ का राजा है। 
मुझे बचपन से सिखाया था--हे किसान तू बादशाह है | किसान जमीन से 
अन्न पैदा न करें, तो हम क्या खायेंगे ? हिन्दुस्तान का सच्चा राजा तो वही 
है। लेकिन आज हम उसे गुलाम बनाकर बठे हैं । 
अगर योग्य किसानों को मन्त्रिमण्डल में लेने और प्रधानमन्त्री का पद 
भी देने की हिम्मत किसी पार्दी में हो, तो वह अपने घोषणा-पत्र में ऐसा 
जाहिर करे | यह सही दिशा में एक सुन्दर पहला कदम होगा । उसके बाद 
. कोई मसन्त्री महलों में न रहेगा, किसी मन्त्री और सरकारी आधकारियों को 
ऊँची तनख्वाहँ न दी जायंगी, बड़े-बड़े खर्चीले तथा बरबादी भरे सरकारी 
समहकमे नहीं रहेंगे । द [ प्राथना प्रवचन ] 
यदि साधारण जीवन में अर २५ ० की मासिक आय से सन्तुष्ट है 
तो उसे अपने मन्त्री बनने पर २५० रु० की आशा करने का कोई अधिकार 
नहीं है । ..[ दरिजन, ३-६-श८ | 


पालिमेंटरी सेक्रेटरी 
कांग्रेस ने यह कह दिया कि मंत्रियों के नीचे पालिमेंगरी सेक्रेटरी भी 
होने चाहिएँ और वे सिविल सव्विस के लोग नहीं, बल्कि बाहर कांग्र स से 
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या जो लोग काँग्रेस से अच्छा सम्बन्ध रखते हैं, उनमें से पालिमेंटरी 
सेक्रेटरी बनाये जायें । सुफ्त वो कोई बनता नहीं है, सब को दर्माहा देने को 
चाहिए. । आज अगर करोड़ों रुपये की हुकूमत हमारे हाथ में नहीं आती तो 
हम कहाँ से दंरमाहा दे सकते थे और कहाँ से देते | आज वह अगर हमारे 
हाथ में आ गयी है तो हम डेढ़-दो हजार रुपया दें, मकान दे, यह दें, वह 
& और पीछे पालिमेंटरी सेक्रेटरी बना दे ! मुझको तो यह सब चुमता है; 
चाहे वह पालिमिंटरी सेक्रेटरी प्रधान सन्‍्त्री का हो, गरह-मंत्री का हो या किसी 
का भी हो, और इसके लिए. पालिमेंट उनको मजबूर करे, पालिमेंद तो . 
क्‍या कांग्रे स-पार्टी कहो । कांग्रेस-पार्टी का तो शब्द भी मुकको अच्छा नहीं 
लगता है । कांग्र स तो सब लोगों की है । द 
द [ प्रार्थना प्रवचन, १६ दिसम्बर, ६६४० हा 


हिन्दुस्तानी गवनर क्‍ 
१--हिन्दुस्तानी गवनर को चाहिए कि वह खुद पुरे संयम का पालन 
करे और अपने आस-पास संयम का वातावरण खड़ा करे। इसके बिना 
शराबबन्दी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता । जा 

२--उसे अपने में और अपने आस-पास हाथ-कताई और हाथ-बुनाई 
का वातावरण पैदा करना चाहिए, जो हिन्दुस्तान के करोड़ों गूंगों के साथ _ 
उसकी एकता की जाहिरा निशानी हो, मेहनत करके रोटी कमाने की जरूरत 
का और संगठित हिंसा के खिलाफ--जिस पर आज का समाज दिका हुआ 
मालूम होता है--संगठित श्रहिंसा का, जीता-जागता प्रतीक हो।.... 

३--अगर गवर्नर को अच्छी तरह काम करना है, तो उसे लोगों की 
निगाहों से बचे हुए, फिर मी सबकी पहुंच के लायक, छोटे से मकान में 
रहना चाहिए.। ब्रिदिश गवनर स्वभाव से ब्रिटिश ताकत को दिखांता था।. 
उसके और उसके लोगों के लिए सुरक्षित महल बनाया गया था--ऐसा महल 
जिसमें वह और उसके साम्राज्य को टिकाये रखने वाले उसके सेवक रह 
सकें । हिन्दुस्तानी गवर्नर राजा नवाबों और दुनिया के राजदूतों का स्वागत 
करने के लिए. थोड़ी शान-शौकत वाली इमारतें रख सकता है। गवनर के 
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. मेहमान बनने वाले लोगों को उसके व्यक्तित्व और उसके आस पास के वाता- 
 वरण से “ईंवन अण्ठ दिस लास्ट” ( सर्वोद्य )--सब के साथ समान बर- 
ताव--की सच्ची शिक्षा मिलनी चाहिए । जुसके लिए देशी या विदेशी महंगे 
. फर्नीचर की जरूरत नहीं । 'सादा जीवन और ऊँचे विचार' उत्तका आदश 
. होना चाहिए। यह सिफ उसके दरवाजे की ही शोमा न बढ़ाये, बल्कि उसके 
रोज के जीवन में भी दिखायी दे। 
४--उसके लिए न तो किसी रूप में छुआ्राछृत हो सकती है और न 
. जाति, धर्म या रंग का भेद । हिन्दुस्तान का नागरिक होने के नाते उसे सारी 
दुनिया का नागरिक होना चाहिए । हम पढ़ते हैं कि खज्ञीफा उभर इसी तरह 
सादगी से रहते थे, हालांकि उनके कद्र्मों परलाखों-करोड़ों की दोलत लोगती 
रहती थी | इसी तरह पुराने जमाने में राजा जनक रहते थे | इसी सादगी 
से ईटन के स्वामी, जैसा कि मैंने उन्हें देखा था, अपने भवन में ब्रिटिश 
: द्वीपों के लाड और नवाबों के लड़कों के बीच रहा करते थे। तब क्‍या 
करोड़ों भूखों के देश हिन्दुस्तान के गवर्नर इतनी सादगी से नहीं रहेंगे ! 
५--जह जिस प्रान्त का गवनर होगा, उसकी भाषा और हिन्दुस्तानी 
बोलेगा, जो हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा है और नागरी या उदू लिपि में लिखी 
जाती है। वह न तो संस्क्ृत शब्दों से मरी हुई हिन्दी है और न फारसी शब्दों 
से लदी हुई उद्‌ । 
द [ “हरिजन सेवक',२४---४८] 
राष्ट्रपति क्‍ 
भारतीय प्रजातंत्र का प्रेसीडेन्ट एक मंगी की लड़की बनेगी, यदि कोई 
पाक और बहादुर लड़की मुझे; मिल गयी | प्रेसीडेन्ट बहुत पढ़ा-लिखा ही हो 
ओर उसे कई भाषाओं का ज्ञान हो, यह कोई जरूरी नहीं है। किसी बड़े 
विद्वान्‌ ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय को प्रेसीडेन्ट बना कर हम दुनिया को अपना 
घमंड दिखाना नहीं चाहते । 
एक हरिजन लड़की को उस पद पर बिठा कर हम अपना आत्मिक बल 
दिखाना चाहते हैं। हमें संसार को यह बताना है कि यहाँ न कोई उच्च 
है, न नीच है। परन्तु वह लड़की दिल की और शरीर की साफ होनी 
श्र 
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चाहिए.। उसमें किसी प्रकार का मैल न हो |... ---आखिर, कोई हिसदुस्तान 
की बागडोर तो उसे संभालनी है नहीं। उसका एक सचिव-मंडल रहेगा और 
वह जैसी सलाह देता जायेगा, उसी के अनुसार वह काम करेगी । उसे 
केवल अपने दस्तखत ही करने होंगे |... ...यदि मेरी कल्पना की लड़की 
असीडेन्ट बनी तो मैं मी खादिम ( सेवक ) बन कर उसका काम करूँगा और 
सरकार से अपने खाने तक के लिए भी पैसा नहीं माँगूगा | जवाहरलाल जी, 
सरदार पटेल और राजेन्द्र बाबू आदि को भी मैं उसके सचिव-मंडल में भेज 
पकुर उसके नौकर बना दूँगा। द द 

[ प्राथना प्रवचन”, २७ जून, १६४७ | 


.... लोक राज्य और सरकारी खच क्‍ 
आज अगर करोड़ों रुपये हमारे हाथ में आ गये हैं तो करोड़ों ही हम 
खर्च कर डालें, ऐसा! नहीं है। करोड़ में से एक-एक कोौड़ी लेकर ही हम 
- आहिस्ता-आहिस्ता और फँँक-फुँंक कर चलें | एक कोड़ी हम खच तो करें; 
लेकिन वह हिन्दुस्तान की मोपड़ियों में जाती है कि नहीं, मेरे लिए, तो यही 
हिसाब काफी रहता है। जो करोड़ों रुपयें हिन्दुस्तान की मोपड़ियों में से खिच- 
कर आते हैं, उनमें से कितना हम उनको वापिस भेज सकते हैं ! जो सच्चा 
पंचायती राज्य या लोकराज्य होता है, उसे लोगों के पास से पैसा तो लेना 
पंडता है लेकिन उसका दाम दस गुना उनके घरों में चला जाना चाहिए। 
जैसा कि मैं तालीम के लिए. लोगों से पैसा लेता हूँ तो में ऐसी तालीम उनके 
लड़कों को दूँ ओर इस तरह से खच का अन्दाजा करूँ कि जिससे दस गुना 
पैसा उनको वापिस मिल जाये | मान लीजिये, में देहातों में सफाई का कास 
करूँ, लोगों के लिए. सड़कें ओर रास्ते बनवाता हूँ तो देहात के लोग यही 
सोचेंगे कि जो पैसा हम देते हैं, वह हसारे-ऊपर ही खच होता है। नतीजा 
यह होगा कि आज मिलिटरी के पीछे हम जो इतने दीवाने बन गये हैं, तब 
उतने नहीं रहेंगे | हमारे दिल में पीछे यही विचार पैदा होगा कि मिलिटरी 
पर तो कम-से-कम खच करें ओर आप लोगों पर ज्यादा-से-ज्यादा | 
[ प्राथना प्रवचन, २६ नवम्बर, १६४७ ] 
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.. सभी स्वस्थ टोक्‍्सों को टेक्स देने वाले के पास, आवश्यक सेवाओं के रूप 
में दस गुना होकर लौठना चाहिए, । ... ६०, ३१-७-२७| 
श्रम के रूप में टैक्स देना राष्ट्र को शक्ति देता है। जहाँ मनुष्य स्वेच्छा 
से समाज-सेवा के लिए श्रम करते हैं, जहाँ घन-विनिमय अ्रनावश्यक हो जाता 
है| टैक्स एकत्रित करने ओर हिसाब रखने का श्रस बच जाता है, और परि- 
शाम बराबर. ही अ्रच्छे होते हैं । [ह०, २५-३-३६ | 
अपराध 
सब प्रकार के अपराध एक रोग हैं और उनके साथ रोग का सा बर्ताव 
होना चाहिए | [ह०, २७-४-४०] 
( अपराध रोग ) वुतमान सामाजिक संगठन का, परिस्थिति का परि- 
णाम हे । [ह०, ५-५-४६] 
न्याय 
.._( वकीज्ञ और जज ) चचेरे भाई हैं। वकीलों का धंधा ऐसा है, जो उन्हें 
अनीति सिखलाता है***“““वकील तो आम तोर पर रूगड़ों को दबाने के 
बजाय और बढ़ाने की सलाह देंगे। वकीलों का स्वाथ मगड़े बढ़ाने में ही है। 
जिन्हें अपनी सत्ता कायम रखनी हो वे अदालतों की मारफत ही तो 
लोगों को अपने वश में करते हैं। अ्रगर लोग आपस में ही निपय्लें तो 
चसीसरा आदमी उन पर अपनी सत्ता कायम नहीं रख सकता । 
.. यह कौन कह सकता है कि तीसरे आदमी का फैसला हमेशा ठीक ही 
होता है । सच्ची बात क्‍या है; यह तो दोनों पक्त वाले ही जानते हैं। यह तो 
हमारा भोलापन और अज्ञान है जो हम यह मान लेते हैं कि हमारे पैसे लेकर 
वह तीसरा आदमी हसारा इन्साफ करता है | [हिन्द स्वराज्य] 
पुलिस 
मेरी घारणा। की पुलिस आज की पुलिस से नितानन्‍्त भिन्न प्रकार की 
होगी | उसके सदस्य अहिन्सा में विश्वास करने वाले होंगे | वह जनता के 
स्वामी नहीं, सेवक होंगे । जनता की स्त्राभाविक प्रवृत्ति उनको प्रत्येक प्रकार 
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की सद्ययता देने की होगी और पारस्परिक सहयोग द्वारा वह सुगमता से दंगों 
की--जिनकी संख्या लगातार घटती रहेगी--ज्यवस्था कर सकेंगे । पुलिस के 
पास हथियार होंगे, किन्तु उनका प्रयोग यदि कभी छुआ भी तो बहुत कम 
होगा । वास्तव में पुलिस के सित्रादी सुवारक होंगे और उनका पुलिस सम्बन्धी, 
कार्य लुठेरों और डाकुओं तक सीमित होगा । 





[ ह०, १-६-४० ॥ 

सेना हि 
चे जनतंत्र को किसी भी प्रयोजन के लिए सेना पर आश्रित नहीं 
रहना चाहिए । सैनिक सहायता पर निभर रहने वाला राज्य नाममात्र का. 
जनतंत्र हो जायगा | सैनिक शक्ति मस्तिष्क के स्व॒तन्त्र विकास में बाधा 
डालत॑। है वह मनुष्य की आत्मा का विनाश करती है । 


" 
| 
|, 
ठ 
| 
| 
| 
!' 


[ ह०, ६-६-४६ ] 
के विश्वास है कि अ्रगर हिन्दुस्तान ने अपनी अहिन्सक शक्ति नहीं. 
बढ़ायी तो न तो उसने अपने लिए कुछ पाया और न दुनिया के लिए। 
हिन्दुस्तान का फौजीकरण होगा तो वह बरबाद होगा और दुनिया भी बरबाद 
होगी। .... .......[ प्राथना प्रवचन, ४-१२-४७ 
2 अर द >< >< 


विशेष वक्‍तव्य--महात्मा गांधी के मार्ग-द्शक उपदेश-रत्नों का अंत 
नहीं | परन्तु हमें कुछ ही बातों से संतोष करना है। यत्रपि महात्मा जी 
अपने जीवन-काल में बार-बार यह चेतावनी देते रहे थे कि मेरे वाक्यों को 
बाबा वाक्यम्‌ प्रसाणम” न समझा जाय, सर्वोद्य व्यवस्था के लिए उनसे 
यथेष्ठ लाभ उठाया जा सकता है, और उठाया जाना चाहिए। 











